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 *243,  प्रो०  के०  बो०  थासस  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 इस  योजनावधि  के  दौरान  उपलब्धि  कितनी  और

 यदि  उपलब्धि  लक्ष्य  स ेकम  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 परिधार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  और  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  का  कार्यनिष्पादन  अनेक  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जिनमें

 मौजूदा  समाजाधथिक  डेलिवरी  सिस्टम  की  मांग  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  प्रयास

 तथा  कार्यक्रम  के  प्रबन्ठ  की  का्यकुशलता  शामिल  है  ।
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 प्रो०  के०  थामस  :  सरकार  की  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  '2000  ई०  तक

 सबके  लिए  स्वास्थ्य  की  परिवार  नियोजन  हमारी  स्वास्थ्य  नीति  का  मुख्य  अंग  लेकिन

 जब  हम  निर्धारित  लक्ष्य  पर  नजर  डालते  तो  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  यह  एकदम  असफल

 रहा  है  ।  इसका  एक  कारण  यह  है  कि  यह  सरकार  का  कायंत्रम  लोग  इसमें  ज्यादा  भाग  नहीं
 लेते  ।  इसे  जनता  का  कार्यक्रम  बनाने  क ेलिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठाएगी  ?

 थी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  भारत  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  असफल  नहीं  रहा

 है  ।  इसमें  इस  हद  तक  सफतता  निली  है  कि  1951  से  शुरू  किए  गए  इस  कार्यक्रम  से  हम  देश  में

 7  करोड़  बच्चों  का  जन्म  होने  से  रोकने  में  सफल  हुए  हैं  ।  क्या  यह  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का

 ही  परिणाम  नहीं  है  कि  इस  समय  हमारी  जनसंख्या  8।  करोड़  की  बजाय  74  करोड़  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आप  कैसे  जानते  हैं  कि  आप  कितने  बच्चों  का  जन्म  रोक  पाए  हैं  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  हम  इस  देश  में  जिस  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  का

 कार्यान्वयन  कर  रहे  हैं  उसमें  मां  और  बच्चे  की  प्राथमिक  स्वास्थ्य  चिकित्सा  भी  शामिल

 है  ।  जहां  तक  लोगों  की  इसमें  भागीदारिता  का  संबंध  हमने  कई  तरह  से  पहल  को  हैं
 और  इसमें  निचले  स्तर  से  राष्ट्रीय  स्तर  तक  समितियों  का  गठन  किया  धामिक

 गैर-स  रकारी  एलोपैथिक  चिकित्सकों  की  राय  महिला  मंडलों  और  थुवा-क्लबों
 को  सक्रिय  और  सभी  स्तरों  पर  स्वयंसेवी  एजेंसियों  को  अन्तग्रंस्‍न्‍तत  करना  शामिल  इस

 संबंध  में  लोगों  को  शिक्षित  और  प्रेरित  करने  संबंधी  प्रयासों  को  बढ़ाया  जाएगा  जब  इन  सब  कामों  में

 पहल  की  जाएगी  तो  हमें  विश्वास  है  कि  सरकार  द्वारा  चलाया  जा  रहा  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 वास्तव  में  जतता  का  अपना  कार्यक्रम  बन  जाएगा  ।

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  से  यह  देखा  जा

 सकता  है  कि  नसबन्दी  को  अधिक  महत्व  दिया  गया  गांवों  में  लोग  आज  भी  नसबन्दी  कराने

 से  डरते  वे  समझते  हैं  कि  इससे  उनके  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  क्‍या  सरकार  अन्य

 तरीकों  जैसे  ओरल  निरोध  आदि  के  प्रयोग  पर  अधिक  महत्व  देगी  ?

 भरी  एस०कष्ण  कुमार  :  हमारा  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  स्वैच्छिक  कार्यक्रम

 है  ।  दूसरे  शब्दों  में  जो  लोग  परिवार  नियोजन  करना  चाहते  हैं  वे  परिवार  नियोजन  के  किसी  भी

 तरीके  का  इस्तेमाल  कर  सकते  यह  सच  है  कि  नसबन्दी  तथा  गर्भाधान  के  तरीके  देश  में

 व्यापक  रूप  से  अपनाए  जा  रहे  हम  नसबन्दी  के  महत्व  को  कम  नहीं  करना  चाहते  क्योंकि

 इसका  अधिक  जनसांडियकी  प्रभाव  हैं  ।  देश  में  31%  जो  संतान  पैदा  करने  में  सक्षम

 उनमें  से  25%,  नसबन्दी  के  तरीके  अपना  रहे  हैं  और  केवल  6%  दम्पत्ति  बच्चों  के  जन्म  में

 राल  रखने  के  तरीके  अपना  रहे  हैं  ।  हमें  उसकी  जानकारी  हम  इस  सम्बन्ध  में  व्यापक  रूप

 में  जानकारी  देने  तथा  अपने  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  की जनता  को  निरोध  और

 ओरल  पिल्स  का  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रेरित  करने  के  प्रयास  करने  जा  रहे  हैं  ।

 क्रो  चिरंजी  लाल  शर्मा  :  कया  मंत्री  महोदय  हमें  बतायेंगे  कि  क्या  नसबंदी  का  लक्ष्य

 $
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 वार  निर्धारित  किया  गया  है  ?  यदि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  तथ्य  की  जातकारी  है  कि  राज्य  सरकारें  रांबंधित  विभागों  के

 कारियों  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करती  हैं  और  यदि  वे  लक्ष्य  प्रात्त  करने  में  असफल  रहते  तो

 क्या  उन्हें  सजा  दी  जाती  है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  हमने  जो  जनसांख्यिकी  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  उसे

 प्राप्त  करने  के  हमारे  सामने  और  कोई  उपाय  नहीं  है  कि  हम  उसके  लिए  समय  सीमा

 निर्धारित  यह  अनिवायं  है  कि  लक्ष्यों  के  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  बता  दिये  जाएं  ।  हम
 केवल  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  हमने  जो  इतने  अधिक  कमंचारियों  को  नियुक्त  किया  है  वे

 लोगों  को  प्रेरणा  देकर  और  परिवार  नियोजन  के  संबंध  में  उन्हें  शिक्षित  करने  का  काम  यदि
 वे  बसा  करते  तो  लक्ष्य  को  आसानी  से  प्राप्त  किया  जा  सकेगा  ।  हमें  दफ्तरशाह  के  बारे  में  ऐसे

 किसी  मामले  की  जानकारी  नहीं  जिसमें  किसी  के  साथ  जबरदस्ती  की  गई  हो  ।  लेकिन  हम
 माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहते  हैं  कि  कार्यकर्ताओं  से  जितने  काम  की  अपेक्षा  की  गई
 अमर  वे  उससे  बचने  के  लिए  जबरदस्ती  करते  तो  इसकी  अनुमंति  उन्हें  नहीं  दी  जाएगी  ।

 क्री  जगन्नाथ  राब  :  देश  में  करीब  5000  खंड  हैं  ।  कया  सरकार  को  इस  बात  की

 जानकारी  है  कि  प्रत्येक  खंड  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ?  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  सफलता  के  लिए  प्रत्येक  खंड  को

 कोई  प्रोत्साहन  देने  का  वचन  दिया  गया  है  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुसार  :  हम  देश  के  सभी  412  जिलों  और  5000  सामुदायिक  विकास

 खंडों  में  इस  कार्यक्रम  के  कार्य-निष्वादन  की  देख-रेख  और  समीक्षा  कर  रहे  हमारे  यहां  खंड

 स्‍तर  पर  जनता  के  निकाय  और  सरकारी  निकाय  हमें  इसमें  खंड  विकास  अधिकारियों  और

 अन्य  सौंमाजिक-आश्िक  कार्यक्रमों  में  काम  कर  रहे  सभी  विकास  अधिकारियों  को  अंतग्रेस्त  करना

 चाहते  प्रोत्साहन  देने  का  प्रश्न  सामान्य  प्रश्न  ह ैऔर  यह  पूरे  देश  पर  लागू  होता

 हमने  जिला  और  राज्य  स्तरों  पर  सामुदायिक  पुरस्कार  रखे  हम  खंड  स्तर  और

 राज्य  और  अधीनस्थ  स्तर  पर  कार्यक्रम  में  लगे  सभी  कार्यकर्त्ताओं  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  देने  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  चिता  मोहन  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  इस  बात  की  जानकारी  नहीं
 दी  है  कि  1984-85  में  कितने  लोगों  की  नसबन्दी  की  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू  कि

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कितनी  महिलाओं  और  पुरुषों  के  नसबन्दी  आप्रेशन  किए  गए  ।

 छठी  पंचवर्षीय  के  दौरान  ही  उनमें  से  कितने  मामलों  में  असफलता  मिली  ?

 झा  एस०  कष्ण  कुंभार  :  हमारे  पास  आंकड़े  लेकिन  मैं  क्रमबद्ध  रूप  विभिन्‍्त

 तरीकों  से  पुरुषों  और  महिलाओं  के  किए  गए  नसबंदी  आप्रेशन  के  बारे  में  नहीं  बता  पाऊंगा

 क्ष्योंकि  इसके  लिए  मुझे  पृथक  से  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए

 थ
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 विद्वव  स्वास्थ्य  संगठन  का  संक्रामक  रोगों  सम्बन्धों  क्षेत्रीय  सम्मेलन

 +244.  श्री  झ्ानन्द  सिह  :  कया  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  1985  के  अन्त  में  नई  दिल्ली  में  हुए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के

 क्षेत्रीय  सम्मेलन  में  मलेरिया  तथा  एक्वायर्ड  इम्यून  डेफिशियेंसी  सिण्ड्रोम  जैसे  रोगों  की

 रोकथाम  और  उनके  उन्मूलन  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  उसमें  संक्रामक  रोगों  के किन-किन  विशिष्ट  पहलुओं  पर  विचार

 गया  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  और

 दक्षिण-पूर्व  एशिया  क्षेत्र  की  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  क्षेत्रीय  समिति  के  अधिवेशन  ने  24-30

 1985  को  हुई  अपनी  बैठक  में  विभिन्‍न  रोगों  के  नियंत्रण/उन्मूलन  में  हुई  प्रगति  की

 आम  समीक्षा  की  ।  समिति  ने  यह  नोट  किया  कि  यद्यपि  मलेरिया  के  प्रकोप  में  इस  समग्र  क्षेत्र  में

 गिरावट  आई  है  तथापि  मलेरिया  रोधक  दवाइयों  के  प्रति  इस  रोग  के  परजीबियों  की  प्रतिरोधिता

 तथा  कीटनाशकों  के  प्रति  रोग  वाहकों  की  प्रतिरोधिता  की  समस्याओं  में  अभी  तक  कोई  तकनीकी

 परिवतंन  नहीं  आया  सम्भोग  प्रसारित  रोगों  की  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  करते  हुए
 एक्वायड्ड  इम्यूनो  डेफिसियेंसी  सिड़्ोम  नामक  नए-नए  पैदा  हुए  रोग  का

 जिक्र  आया  था  ।  समिति  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  इस  स्थिति  का  ध्यान  से  अवलोकन  किया

 जाना  चाहिए  ।  .

 श्री  झ्रानन्‍्द  सिह  :  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  केवल  इसके  निदान

 पर  ही  करीब  3000  डालर  खर्च  आता  है  और  दूसरे  भारत  में  किसी  भी  अस्पताल  में  इसके  निदान

 के  लिए  आवश्यक  उपकरण  उपलब्ध  नहीं  यदि  मेरी  बात  गलत  हो  तो  आप  मुझे  बता  सकते  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  अस्पतालों  में  ऐसी  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।  मैं  यह  भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  कितने  मामलों  की  जांच  की  गई  ।  यदि  एसे  कुछ  मामले  हैं  तो  आप  या

 सरकार  या  कोई  अन्य  यह  दावा  कैसे  कर  सकते  हैं  कि  भारत  में  एक्वायड  इम्यूनों  डेफिशियेंसी  सिड़ोम

 आई०  डी०  एस०  )  रोग  नहीं  है  ?

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  भारत  में  अभी  तक  वास्तव  में  एड्स  रोग  का  कोई  मामला

 सामने  नहीं  आया  मंत्रालय  ने  अपने  सभी  फील्ड  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  निदेशकों

 और  चिकित्सा  कालेजों  को  निदेश  दिए  हैं  कि  वे  एड्स  रोग  के  मामलों  पर  निगरानी  आई०

 सी०  एम०  आर०  ने  उच्च  जोखिम  वाले  समूह  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  कराने  की  पहल  की  है  और

 यह  काम  व्यापक  पैमाने  पर  किया  जा  रहा  उच्च  जोखिम  वाले  समूह  में  वे  लोग  शामिल  हैं  जो

 समलेगिक  रुधिरं  या  शरीर  में  होते  वाले  आदान  कराया  है  तथा  ऐसे  अन्य  लोग  शामिल  हमारे
 देश  में  कहों  भी  एड्स  का  पता  लगाने  में  हमारी  नेदानिक  सुविधाएं  और  डाक्टर  काफी  निपुण
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 जहां  तक  चिकित्सा  सुविधाओं  का  संबंध  हमने  रोग-प्रतिकारकों  की  जांच  के  लिए  पूना

 स्थित  जीवाणु  संस्थान  में  एक  सैल  गठित  किया  जहां  तक  भारत  का  संबंध  स्थिति  काफी

 नियंत्रण  में  ह ैऔर  चिन्ता  करने  का  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 श्री  श्रानन्व  सिह  :  मैं  अपना  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछने  से  पहले  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  और

 वह  यह  कि  क्‍या  आपके  पास  एड्स  रोग  के  निवारण  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  हैं  ?

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  है  कि  एक  सेल  का  गठन  किया  गया  है  ।

 श्री  श्राननद  सिह  :  क्‍्य  उनके  पास  उपकरण  हैं  ?  किस  अस्पताल  में  ऐसे  उपकरण  हैं  ?

 यह  कोई  टायफाइड  या  कोई  अन्य  रोग  का  ऐसा  मामला  नहीं  है  कि  एक  डाक्टर  ही

 इसको  करता  एड्स  एकदम  नई  बीमारी  जिसका  पता  हाल  ही  में  चला  यदि  यह

 एक  इतनी  साधारण  बीमारी  है  कि  कोई  भी  डाक्टर  इसका  निदान  कर  सकता  है  तो  फिर  ऐसा  क्‍यों

 है  कि  अमेरिका  में  केवल  इसके  निदान  पर  ही  3000  डालर  खर्च  आता  है  ?

 हमारे  पास  आवश्यक  उपकरण  होने  चाहिएं  ।  कम  से  कम  अखिल  भारतीय

 विज्ञान  संस्थान  अथवा  किसी  अन्य  अत्याधुनिक  अस्पताल  के  पास  हसके  निदान  के  लिए  आवश्यक

 उपकरण  होने  ही  चाहिएं  |  यदि  यह  रोग  तो  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाया  जाना  और

 मैं  नहीं  जानता  कि  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  आप  कहते  हैं  कि  ऐसा  कोई  मामला

 रामने  नहीं  आया  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदम  :  ऐसा  कोई  मामला  यहां  सामने  नहीं  आया  है  |  जब  कोई  मामला  ही  नहीं
 तो  वे  उसका  विश्लेषण  कैसे  कर  सकते  हैं  ?

 भरी  एस०  कृष्ण  मैं  यह  बात  दोहरा  रहा  हूं  कि  देश  में  एड्स  का  कोई  वास्तविक
 मामला  सामने  नहीं  आया  एड्स  रोग  अब  तक  केवल  कुछ  ही  देशों  में  फैला
 विश्व  में  ऐसे  कई  देश  हैं  जहां  यह  रोग  नहीं  फंला  हम  इसका  निदान  करने  के  लिए  पूरी  तरह
 से  तैयार  इसकी  जांच  और  फिर  इसका  निदान  किया  जा  सकता  यह  रोग  अभी  प्रारम्भिक
 अवस्था  में  मंत्रालय  को  इस  समस्या  की  पूरी  जानकारी  है  और  हम  जब  जितनी  सुविधाओं  की
 आवश्यकता  सुलभ  कराएंगे  ।

 श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  हाल  ही  में  हुए  सम्मेलन  में  तीन  संक्रामक  रोगों  के  संबंध  में  चर्चा
 की  गई  थी  ।  एक  रोग  है  मलेरिया  ।  जैसा  कि  मंत्रीम  होदय  न  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  इस  पर

 पूरी  तरह  से  नद्टीं  किया  जा  सका  विदेशों  में  मलेरिया  का  टीका  तैयार  किया  गया
 क्या  सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  तथा  क्‍या  सरकार  देश  में  उन  टीकों  के  आयात  के  लिए  कदम
 उठाएगी  ?

 जहां  तक  एड्स  रोग  का  संबंध  क्या  सरकार  एक्वायड  इसम्यून  डेफिशियेंसी  साइमड्रोम
 वायरस  को  अन्य  देशों

 से  विशेषकर  अमेरिका  से  यहां  पर  फैलते  से  रोकने  की  सावधानियां  बरतेंगी  ?
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 क्या  सरकार  हवाई  अड्डों  पर  स्वास्थ्य  की  जांच  कराने  के  लिए  कदम  उठाएगी  ताकि  इस  वायरस

 को  हमारे  यहां  फैलने  से  रोका  जा  सके  ?

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  के कई  भाग

 प्रोमाइसीन  तथा  अन्य  दवाइयों  के  जो  कि  हमारे  देश  में  उपलब्ध  प्रतिरोधक  हाल  की  एक

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  एक  नई  दवाई  की  खोज  की  गयी  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 को  इसकी  जानकारी  और  क्‍या  उसे  इस  दवा  के  विषय  में  जो  एऐंटी  स्ट्रेप्टोमाइसिन  मामलों  के

 उपचार  में  काम  आती  कोई  जानकारी

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मलेरिया  नियंत्रण  1965  तक  मलेरिया  को  लगभग

 समाप्त  करने  में  सफल  रहा  जबकि  मलेरिया  के  मामले  केवल  एक  लाख  रह  गए  थे  जो  कि  1952  में

 कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  होते  समय  लगभग  750  लाख  लेकित  हम  जानते  हैं  कि  मलेरिया  में  योड़ी

 बढ़ोत्तरी  हुई  ह ैऔर  अब  हमारे  पास  लगभग  21  लाख  मामले  इस  वर्ष  हम  इस  रोग  का  प्रभाव

 लगभग  15%  कम  करने  में  सफल  हुए  हमें  इस  बात  की  जानकारी  है  और  हमने  मलेरिया

 उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  सातवीं  योजना  में  370  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रखा  है  जो  कि  हमारे

 स्वास्थ्य  बजट  का  लगभग  40  प्रतिशत  है  ।

 जहां  तक  एड्स  रोग  का  सम्बन्ध  है  मैं  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशालय  तथा  भारतीय  आयुविज्ञान

 अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  इस  रोग  के  सम्बन्ध  में  शिक्षा  पहचान  और  उपचार  के  लिए  उठाये

 गये  विभिन्‍न  कदमों  को  गिना  सकता  हूं  ।  लेकिन  मैं  ऐसा  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  सदन  का  समय

 नहीं  लेना  चाहता  ।  जहां  तक  हवाई  अड्डों  पर  विदेशी  पर्यटकों  पर  नियन्त्रणों  का  प्रश्न  हम  काफी

 सोच-विचार  के  बाद  ही  ऐसा  कर  सकते  हमने  बड़े  हवाई  अड्डों  पर  जो  यौन-रोग  चिकित्सालय

 हैं  उन्हें  सतर्क  कर  दिया  है  कि  वे  उस  रोग  के  मामलों  के  बारे  में  चौोकस  रहें  ।  हम  किसी  अन्य  प्रकार

 के  नियंत्रण  लाने  के  विषय  में  नहीं  सोच  रहे  हैं  क्योंकि  विश्व  में  किप्री  अन्य  देश  ने  विदेशी  पर्यटकों

 पर  ऐसे  कोई  नियंत्रण  नहीं  लगाये  हैं  ।

 जहां  तक  तपेदिक  रोग  का  सम्बन्ध  हम  लगभग  15  लाख  रोगियों  का  प्रति  वर्ष  निदान

 करते  हमारे  यहां  तपरेदिक  के  एक  करोड़  रोगी  हैं  और  हम  15  लाख  रोगियों  का  प्रतिवर्ष

 चार  करते  हमारा  एक  शैक्षणिक  कार्यक्रम  भी  हैं  और  हम  नई  दवाइयों  के  बारे  में  जानते  हैं  और

 इस  रोग  से  लड़ने  के  लिए  योजना  काल  में  55  करोड़  रुपये  खर्च  करेंगे  ।

 डा०  ए०  कला-निषि  :  मैं  समझता  हूं  कि  कलकत्ता  में  एड्स  रोग  के  दो  मामलों

 के  बारे  में  रिपोर्ट  मिली  यह  बम्बई  में  हुई  एक  चिकित्सा  सम्मेलन  में  बताया  गया  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  जी  को  इस  बात  की  जानकारी  है  और  यदि  तो  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 रा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  कलकत्ता  से  या  कहीं  ओर  से  के  किसी  मामले  की  कोई
 भी  अधििकारिक  सूचना  नहीं  मिली  जहां  तक  किन्‍्हीं  विशेष  भागों  में  मलेरिया  की  घटना  की

 7
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 पुनरावृत्ति  की  बात  हम  तुरन्त  दल  भेजते  हम  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  उडवें
 संगठन

 को  पुनर्स्थापित  कर  रहे  हैं  जिसको  कि  हमने  साठ  के  दशक  के  मध्य  में  भंग  कर  दिया  था  क्योंकि

 हमने  सोचा  था  कि  हमने  बीमारी  का  उन्मूलन  कर  दिया  अब  हमारा  एक  कार्यक्रम
 है

 और

 हमें  इस  बीमारी  के  विषय  में  सोचना  है  ।

 डा०  कृपासिन्धु  सोई  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मलेरिया  के  मामलों  का  प्रतिशत  और  जनसंझिया  सम्बन्धी  आंकड़े  जो  कि

 उनके  मंत्रालय  में  आते  ठीक  हैं  या  नहीं  ।  मलेरिया  के  50  प्रतिशत  मामले  कीटनाशक  छिड़काव

 और  क्लोरोक्विन  तथा  अन्य  दवाइयों  के  प्रति  प्रतिरोधक  हैं  जिसका  कारण  प्लास्मोडियम  फेल्सीपरिम

 की  उपस्थिति  अतः  जनसंख्यात्मक  सूचना  के  आधार  पर  मंत्री  जी  को  यह  निष्कर्ष  नहीं  निकालना

 चाहिए  कि  मलेरिया  का  उन्मूलन  हो  गया  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  मलेरिया  उन्मूलन  हेतु

 माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  किसी  नए  निवारक  कदम  पर  विचार  किया  जा  रहा

 दूसरे  जहां  तक  का  सम्बन्ध  के  लक्षण  उसी  तरह  हैं  जैसे  पहली

 अवस्था  में  कैंसर  के  लक्षण  होते  हैं'''***  )

 श्ष्यक्ष  महोदय  :  आप  ये  सब  मत  समझाइये  !

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  श्रीमान  मैं  अपना  प्रश्न  पूरा  करूंगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 मंत्री  जी  ने  अखिल  भारतीय  आयुूविज्ञान  परिषद्‌  तथा  पुणे  जीवाणु  प्रयोगशाला  को  विस्तार  से

 जांच  करने  और  एक  परिपत्र  तैयार  करने  को  कहा  है  जिसको  किਂ  सभी  जिला  मुख्यालयों  के

 अस्पतालों  में  के  तथा  उसका  अन्य  बीमारियों  से  अन्तर  स्पष्ट  किया  जा  सके  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जहां  तक  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  प्रश्न  मैं

 निश्चित  रूप  से  अपने  तकनीकी  अधिकारियों  के  मार्गदर्शन  में  चल  रहा  हूं  जिन्होंने  विश्व  में  सबसे

 अच्छे  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रमों  में  से  एक  को  चलाया  जहां  तक  का  प्रश्न

 में  दोहराना  चाहूंगा  कि  हमने  विस्तृत  आदेश  दिये  हैं  ।  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  ने  सभी  स्वास्थ्य

 सेवा  निदेशकों  यौन  संक्रमण  रोग  अस्पतालों  जिला  अस्पतालों  को  तथा  देश  के  सारे  निचले
 अस्पतालों  को  विस्तृत  आदेश  दिए  हैं  कि  वे  लक्षणों  का  पता  लगाने  के  लिए  चौकस  रहें  ।

 ]

 .  भी  जी०  एस०  सिश्र  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 मध्य  प्रदेश  के  ट्र।इबल्स  में  इसी  तरह  की  कोई  बीमारी  फैली  हुई  उसको  रोकने  के  उसको
 डायग्नोज  करने  के  लिए  आपके  पास  क्या  प्रक्रिया  है  ?

 ॥

 ]
 झी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मुझे  इसके  लिए  नोटिस  की  जरूरत  है

 ।
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 बाणज्यिक  कर  संग्रह  के  बिस्तार  हेतु  रेल  प्रधितियत्ष  में  संशोधम

 +245  झी  एस०  एस०
 .

 /:  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  प्रिय  रंजन  दास  सुन्शो

 '

 करेंगे
 मत

 करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  सरकार  ने  रेल  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  संबंधी  पश्चिम

 आन्ध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  सरकार  के  ताजा  सुझावों  की  ओर  ध्यान  दिया  ताकि  वाणिज्य  कर

 संग्रह  के आधार  का  विस्तार  किया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और

 यदि  ये  प्रस्ताव  रेल  मंत्रालय  को  स्वीकाय॑  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  माल  की  बुकिंग

 सुपुर्दंगी  देने  से  पहले  बिक्री  कर  प्राधिकारियों  से  बेबाकी  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करने  पर  बल  देने  का

 रेलों  को  अधिकार  देने  के  लिए  भारतीय  रेल  अधिनियम  में  संशोधन  किया  यथोचित  जांच

 करने  के  बाद  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हुआ

 माल  की  बुकिंग  अथवा  सुपुर्दंगी  से  पहले  बिक्री  कर  बेबाकी  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करने

 का  भाग्रह  करने  से  माल  की  बुकिंग/सुपुर्दगी  की  कार्य-प्रणाली  बोझिल  हो  जायेगी  ।  इसके

 इससे  बुकिंग  करने  तथा  गोदामों  से  माल  हटाने  की  प्रक्रियां  धीमी  हो  इसके  परिणामस्वरूप

 माल  डिब्बों  की  रूकोनी  होगी  तथा  माल  गोदामों  में  संकुलन  हो  जाएगा  जिससे  रेल  संचलन  की

 गतिशीलता  पर  प्रभाव  पड़ेगा  जो  समग्न  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  होगा  |  बिक्री  कर

 कारियों  को  बिक्री  कर  के  अपवंचन  की  रोकथाम  करने  के  लिए  रेलवे  के  रिकार्डों  से  जानकारी  प्राप्त

 करने  की  अनुमति  दे  दी  गयी  है  ।

 ओऔ  एस०एम्र०  गुरड़डो  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कथा  सरकार ने  राज्यों  में  वाणिज्य

 निदैशालयों  को  हुए  घाटे  का  अनुमान  लगा  लिया  है  ?

 क्री  साधव  राव  सिधिया  :  यह  रेलवे  विभाग के  क्षेत्र  में  नहीं  आता  ।

 श्री  एस ०एस०  गुरड्डी  :  इसके  लिये  मुझे  बहुत  खेद  उत्तर  में  मंत्री  जी  ने

 तक  दिया  है  कि  बिक्री  कर  रसीदों  पर  जोर  देने  से  माल  के  डिब्बों  के  आवागमन  में

 विलम्ब  हो  जायेगा  ।  श्रीमान  इत  बहाने  व्यापारी  कर  की  चोरी  करने  बह  इस
 विषय  में  क्‍या  कार्यंबाही  करेंगे  ?
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 शो  साधव  राथ  यह  परिवहन  रेलवे  विभाग  के  अन्तगंत  नहीं  आता  ।

 श्री  एस०एम०  गुरइडी  :  आप  उत्तर  दे  रहे

 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  प्रश्न  रेलवे  मंत्री  को  क्यों  संबोधित  किया  गया  ?  एक  बार

 जब  सदन  के  विचारा्  किसी  प्रश्त
 को  ले

 लिया  जाता  है  तो  मंत्री  को  ऐसा  कहने  की  अनुमति

 नहीं  दी  जा

 हध्यक्ष  महोदय  :  यह  रेलवे  कानून  में  संशोधन  के  विषय  में

 )

 थी  एच०एस०  पढेल  |  वे  अन्य  मंत्रालयों  से  कभी  भी  सूचना  ले  सकते  हैं  ।

 झी  एस०एम०  गुरइडी  :  साधारणतया  लोक  सभा  सचिवालय  सदस्य  को  यूचना  देता  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  सरकार  एक  समग्र  सरकार  )

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  विषय  में  कोई  प्रश्न  क्यों  नहीं  पूछते  ?

 -

 थ्री  माधव  राव  सिधिया  :  जहां  तक  इन  क्रियाओं  की  बात  यह  रेलवे  के  काम  को  किस

 तरह  प्रभावित  करेगा  मैं  इसका  निश्चय  ही  उत्तर  लेकिन  बिक्री  कर  घाटे  का  अनुमान  यह

 सम्भवतः  बिक्री  कर  राजस्व  का  अनुमान  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  जिस  पर  रेलवे  विभाग  को  कुछ

 कहना

 श्री  प्रिए  रंजन  वास  मुंशी  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  बिक्री

 कर  संसाधनों  को  जुटाना  प्रत्येक  राज्य  सरकार  का  संवंधानिक  अधिकार  केन्द्र  एवं  राज्यों  के

 बीच  सम्बन्धों  के  विषय  में  सरकारिया  कमीशन  का  जो  निश्चय  है  उसके  आने  तक  ।  जबकि  योजना

 आयोग  ने  संसाधनों  को  जूटाने  में  राज्य  सरकारों  की  असफलता  का  आरोप  लगाया  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  एक  आधारभूत  तथ्य  नहीं  है  कि  भारत  के  संविधान  की  भावना  के

 भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  जो  व्यवस्था  है  उसके  अनुसार  राज्यों  को  बिक्री  कर

 के  उनके  उचित  पंसाधनों  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  और  इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  मंत्रालय

 बाध्य  है  कि  राज्य  सरकारों  के  आदेशों  बिना  उनके  अधिकार  छीन  पालन  करे  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  जैसे  बिना  टिकट  रेल  में  यात्रा  करने  की  इजाजत  यात्रियों

 को  नहीं  है  उसी  प्रकार  वस्तुएं  भी  राज्यों  में  बिक्री  कर  चुकाये  बगैर  यात्रा  नहीं  इस  समस्या

 से  निबटने  के  लिये  रेलवे  कोई  इन्तजाम  क्यों  नहीं  करती  ?

 ओर  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  फिर  से  दोहराना  चाहूंगा  कि  हमारा  पहला  कतंग्य  है  वस्तुओं
 की  बुलाई  और  हम  अन्य  सभी  मंत्रालयों  और  सभी  विभागों  से  तथा  सभी  राज्य  सरकारों

 से  सहयोग  करने  का  हर  सम्भव  प्रयत्न  करेंगे  उस  हृद  तक  जहां  तक  यह  हमारे  मालगाड़ी  डिब्बों

 10
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 की  गतिशीलता  को  या  हमारे  क्रियाकलापों  को  प्रभावित  नहीं  मैं  यहां  यह  उल्लेख  कर  दूं
 कि  रेलवे  हमारे  देश  के  आधार  ढांचे  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  भाग

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  हमें  यह  प्रश्न  किसी  और  मंत्रालय  को

 सौंपना  पड़ेगा  ।

 क्री  माधव  राव  सिंधिया  :  हमने  मालगाड़ी  के  डिब्बों  की  गतिशीलता  बढ़ा  दी  मैं
 माननीय  सदस्य  से  अपहमत  होने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।  हमने  सभी  रेलवे  को  परिपत्र  जारी  कर

 दिये  हैं  कि  बिक्री  कर  अधिकारियों  को  हर  सम्भव  सहायता  दी  जाय  ।  सारे  रिकार्डों  तक  उनकी

 पहुंच  होनी  चाहिये  ।  वे  हमारे  रिकार्डों  से  भी  जानकारी  ले  सकते  उन्हें  हर  सहयोग  दिया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  अब  सभी  रेलों  में  किया  जा  रहा  है  ।

 भ्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  रेलवे  विभाग  सामान  बुक  करने  से  पूर्व  बिक्री  कर  निकासी  रसीद

 की  मांग  करेगा  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  यह  ठीक  यह  उनका  कतंव्य  होना  चाहिये  ।

 श्रो  माधव  राव  सिधिया  :  यही  पूरा  सवाल  हम  कह  रहे  हैं  कि  ऐसा  करना  सम्भव
 नहीं  है  ।

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  हम  राज्य  सरकारों  स ेआशा  करते  हैं  कि  वे  रेलों  के  लिये  सुरक्षा
 का  बन्दोबस्त  क्‍या  केन्द्र  की  ओर  से  भी  पारस्परिक  सहयोग  नहीं  होना  चाहिये  ?

 )

 तेलुगु  गंगा  परियोजना

 *246  श्री  नरसिह  सूर्यवंशीं  ॥

 |
 :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने

 नी
 श्री  भोकारत  दत्त  नर्रासह  राज  बाडियर

 कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रस्तावित  तेलुगु  गंगा  परियोजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसे  कब  तक  स्वीकृति
 मिलने  की  संभावना

 क्या  उक्त  परियोजना  के  अंतर्गत  कर्नाटक  के  लिये  क्रष्णा  नदी  के  पानी  का  पूरा
 हिस्सा  सुनिश्चित  किया  गया  और

 यदि  तो  कया  सरकार  कर्नाटक  राज्य  के  हितों  की  पूर्ण  रक्षा  हेतु  परियोजना
 को  नया  रूप  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  से  1983  की

 परिबोजना  रिपोर्ट  के  अनुसार  तेलुगु  गंगा  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  637  करोड़  रुपमे  है  ।

 प्र
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 नी  eS  --  ..  न्जाज  >>:

 इसमें  मद्रास  शहर  जल  सप्लाई  के  लिए  तमिलनाडु  सीमा  तक  15  टी०एम०सी०  जल  के  हस्तांतरण
 तथा  लगभग  29  टी  ०एम०सी०  अधिशेष  और  कृष्णा  जल  और  30  टी०एम०सी०  पेन्नार  नदी  जल

 का  उपयोग  करके  आन्ध्र  प्रदेश  में  लगभग  234  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  सिंचाई  की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।  इसके  तकनीकी-आध्िक  अ्यवहायंता  के  पूर्ण  रूप  से  स्थापित  हो  जाने  तथा  अन्तर्राज्यीय

 पहलुओं  को  हल  कर  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इसक्री  स्वीकृति  के  लिए  विचार  किया  जायेगा  ।

 कृष्णा  जल  में  कर्नाटक  का  हिस्सा  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  द्वारा  अधिशासित  होता  है  तथा  तेलुगु
 गंगा  परियोजना  पर  कार्रवाई  करते  समय  राज्य  के  हित  को  ध्यान  में  रखा

 थ्री  नरसिह  राव  सुयंवंशी  :  मेरा  यह  प्रश्न

 कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  श्री  रामकृष्ण  हेगड़े  की  उपस्थिति  में  25  1983  को

 उद्घाटन  की  गई  कौन-सी  परियोजना  क्‍या  यह  तेलगु  गंगा  परियोजना  थी  या

 मद्रास  शहर  को  पीने  के  पाभी  की  सप्लाई  की  परियोजना  थी  ?

 क्या  तेलगु  गंगा  परियोजना  1977  के  करार  के  अनुसार  यदि  नहीं  तो  कया

 भारत  सरकार  ने  तेलगु  गंगा  परियोजना  को  अनुमति  दी  है  ?

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  का  यह  वकक्‍तव्प  ठीक  है  कि  उन्हें  अतिरिक्त  जल

 के  उपयोग  करने  का  पूरा  अधिकार  है  ?  यदि  नहीं  तो  क्या  यह  अतिरिक्त  पानी

 कर्नाटक  के  हिस्से  का  अतिक्रमण  करता  है  ?

 ]

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  राम  और  शंकर  के  बीच  में  गंगा  फंसी

 इधर  रामाराव  उधर  रामकृष्ण  हेगड़े  हैं  ।

 श्री  बो०  धंकरानन्द  :  शंकर  और  राम  के  बीच  में  गंगा  नहीं  फंसी  मगर  तेलुगु  गंगा  फंसी

 शंकर  बिचारा  क्‍या  करे  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  तेलुगु  गंगा  फंसी

 ]

 उन्होंने  विषय  पर  पूर्व  निर्णय  दे  दिया  श्री  शंकरानन्द  के  बावजूद  तेलुग्रु  गंगा  अटकी  हुई

 ]
 विधि श्री  थी०  दांकरानन्द  :  रेडडी  जी  आप  इसमें  न  फंसे  ।

 ]

 यह  सच  है  कि  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  को  पहल  पर  तीम  राज्यों  के  बीच  1976  में  एक

 शौती  हुआ  था  जिसमें  इस  नदी  से  संलग्न
 राज्य  आन्ध्र

 कर्माटक  तथा  महाराष्ट्र  शामिल  थे  ।
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 समय  मद्रास  को  पीने  के  पी  की  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  मुझय  विषय  था  ।  जब

 1976  का  समझौता  हुआ  वो  वह  मुख्य  विचार  था  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उपलब्ध  रिकार्ड  से  1976

 के  समझौते  पर  किसी  समय  सिंचाई  के  प्रश्न  पर  विचार  हुआ  यह  मद्रास  को  पानी  की

 व्यवस्था  का  साफ  और  सरल  समझौता  था  ।  इस  पहलू  के  संदर्भ  में  जो  सम्बन्धित  बातें  थीं  उन  पर

 विचार  किया  गया  था  तथा  समझौता  में  उनकी  व्यवस्था  की  गई  वास्तविक  रूप  से  तीनों  राज्यों

 के  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रति  राज्य  5  टी०  एम०  सी०  तथा  कुल  मिलाकर  15  टी०  एप्र०  सी०

 जल  देने  के  लिए  सहमत  हो  गए  थे  और  यह  कैसे  किया  जाये  उस  पर  तत्पश्चात  आगे  विचार  किया

 गया  इसके  बाद  1977  का  समझौता  आया  ।  1977  का  यह  समझौता  भी  इन  तीन  राज्यों  के

 बीच  था  ।  इन  राज्यों  ने  तथा  तमिलनाड़्‌  ने  भी  जो  कि  इसमें  एक  पक्षकार  था  कहा  कि  हम
 मद्रास  शहर  को  इतना  जल  देने  के  लिए  सहमत  हैं  लेकिन  वह  श्री  सेलम  रिजर्वायर  से  खुली  नालियों

 द्वारा  ले  जाया  जायेगा  और  15  टी  ०एम०सी०  जल  होगा  तथा  जलमार्ग  की  क्षमता  इतनी  होगी  तथा

 इसे  तमिलनाडु  की  सीमा  तक  ले  जाया  जाएगा  केन्द्र  सरकार  के  सिंचाई  मंत्रालय  के  सचिव

 सहित  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  द्वारा  यह  समझौता  किया  गया  था  ।  आंध्ष  प्रदेश

 को  छोड़कर  अन्य  सम्बन्धित  राज्यों  ने  इस  समझौते  को  अनुमोदित  किया  लेकिन  आंध्ा  प्रदेश  ने  कहा
 कि  सिचाई  प्रयोजन  के  लिए  जल  उपयोग  करने  का  हमारा  जो  अधिकार  है  उस  पर  कोई  भी

 शर्ते  आपेक्षित  नहीं  की  जा  सकती  ।  जी  हम  मद्रास  शहर  को  जल  की  व्यवस्था  करने  को

 तैयार  हैं  परन्तु  सिंचाई  प्रयोजन  या  किसी  अन्य  उपयोग  के  लिए  जल  के  उपयोग  सहित  हमारे

 प्रधिकार  के  लिए  कोई  चुनौती  नहीं  दे  मकता  या  कोई  शर्त  नहीं  लगा  सकताਂ  इस  शर्त  के

 साथ  आन्ध्र  प्रदेश  ने  भी  इस  समझौते  की  पुष्टि  की  अब  यह  प्रश्त  उठता  है  कि  इस  समझौते

 की  कानूनी  स्थिति  क्‍या  है  ?  आन्ध्ा  प्रदेश  ने  एक  शर्त  पर  इसकी  पुष्टि  की  इसका  कानूनी
 प्रभाव  क्‍या  मैं  इस  पर  नहीं  जाना  चाहता  तथा  तब  मुख्य  समस्या  शुरू  होती  आन्ध्न  प्रदेश

 इस  जल  का  उपयोग  तिंचाई  प्रयोजन  के  लिए  करने  में  बहुत  उत्सुक  था  ।  लेकिन  इसे  बचावट

 समिति  के  निर्णय  के  अन्तगंत  करना  होगा  ।  आन्ध्र  प्रदेश  ने  यह  आधार  लिया  है  कि  हमें  चुंकि  जल

 को  उपयोग  करने  का  अधिकार

 एक  साननीय  सदस्य  :  अतिरिक्त  ।

 श्री  बी०  शंकरानन्द  .  अतिरिक्त  नहीं  |  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  ।  आन्ध  कहता  है  कि

 रिक्त  जल  है  लेकिन  बचावट  समिति  ने  शब्द  का  उल्लेख  नहीं  किया  वह  कहता

 थी  ई०  अय्यप्पु  रेड्डी  :  विसंगत  आप  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।

 भरी  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  आप  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।  हमें  यह  कहते  हुए  बहुत  दु:ख

 द्वोता  है  ।  )

 भी  ई०  प्रग्यप्पु  रेड्डो  :  आप  सदन  को  उद्देश्य  के  साथ  गुमराह  कर  रहे

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  आप  सदन  को  गुमराह  कर  रहे
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपको  इस  पर  कोई  आपत्ति  है  तो  आप  यह  मामला  मुझे  भेज

 सकते

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  आपको  स्पष्टीकरण  दिला  सकते

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  केवल  स्पष्ट  करने  के  लिए  कह  सकता  हूं  ।

 )

 श्री  एम०  रघुमा  रेंडडो  :  वह  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हमें  बताना

 क्री  एस»  जयपाल  वह  पंच।ट  की  गलत  व्याख्या  कर  रहे  हैं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  ;  आप  115  के  अन्तर्गत  आ  सकते  हैं  ।  बैठ  जादए  ।

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  अनुमति  दे  सकते  हमने  ऐसा  पहले  किया  था  ।  हम  इसे  फिर  से

 कर  सकते  हैं  ।  आप  कोई  प्रश्न  उठा  सकते  आप  इसे  मुझे  भेज  सकते  हैं  ।  जी  हां  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  ठीक  है  |  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 भ्रो  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  मैं  बताना  चाहता

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  बंठ

 भो  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  माननीय  मंत्री  पक्षपात  कर  रहे  हैं  ।

 भरी  एम०  रघुसा  रेडडो  :  मुझे  उल्लेख  करने  ।

 हष्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍यों  नहीं  बैठते  हो  ?  बैठ  जाइए  ।

 )

 भ्रो  एस०  रघुमा  रेडडी  :  यह  उचित  नहीं

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  है  या  यह  अपनी-अपनी  राय  है  लेकिन  हमें  समझना

 होगा  कि  तथ्य  क्‍या  हैं  और  हम

 )

 की  ई०  प्रध्यप्यु  रेड्डो  :  वह  न्यायिक  निर्णय  की  व्याध्या  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
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 प्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  अपनी  राय  के  अनुसार  कहना  होगा  ।  परन्तु  आप  उनकी  राय  को

 चनौती  दे  सकते  हो  । है

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  वह  बचावट  समिति  के  पंचाट  की  इस  तरह  से  गलत  व्याब्या

 नहीं  कर  सकते  )

 श्री  बी०  किशोर  चर  एस०  देव  :  वह  समझौते  का  अशुद्ध  उद्धरण  दे  रहे

 श्री  एम०  रघधुमा  रेड्डो  :  मै  जो  कुछ  कह  रहा  हूं  वह  यह  (

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रघुमा  क्या  सीट  पर  बैठेंगे  ?  मै  कहता  हूं  कि

 आप  इसको  चुनौती  दे  सकते  हैं  ।  आपको  यह  करने  का  अधिकार  आप  यह  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 परन्तु  आपको  यह  करने  का  पुरा  अधिकार  है  आप  सदन  में  इस  तरह  हरेक  की  जांच  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।  मैं  आपको  रोक  नहीं  रहा

 भरी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  वह  गलत  उद्धरण  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपकी  राय  है  ।

 भरी  एम०  रघधुप्ता  रेड्डो  :  वह  यह  ठीक  नहीं  कर  रहे  है  ।

 श्री  एस  ०  जयपाल  रेड्डी  :  यह  निर्णय  के  विपरीत

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपकी  राय  है  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  मैंने  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  था|

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  नियम  115  के  अन्तर्गत  आप  नोटिस  दे  सकते  हैं  ।

 क्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  वह  ऐसा  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  जो  सही  नहीं  है  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  आपकी  इच्छाओं  के  अनुसार  नहीं  बना  सकता  हूं  ।  उन्हें  प्रश्न  का

 उत्तर  देना  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  ;  एक  साधारण  प्रश्न  है  कि  मन्त्री  जी  को  उत्तर  देना  और  इस  उत्तर
 में  यदि  आपकी  इच्छा  या  दृष्टि  के  अनुसार  वह  कुछ  गलत  बताते  हैं  तो  वह  आप  मुझ्ते  भेज  सकते

 हैं  ।  इस  समय  हम  उनसे  नहीं  सकते  हैं  ।  हम  चर्चा  के  लिए  कह  सकते  कोई  समस्या  नहीं
 लेकिन  आप  इस  तरह  उन्हें  रोक  नहीं  सकते  मैं  आपकी  इच्छा  के  अनुसार  कार्य  नहीं  कर

 सकता  हूं  ।

 श्री  वी०  किशोर  चम्द्र  एस०  देव  :  क्या  आपਂ  )
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 शरध्यक्ष  महोदय  :  यह  कुछ  नहीं  है  ।

 क्री  बो०  किशोर  चरत्र  एस०  वेव  :  महोदय  कृपया  हमें  सुनें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  के  दौरान  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 थ्पू
 श्री  वी०  किशोर  चना  एस०  देव  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठा  रहा

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  आदेश दे  रहे  हैं  ।

 )

 झध्यक्ष  महो  दय  :  आपने  मेरा  बहुत  अधिक  समय  बर्बाद  किया  है  ।

 थी  घथो०  किशोर  चश्र  एस०  देव  :  हम  विवाद  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  आपने  क्या  कहा  ।  हम
 जो  कुछ  कह  रहे  हैं  वह  यह  है  कि  जब  कोई  मंत्री  प्रश्त  का  उत्तर  देते  हैं  और  वह  किसी  विशेष

 पंचाट  का  उल्लेख  फरते  हैं  तो  वह  वहां  से  अशुद्ध  उद्धरण  नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसका  उल्लेख  मुझे  कर  सकते  हैं  ।

 )

 थी  वी०  किशोर  चर्द्र  एस०  देव  :  लेकिन  उसे  बताता  हमारा  अधिकार

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  के  अन्तगंत  उसका  उल्लेख  मुझे  कर  सकते  आप

 मुझे  उल्लेख  कर  सकते  आपको  अधिकार  आपको  ऐसा  करने  का  अधिकार  आप

 चुनौती  कर  सकते  हैं  ।  आप  इसे  कर  सकते  आप  इसे  चुनौती  दे  सकते  हैं  ।

 )

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  सदन  को  चलाने  का  यह  ॒  तरीका  है  ?  आप  योग्य

 संसद  सदस्य  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  वो०  वेंकटेश  :  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  उत्तर  were महोदय : यह कुछ नहीं है ।  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनसे  उत्तर  दिलाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  ।

 ]
 श्री  बी०  तुलसोराम  :  अध्यक्ष  अप

 प्रध्यक्ष  महोद  .  :  नो  क्वेश्वन  आफ  देखा-देखी  ।

 **

 भरी  बो०  तुलसोरास  :  आप  इस  तरह  गुस्से  में  आयेंगे  तो काम  नहीं  पानी
 मसला  wea  )
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 ed प्रध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यही कह  कम  हूं

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  यही  कह  रहा  हूं  कि आपको  अधिकार  है  और  आप  इसको

 चैलेंज  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  वी०  तुलसीराम  :  डिसकशत  अलाऊ  कर  दीजिए  ।

 ह्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कब  इन्कार  किया  लिखकर  दीजिए  ।

 थी  वो०  ठुलसीराम  :  आप  बहुत  दयालु  तेलुगु  और  कर्नाटक  के  लिए  आपकी  मदद

 की  जरूरत  है।'**  )

 झ्रध्यक्ष  सहोदय  :  गुरूदेव  आपको  इन्कार  कब  किया  है  ।

 ]
 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  आधे  घंटे  की  अनुमति  दे  सकते

 ]

 इसमें  है  क्या  ?  नो-प्रोब्लम'*'झगड़ा  किस  बात  का  आप  अपनी  बात  यदि

 गलत  है  तो  ये  मान  अगर  सही  है  तो  आप  मान  लेना  ।

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  बी०  दांकरानस्द  :  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  के  माननीय  सदस्यों  को  स्पष्ट  करता  हूं  कि  मैं  इस

 मामले  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  हित  के  प्रति  समान  रूप  से  चिन्तित  माननीय  सदस्यों  विशेषरूप  से

 आन्ध्र  प्रदेश  के  माननीय  सदस्यों  के  मन  में  यह  डर  या  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  कि  केन्द्र  सरकार

 आन्ध्र  प्रदेश  या  अन्य  किसी  राज्य  के  हित  की  उपेक्षा  कर  रहा  यदि  वे  थोड़ा-सा  मुझे  सुनें  तो

 वे  इस  नतीजे  पर  आयेंगे  कि  केन्द्र  भी  आन्ध्र  प्रदेश  के साथ  समान  रूप  से  दिलचस्पी  रखती  है  ।

 परन्तु  उन्होंने  अपना  घैयें  नहीं  रखा  है  ।

 |

 श्री  जी०  तुलसी  रास  :  आपको  हमने  समझ  लिया  और  ज्यादा  समझने  की  जरूरत  नहीं
 यदि  हम  शंकर  जी  से  प्रार्थना  करते  तो  वे  बड़े  दयालू  हैं  और  बसे  ही  आशीर्वाद  दे  देते  ।

 लेकिन  आप  बहुत  कठिन  हैं  जो  तेलगु-गंगा  को  पकड़  कर  के  बेंठे  इतने  दिन  लगा  दिए  ।

 [  अनुवाद  |

 श्री  बी०  धांकरानन्द  :  क्‍या  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  के माननीय  सदस्यों  से  अपील  कर  सकता  हूं
 कि  मामले  पर  प्रतिकूल  रूप  से  चर्चा  न  करें  तथा  इस  तरह  उसका  पक्ष  कमजोर  न  करें  ।

 क्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  इस  पक्ष  को  पहले  से  ही  खो  दिया  है  ।

 शी  थी०  शंकरानरद  :  यह  आपके  हाथ  में

 मैंने  कहा  है  कि  इसे  इस  तरह  से  नहीं  लेना  चाहिए  कि  मैं  अपना  कुछ  प्रभाव  बना  रहा  हूं  ।

 मैं  केवल  तथ्य  बता  रहा  हूं  और  तथ्यों  के  संदर्भ  में  मैंने  कुछ  कहा  जो  निर्णय  में  लिखा  गया  था  ।
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 माननीय  सदस्यों  तथा  आपकी  सुविधा  के  लिए  मैं  न्‍्यायाधिकरण  के  प्रतिवेदन  के

 पृष्ठ  52  पर  अध्याय  खण्ड  5  उप  खण्ड  से  उद्ध,त  करता

 प्रदेश  के  राज्य  को  किसी  जल  वर्ष  में  शेष  जल  को  जो  हुष्णा  नदी  में  बहू

 रहा  हो  उपयोग  करने  की  स्वतन्त्रता  होगी  परन्तु  इसके  कारण  उसे  कृष्णा  नदी  में  निविष्ट

 मात्रा  स ेअधिक  जल  को  किसी  जल  वर्ष  में  उपयोग  करने  का  किसी  तरह  का  कोई  अधिकार

 प्राप्त  नहीं  होगा  या  किसी  जल  वर्ष  में  नियत  किया  हुआ  नहीं  समझा  जायेगा  ।”  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  चर्चा  के  लिए  कह  सकते  हैं  ।

 शी  बी०  दांकरानन्द  :  क्या  मैं  माननीय  सदस्यों  से अपील  कर  सकता  हूं  कि  इस  पर  बेचैन

 मैं  केवल  उद्ध,त  कर  रहा  मैंने  अपनां  कोई  भ्र॑  नहीं  निकाला  मैंने  केवल  प्रावधान

 पढ़ा  अब  आप  इसकी  व्याख्या  कर  रहे  हो  ।  मैं  इसकी  व्याख्या  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  बहूकर  समुद्र  में  गिर  रहा

 श्री  बो०  शंकरानस्द  :  यह  बात  देश  के  हित  में  है  कि उस  जल  का  उपयोग  किया  जाए  जो

 समुद्र  में  जा  रहा  मैं  माननीय  सदस्पों  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  राष्ट्र  उस  जल  को

 जिसका  अभाव  भी  है  और  जो  अनमोल  भी  है  व्यर्थ  बरबाद  नहीं  जाने  दे  सकता  ।  यदि  उपयोग

 किए  बिना  ही  पानी  समुद्र  में  बह  रहा  तो  हमें  इसका  उपयोग  करना  ही  चाहिये
 '

 क्री  बो०  शोसनाडहरीप्वर  राब  :  हम  ऐसा  ही  कर  रहे  हैं  ।

 ओर  बी०  धांकरानस्व  :  में  भी  तो  यही  कह  रहा  हूं  और  आप  मेरी  बात  सुनने  को  तैयार

 नहीं  हैं'**  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  फिर  बोल  रहे

 ।  श्री
 बो०  शंकरानन्द  :  यह  तब  तक  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  तीनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री

 आपत्त  में  मिलकर  मतभेद  दूर  नहीं  करेंगे  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  ;  अब  अगला  प्रश्न'*ਂ

 श्रध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  चर्चा  की  स्वीकृति  पहले  से  ही  दे  चुका  हुं'**

 श्री  ई०  ध्रय्यप्पु  रेड्डी  :  आपने  हमें  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  का  एक  भी  अवसर  नहीं  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  हस  विषय  पर  पूरी  चर्चा  करने  की  अमुमति  दी  आप
 और  क्या  चाहते  हैं  ?

 शा
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 रा

 थभ्री  असल  दस  :  महोदय  आपको  इस  प्रकार  गुस्सा  नहीं  करना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  अनावश्यक  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरी  इच्छा  है  कि

 सदस्य  यह  बात  सुनें  ।  केवल  इतना  ही  ।  यह  आपके  लिए  में  यह  अपने  लिए  नहीं  कर  रहा
 हूँ  ।  आपने  इसकी  मांग  की  है  ।

 ]

 मेरा  तो  वैसे  ही  गला  खराब  है  आप  और  जबरदस्ती  खराब  करवा  रहे  हैं  ।

 |

 मथ  रा  में  भ्रनृठी  मूरतियों  की  ओोरी  पकड़ना

 +248,  भरी  सुमाव  यादव  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  1985  के  अन्तिम  सप्ताह  में  मथुरा  में  मारे  गए  छापों  में  एक  करोड़
 रुपधे  के  मूल्य  की  अनूठी  मृतियों  की  चोरी  पकड़ी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सुशोला  :  राज्य

 पुलिस  ने  सूचित  किया  है  कि  27-10-1985  को  मथुरा  में  एक  घर  पर  छापा  मार  कर  उन्होंने

 कुछ  मूर्तियां  पकड़ीं  जिनका  मूल्य  अभी  आंका  जाना  है  ।

 पकड़ी  गई  वस्तुओं  जो  पुलिस  के  कब्जे  में  प्रस्तर-मूतियां  और  पक्‍की  मिट्टी
 की  आकृतियां  शामिल  बताई  जाती  हैं  ।  विस्तृत  सूची  अभी  तैयार  की  जानी  है  ।

 पुलिस  ने  अभियुक्त  के  विरुद्ध  मामला  दर्ज  कर  लिया  है  ।

 ]

 श्री  सुभाष  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  उसके

 सम्बन्ध  में  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  अपने  जवाब  में  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  है  कि

 कोई  पकड़ा  गया  है  या  एग्जैक्ट  कुछ  लोग  पकड़े  गए  हैं  या  भर  मैं  उनके  ध्यान  में  यह्‌
 बात  लाता  चाहता  हूं  कि  यह  बहुत  संगठित  गिरोह  का  काम  है  तथा  मेरा  है  कि  मंत्रालय

 इस  बात  को  गंभीरता  से  नहीं  ले  रहा  है  क्योंकि  यह  एक  महीने  पहले  की  धटना  है  भर  अभी  तक

 जो  चोरी  का  माल  गया  है  उसका  मूल्यांकन  तक  नहीं  हुआ  इसलिए  अब  मैं  मंत्री  महोदया  से

 बहू  जानता  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  जानकारी  प्राप्त  की  है  ?
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 श्रीमती  सुशीला  रोहतगो  :  मंत्रालय  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  कर

 रहा  है  और  जो  27  तारीख  को  रेड  हुआ  लाल  दरवाजा  लोकेलिटी  मथुरा  उसमें  उन्होंने
 विजय  प्रकाश  अग्रवाल  जी  को  अरेस्ट  कर  लिया  पुलिस  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्रिमिनल  केस  किया

 है  जिसके  बारे  में  जांच  चल  रही  है  और  इसके  अतिरिक्त  हमारे  डिप्टी  सुपरिस्टेन्डे्ट  आफ  पुलिस
 और  आर्कलॉजिस्ट  आगरा  से  गए  थे  ताकि  इधके  बारे  में  पूरी  जांच  तो  पता  चला  कि  वे  सारी

 चीज़ें  एक  गनी  बैग  में  सील्ड  हैं  तथा  वे  सारी  चीजें  उसमें  भरी  हुई  हैं  जिसके  कारण  उन  चीजों  की

 इन्वेस्टीगेशन  या  इंस्पेक्शन  करना  उनके  लिए  सम्भव  नहीं  हुआ  लेकिन  पुलिस  के  हाथ  में  ये

 केस  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  बताना  भाहृती  हूं  कि आर्कलाजिकल  डिपार्टमेंट  सर्वे  आफ

 इण्डिया  के  जो  डायरेक्टर  जनरल  हैं  और  जो  कांपिटेंट  अथौरिटी  जैसे  ही  इन  चीजों  का

 इंस्पैक्शन  वे  देखेंगे  कि  वास्तव  में  वे  एंटीक्विटीज  हैं  या नहीं  और  अगर  तो  उनकी

 एस्टीमेटेड  क्या  कॉस्ट  है  और  अगर  नहीं  तो  ये  सारी  चीजें  पुलिस  के  हाथ  में  हैं  और  इनकी

 पूरी  जांच  पड़ताल  कराई  जाएगी  ।  इस  बीच  में  इसके  अतिरिक्त  लखनऊ  से  भी  सी०  आई०  डी०

 की  जांच  मांगी  गई  है  और  ये  सारी  चीजें  इस  स्टेज  पर  वे  लोग  भरेस्ट  हैं  और  इन्वेस्टीगेशन  हो

 रही  है  तथा  पुलिस  के  मातहृत  ये  केस  चल  रहा

 श्री  सानवेसद्र  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदया  से  पूछना

 चाहूंगा  कि  मथुरा  एक  चूंकि  बड़ा  प्राचीन  धामिक  स्थान  है  तथा  वहां  पर  गांवों  में  भी  बड़े  प्राचीन

 मन्दिर  हैं  तथा  बड़े  प्राचीन  स्थान  हैं  और  जो  मथुरा  में  म्यूजियम  है  उसमें  कुषाण  और  होलकर  का

 एक  बहुत  बड़ा  कलक्शन  ये  आज  का  प्रश्न  नहीं  है  जब  से  ये  एकमात्र  मूतियों  की  चोरी  पकड़ी

 गई  वहां  पर  ऐसा  होता  रहता  है  और  पिछले  10  वर्ष  से  एक  गिरोह  कार्य  कर  रहा

 जो  कि  ग्रामों  और  प्राचीन  स्थलों  में  बड़े-बड़े  मंदिरों  में  से  मूतियां  चोरी  करता  रहता

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  इसमें  सख्त  कार्यवाही  की

 जाए  क्योंकि  वहां  से  निरन्तर  मूर्तियां  चोरी  होती  रहती  हैं  और  आज  तक  कोई  भी  अरेस्ट  नहीं
 किया  गया  है  ?

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  माननीय  सदस्य  की  राय  से  हम  सहमत  हैं  कि  समय-समय  पर

 ऐसी  चोरियां  होती  रही  हैं  और  इनको  रोकने  के  लिए  कई  कड़े  कदम  उठाए  गए  फिर  भी  हम

 महसूस  करते  हैं  कि  जैसे  पहले  10  सकिल  अब  18  सकिल  बनाये  गये  हैं  और  सेफ्टीगा्डज
 प्रोटेक्शन  का  शल्टर  भी  बनाया  गया  है  ।  फिर  भी  यह  काफी  नहीं  है  ।  यह  बहुमूल्य  चीजें  इसके

 लिए  जो  आर्कलाजिकल  एक्ट  है  ,  इसमें  भी  कहीं-कहीं  कमी  हम  इसका  रिव्यू  कर  रहे  हैं  और

 आवश्यकता  पड़ेगी  तो  इसमें  थोड़े-से  संशोधन  लाने  पर  हम  विचार  कर  रहे

 श्रीमतो  कृष्णा  साहो  :  कया  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  अनूठी

 बहुमूल्य  मूर्तियों  की  चोरी  के  बाद  इनकी  तस्करी  की  जा  रह्दी  ह ैऔर  पिछले  5  वर्षों  में

 इसकी  मात्रा  बढ़ती  जा  रही  है  ?  क्‍या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ओऔमती  सुशोला  रोहतगी  :  इस  तरह  की  चोरी  और  तस्करी  होती  परन्तु  जो

 प्रोटेक्टेड  भौन्यूमैंट्स  उनके  फिगस  हमारे  पास  उनसे  जाहिर  है  कि  पिछले  साल  इनमें  बढ़ोत्तरी
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 नहीं  हुई  बल्कि  कुछ  कमी  आई  है  ।  उसकी  संख्या  हमारे  पास  उस  पर  विजिलेंध  रखी  जा

 रही  फिर  भी  तस्करी  चल  रही  इसमें  पब्लिक  को  भी  सहयोग  देना  पड़ेगा  ।  इसमें  जो  6

 महीने  की  सजा  और  पैनल्टी  की  बात  जो  तस्करी  करते  हैं  रजिस्ट्रेशन  नहीं  वःयोलेश

 करते  हैं  उनके  लिए  सजा  और  फाइन  दोनों  के  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  आइडल्स  की  चोरी  करने  वाले  कितने

 गिरोह  सक्रिय  रूप  से  काम  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने  कितनी  मूर्तियां  विदेशों  में  बेची  हैं  ?  उनके

 खिलाफ  आप  क्‍या  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  पी०यो०  नरसह  :  हमारे  पास  मूर्तियों  की

 गिनती  तो  थोड़ी-बहुत  लेकिन  चोरों  की  गिनती  नहीं  है  ।

 विद्यासागर  पश्चिम  बंगाल  को  घिसीय  सहायता

 *249.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे सुਂ
 प्र  «5 १  .

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  राज्य  के  प्रसिद्ध  समाज  शिक्षा  शास्त्री  तथा

 महान  सपूत  विद्यासागर  के  नाम  पर  एक  ऐसा  विश्वविद्यालय  खोलने  के  जिप्तमें  ऐसी  अनूठी

 विशेषताएं  होगी  जो  अभी  तक  किसी  भी  विश्वविद्यालय  में  नहीं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 की  सभी  शर्तों  का  पालन  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  क्या  इस  विश्वविद्यालय  के  लिए  वित्तीय  अनुदान  दिया  गया

 यदि  तो  आवश्यक  वित्तीय  अनुदान  कब  तक  दिया  और

 यदि  कोई  वित्तीय  अनुदान  नहीं  दिया  जाना  है  तो  इसके  वया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  से

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  विश्व
 विद्यालय  को  अनुदान  प्राप्त  करने  के  लिए  उपमुक्त  घोषित  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान
 भायोग  के  अधिनियम  के  अन्तर्गत  बनाएं  गए  नियमों  में  निर्धारित  शर्तों  को  अभी  तक  पूरा  नहीं
 किया  है  और  शर्तों  को  पुरा  करने  तथा  विश्वविद्यालय  को  अनुदान  प्राप्त  करने  के  लिए  उपयुक्त
 घोषित  किए  जाने  के  बाद  ही  अनुदान  मुक्त  किए  जा  सकते  हैं  ।

 डा०  सुधोर  राय  :  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  उच्चतर  शिक्षा  मंत्री  ने  पश्चिम  बंगाल
 विधान  सभा  में  स्पष्ट  वक्‍तव्य  दिया  थां  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 को  सभी  शर्तें  पूरी  की  गई  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  वह  पुनः  पूछताछ
 करवाएंगी  भौर  तथ्यों  का  पत्ता  लगाएंगी  ।
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 श्रीमती  सुशोला  रोहतगी  :  यह  एक  विशिष्ट  सूचना  पश्चिम  बंगाल  राज्य  से  हमें
 अन्तिम  सूनना  26  1985  को  प्राप्त  हुई  उस  समय  इस  बात  का  पता  चला  कि  सभी

 शर्ते  प्री  नहीं  की  गई  हैं  और  2  करोड़  रुपये  तक  की  वास्तविक  सुविधाएं  अवश्य  होनी  चाहिएं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  गए  एक  करोड़  45  लाख  रुपये  के  निर्माण  अनुदान  में  से  अभी  तक

 केवल  85  लाख  रुपयों  का  उपयोग  किया  गया  अभी  तक  न  तो  रीडर  अथवा

 चारी  ही  नियुक्त  किए  गए  हैं  और  न  ही  यह  अभी  तक  एक  शिक्षा  संबंधी  विश्वविद्यालय  बन  पाया

 है  ।  अतः  मैं  सदन  को  यह  सूचना  देता  चाहता  हूं  कि  सहायता  दिए  जाने  से  पूर्व  इन  शर्तों  को

 पूरा  किया  जाए  ।

 डा०  सुधोर  राय  :  जहां  तक  शिक्षा  कमंचारियों  का  संबंध  है  मैं  मंत्री  जी  को  यह  सूचना
 देना  चाहता  हूं  कि  इनकी  नियुक्ति  हो  गई  है  और  वे  जनवरी  से  प्रशिक्षण  देना  आरंभ  करेंगे  ।

 यह  नया  विश्वविद्यालय  समुद्र  समुद्र  सहकारी  जैसे  नये

 पादयक्रम  आरंभ  कर  रहा  अर्थात्‌  विश्वविद्यालय  रोजगार-उन्मुख  शिक्षा  देने  का  प्रयत्न

 यह  विश्वविद्यालय  जनजाति  की  बहुसंखझपा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  क्या  मैं

 माननीय  मंत्री  से  इस बात  की  आशा  करूं  कि  वह  अनुदानों  की  राशि  देने  की  प्रक्रिया  को  तेज

 करेंगे  ?

 प्रो०  एन०जी०  रंगा  :  क्‍या  आप  अपनी  ओर  से  जल्दी  करेंगे  ?

 श्रोमतो  सुशोला  रोहतगो  :  जंसा  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  पढ़ाई
 जनवरी  से  आरंभ  होगी  इस  से  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  पढाई  अभी  आरंभ  नहीं  हुई  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  इसके  अतिरिक्त  चयन  का  कार्य  इस  समय  हो  रहा  है  और  पढ़ाई  भी  आरंभ  हो  जाएगी

 किन्तु  यह  हमारे  हाथों  में  नहीं  यह  तो  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ही  कर  सकता

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  पूरे  अधिनियम  का  पुनरीक्षण  कर  रहा  कि  क्या  यह  शिक्षा

 आयोग  की  सिफारिशों  तथा  गजेन्द्र  गडकर  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  नहीं  यदि  यह
 इनके  अनुरूप  नहीं  तो  मैं  समझता  हूं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  उच्चित  कदम

 *  श्री  प्रिय  रंजन  दास  भुस्झो  :  क्‍या  मंत्री  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  पंडित  ईश्वर  चंद्र  विद्यालागर

 एक  महान  समाज  संस्कृत  के  एक  महान  बंगला  वर्णमाला  को  नए  ढुंग  से  तैयार

 करने  वाले  थे  ?  क्या  मंत्री  जी  यह  बात  जानते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  संस्कृत  भाषा  के  अध्ययन

 को  पूर्ण  रूप  से  बन्द  कर  दिया  गया  है  और  बंगला  भाषा  जो  टैगोर  तथा  विद्यासागर  को  बहुत
 प्रिय  थी  अब  उच्च  शिक्षा  पाठ्यक्रमों  में  वैकल्पिक  है  और  प्राथमिक  शिक्षा  पाद्यक्रम  से  टैगोर

 का  राष्ट्रीय  गीत  निकाल  दिया  गया  वित्तीय  सहायता  देने  से  पूर्व  क्‍या  मंत्री  जी  यह  बात
 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  शिक्षा  समवर्ती  सूची  में  आती  राज्य  सरकार  को  यह  परामछं  देंगे
 कि  इस  बुनियादी  पहलू  को  सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए  ओर  शेष  अन्‍्य  बातें  स्वतः  आ

 जाएंगी  ।

 थ्  Se  हक  कटा  ढकी०
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 श्रीमतो  सुशोला  रोहतगी  :  हम  महान  सामाजिक  कार्यकर्ता  महान  लोकोपकारी  ईश्वर

 चन्द्र  विद्यासागर  की  प्रतिष्ठा  से  अवगत  हम  अत्यन्त  उस्सुक  हैं  कि  विश्वविद्यालय  के  विषय  में

 भी  चर्चा  हो  ।  कितु  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  स्वयं  को  आश्वस्त

 करे  कि  एक  नये  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  जो  शर्ते  निर्धारित  की  गई  हैं  क्या  वे  पूरी
 की  गई  हैं  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  नहीं

 देता  केवल  जब  किसी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जाती  है  और  यह  अन्य  सभी  शर्तें

 पूरी  करता  है  तो  यह  विश्वविद्यालय  के  विकास  के  लिए  धन  की  मांग  कर  सकते  मेरा  विचार

 है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देगा  ।

 क्रो  अमल  दत्त  :  इन्होने  अपने  ढंग  में  कुछ  झूठे  इलज़ाम  लगाए  हैं  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  वास  मुंशी  :  क्या  यह  झूठा  आरोप  है  ?  क्‍या  आप  उच्चतर  शिक्षा  में

 बंगला  पढ़ाते  हैं  ?  आपने  पहले  ही  उसे  नष्ट  कर  दिया

 क्या  आप  संस्कृत  पढ़ाते  हैं  ?  क्या  आप  उच्चतर  शिक्षा  के  स्तर  पर  बंगला  पढ़ाते  हैं  ?

 आप  ने  उसे  पहले  ही  नष्ट  कर  दिया  )

 श्री  अनिल  बसु  :  हम  प्राथमिक  स्तर  पर  पढाते

 [  हिन्दी  ]

 हीरा  में  शिपया्ड  को  स्थापना

 *250.  श्री  रणजोत  सिंह  गायकवाड  ]
 :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  छीत  भाई  गासित  f  हि  को
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  की  एक  विशेषज्ञ  सलाहकार  समिति  ने  सिफारिश
 की  है  कि  देश  में  शिपयार्ड  निर्माण  स्थापित  करने  के  लिये  हजीरा  सर्वाधिक

 उपयुक्त  स्थान

 यदि  तो  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  क्‍या है

 हजीरा  में  जहाज  निर्माण  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  न  लिए
 जाने  के  क्या  कारण

 वहां  निर्माण  स्थापित  करने  का  निर्णय  कब  तक  लिया
 और

 जहाज  निर्माण  कारखाने  के  लिए  निर्माण  कार्य  कब  तक  शुरू  कर  दिया  जाएगा
 और  यह  कितने  समय  में  बनकर  तैयार  हो  जाएगा  7
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 न  न  समआ++काक  :

 परिवहन  मंत्रो  बंसी  :  और  अतिरिक्त  शिपयार्ड  बनाने  के  बारे

 में  एक  तकनीकी  आर्थिक  कार्थंदल  ने  समुद्र  तट  पर  स्थित  राज्यों  में  नए  शिपयाड्ड  बनाने  के  लिए
 निम्नलिखित  उपयुक्त  स्थलों  की  सिफारिश  की  :--

 गुजरात  में  हजीरा

 गोवा  में  कलंवंगानी

 उड़ीसा  में  परादींप

 पश्चिम  बंगाल  में  हल्दिया

 1975  में  गठित  कार्यदल  ने  परामशंदाताओं  की  सिफारिशों  का  मूल्यांकन  किया  और

 36,000  डी  ०डब्ल्यू  ०टी ०से  60,000  डी  ०डब्ल्यू  ०टी०  तक  के  आकार  के  जहाजों  के  माइल  ।  शिपयार्ड  के

 लिए  हजी रा  और  1,20,000  डी  ०डब्ल्यू ०टी  ०  से  1,80,000  डी०डब्ल्यू «टी  ०  तक  के  आकार  के  जहाजों
 के  माडल  11  शिपयाड्ड  के  लिए  परादीप  की  सिफारिश  की  ।

 सातवें  दशक  के  प्रारंभ  से  ही  विश्व  के  नौवहन  में  अप्रत्याशित  मंदी  के  कारण  विश्व

 मंडी  में  आर  बुक  और  जहाजों  की  कीमत  में  काफी  कभी  आ  गई  हैं  ।  इसलिए  यह  निर्णय  किया

 गया  कि  देश  में  और  भी  नए  शिपयाड्ई  बदाने  से  पहले  मौजूदा  सुविधाओं  के  अधिक  से  अधिक

 उपयोग  को  पहली  प्राथमिकता  दी  जानी  इसलिए  छठी  योजना  अवधि  में  नए  शिपयाड्ड  के

 प्रस्ताव  को  स्थगित  रखा  गया  ।

 चूंकि  नौवहन  उद्योग  में  मंदी  की  ही  स्थिति  चल  रही  है  और  घन  का  काफी  अभाव

 इसलिए  सातवीं  योजना  में  भी  नए  शिपयार्ड  बनाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 क्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  हम  अपने  देश  के  विषय  में  यह  दावा  करते  हैं  कि  यह्‌
 प्रगतिशील  देश  इसके  अतिरिक्त  गुजरात  राज्य  उद्योगों  में  प्रमुख  राज्यों  में  से  एक  है  ।  अब

 हजीरा  तेजी  से एक  भऔद्योगिक  बिकास  केन्द्र  में  बदल  रहा  और  इस  बात  को  देखते  हुए
 आवश्यक  आधारभूत  ढ़ांचा  भी  तैयार  करना  मैं  मंत्री  जी  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 वे  निकट  भविष्य  में  इस  परियोजना  को  आरंभ  करने  की  सोच  रहे  हैं  ताकि  इस  क्षेत्र  के  अग्रेतर

 विकास  के  लिए  आवश्यक  आधार-भूत  ढ़ांचा  तैयार  किया  जाए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रशत-काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उसर

 ]

 खुरदा  रोड़-बलांगोर  रेल  लाइम

 *251,  भरी  नित्यानस्द  सिक्  ;  क्‍या  परिवहस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  उड़ीसा  में  प्रस्तावित  खुरदा  रोड  बलांगीर  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य

 31  1983  को  आरम्भ  किया  गया

 यदि  तो  तब  से  अब  तक  इस  काय॑  में  कितनी  प्रगति  हुई

 प्रस्तावित  रेल  लाइन  के  सर्वेक्षण  कार्य
 क ेलिए  अब  तक  कितनी  धनराशि  आबंटित  -

 की  गई  और

 तल्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 सर्वेक्षण  राइट्स  को  सौंपा  गया  तात्कालिक  टोह  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  उन्होंने
 अंतरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  अब  अनुमोदित  मार्ग  के  साथ-साथ  विस्तृत  सर्वेक्षण  शुरू  कर

 दिया  गया  है  ।

 और  सर्वेक्षण  की  अनुमानित  लागत  46.92  लाख  रुपये  85  तक

 हुआ  व्यय  7.83  लाख  रुपये  1985-86  के  दौरांन  आबंटित  धनराशि  17.02  लाख  रुपये

 उड़ीसा  से  मृर्तियों  को  चोरी

 *253.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  ]
 \  ;  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने

 श्री  हरिहर  सोरन  हे
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  जगन्नाथ  मंदिर  से  सदियों  पुरानी  मूर्तियां  चोरी  हो
 गई

 क्‍या  सामान्य  रूप  से  देश  में  और  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  में  विभिन्‍न  मंदिरों  से  प्राचीन

 मूर्तियों  की  चोरी  की  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  उड़ीसा  राज्य  में  पिछले  दो  वर्षों  के  वौरान  ऐसी  कितनी  मूर्तियां  चुराई
 -  गई  और

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बढ़ती  हुई  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 किए  गए  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :
 1975  में  मंदिर  को  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारक  घोषित  किए  जाने  के  समय  से  इस  प्रकार  की  कोई
 चोरी  नहीं  हुई

 यद्यपि  1984  में  देश  में  तथा  उड़ीसा  में  मूर्तियों  की  चोरियां  बढ़ी  परन्तु  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  1985  में  ये  घट  रही  हैं  ।
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 उड़ीसा  राज्य  में  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  चोरी  गई  मूर्तियों  की  संख्या  नीचे  दी

 गई  है  :

 चयं  चोरी  गई  मर्तियों  की  संख्या

 1984  ~  20

 1985  न  9

 (9)  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  चोरियों  को  रोकने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं

 जिनका  संलग्न  विवरण  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 विवरण

 1.  अन्य  स्मारकों/स्थलों  में  पहरा  और  निगरानी  को  सुदृढ़  करने  के  अतिरिबत  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  पन्द्रह  स्मारकों  और  संग्रहालयों  में  सशस्त्र

 प्रहरी  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 2.  अबद्ध  और  उपेक्षित  मूतियों  को  रखने  के  लिए  महत्वपूर्ण  स्थलों  पर  मूर्ति  शेडों  का

 उनका  प्रलेखन  और  पुरातत्वीय  स्थल  संग्रहालयों  की  स्थापना  ।

 3.  पुरावशेषों  और  बहुमूल्य  कलाकृतियों  के  निर्यात  व्यापार  को  विनियमित

 शेषों  की  तस्करी  और  कपटपूर्ण  कार्य  को  रोकने  की  व्यवस्था  सार्वजनिक  स्थानों  पर  परिरक्षण

 के  लिए  पुरावशेषों  और  बहुमूल्य  कलाकृतियों  के  आवश्यक  अधिग्रहण  की  व्यवस्था  करने  हेतु
 शेष  और  बहुमूल्य  कलाकृति  अधिनियम  1972  का  प्रवतंन  |

 4.  पुरावशेषों  की  चोरी  से  सम्बन्धित  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  में  एक  केन्द्रीय  जांच  एकक  )  का  सर्जन  ।

 5.  निश्चित  महत्वपूर्ण  सांस्कृतिक  सम्पदा  मूर्तियों  और  की  चोरी

 भर  बरामदगी  के  मामलों  के  कम्प्यूटरीकृत  सामग्री  बैंक  का  अनुरक्षण  जिसमें  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में

 अपराधियों  और  सांस्कृतिक  सम्पदा  के  सम्बन्ध  में  सूचना  दी  गई  हो  ।

 6.  केन्द्रीय  जांच  भारतीय  पुरातत्व  राज्य  सीमा  शुल्क  विभाग  भौर

 पड़ताल-चोकियों  के  बीच  समन्वय  ताकि  कलाकृतियों  की  तस्करी  और  सांस्कृतिक  सम्पदा  संबंधी

 चोरियों  की  तत्काल  रिपोर्ट  की  जा  सके  ।

 7.  इस  प्रकार  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  जहां  आवश्यक  होता  है  वहां  इन्टरपोल
 की  भी  सहायता  मांगी  जाती  है  ।

 २6
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 हनन  वतन  मन

 झासाम  में  महरक्टिया  में  रेल  का  उपरि  पुल

 +254.  श्री  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आसाम  में  नहरकटिया  में  रेल  के  उपरि  पुल  के  निर्माण  की  बड़ी  आवश्यकता

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  के  दौरान  इसका
 निर्माण  आरम्भ  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  साथवराव  :  से  रेलें  व्यस्त

 समपारों  के  बदले  परी  सड़क  पुलों  का  निर्माण  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  लागत  में

 भागीदारी  के  आधार  पर  करती  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  करना

 अपेक्षित  होता  है  जिसमें  उसे  अपने  हिस्से  की  लागत  वहन  करने  का  आश्वासन  देना  पड़ता  है  ।

 नहरकटिया  में  रेलवे  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  के  लिए  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 श्रान्ध्र  प्रदेश  में  रेल  स्टेशनों  का  विकास

 *255,  श्री  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  विभिन्‍न  रेल  स्टेशनों  के  सुधार  ओर  विकास

 की  योजनाओं  का  विवरण  क्या

 उन  स्टेशनों  के  नाम  कया  हैं  तथा  सातवीं  योजना  में  उनके  सुधार  के  लिए  कितना

 वित्तीय  आबंटन  किया  गया  और

 आन्श्र  प्रदेश  में  विशाखापत्तनम  के  लिए  किन-किन  अतिरिक्त  सुविधाओं  की  योजना

 तैयार  की  जा  रही  है  ?

 रेख  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  सातवीं
 योजना  में  उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  सुधार/विकास  करने  के  लिए  स्टेशनों  की  पहचान  नहीं  क्री
 गयी  रेलवे  स्टेशनों  के  सुधार  और  विकास  कार्यो  का  वर्षानुवर्ष  आधार  पर  कार्यक्रम  बनाया
 जाता  है  तथा  वित्तीय  आबंटन  के  बारे  में  निर्णय  भी  वर्षानुवर्ष  आधार  पर  किया  जाता  इसके

 निर्माण  कार्यों  की  योजना  क्षेत्रीय  रेलवे-वार  तैयार  की  जांती  राज्य-बार  नहीं  ।

 विशाखापत्तनम  टाउन  में  ब्लाक  रेक  सम्भालने  के  लिए  गुड्स  टमिनल  सुविधाओं  के
 विस्तार  का  कार्य  17.66  लाख  रुपये  को  लागत  से  1986-87  के  बजट  में  शामिल  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 शी
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 जी  के  गीत शी  अनदेआर
 उड़ीसा  में  होम्पोपथी  कालेजों  को  अनदान शशि

 256.  श्री  श्रोबललभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 करें

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  होम्योप॑थी  कालेजों  के  संवर्धन  हेतु  राज्यों

 कुल  कितना  अनुदान  दिया  गया  और

 उड़ीसा  के  अनेक  होम्योपैथी  कालेजों  को  केन्द्रीय  सरकार  से  अब  तक  कितनी  राशि

 के  अनुदान  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रो  मोहसिना  :  स्वास्थ्य  और

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  तहत  होम्योपैथिक  कालेजों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्यों  को  अनुदान  दिए  जाएं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झफगानिस्तान  के  साथ  सांस्कृतिक  संबंध

 +257.  श्री  सोमनाथ  रथ

 #  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने
 थ्री  मुरलीधर  माने  है

 ह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अफगानिस्तान  के  साथ  सांस्कृतिक  संबंध  स्थापित  किए ह

 यदि  तो  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  किस  वर्ष  से  कार्यान्वित  करने  का

 प्रस्ताव  और

 सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  में  शामिल  की  गई  गतिविधियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍त्री  सुशीला  :  और

 भारत  ओर  अफगानिस्तान  ने  1963  में  एक  सांस्कृतिक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  ।

 इस  करार  के  अनुसरण  लगातार  विशेष  सांस्कृतिक  विनिमय  कायंक्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे
 अद्यतन  कार्यक्रम  में  1985-1987  की  अवधि  शामिल  है

 अद्यतन  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम  में  शामिल  किए  गए  कार्यकलापों  के  ब्यौरे
 दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम  में  शामिल  कार्यकलापों  के  ब्योरे

 1.  शैक्षिक  कार्यक्रम

 1.  अफगान  पक्षकार  विकास  अध्ययनों  के  क्षेत्र  में  अर्थात्‌
 वैज्ञानिक  प्रबन्ध  अध्ययनों  और  विज्ञान  तथा  भ्रौद्योगिकी

 28
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 सहित  औषधि  तथा  आपसी-सहमति  पर  कोई  अन्य  विषय  में  6
 शिक्षाविदों  को  भेजेगा  तथा  भारतीय  पक्षकार  उनका  स्वागत  करेया  ।

 भारतीय  पक्षकार  विकास  अध्ययनों  अर्थात  प्रबन्ध  आदि

 तथा  पश्तो  भाषा  के  इतिहास  और  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  6  अध्येता/प्रोफेसर/शिक्षक
 भेजेगा  और  अफगान  पक्षकार  उनका  स्वागत  करेगा  ।

 दोनों  पक्षकार  संयुक्त  अनुसंधान  और  शिक्षण-कार्य क्रम  में  सहयोग  करेंगे  ।  क्षेत्र  तथा

 अनुसंधान  संस्थानों  का  निर्णय  दोनों  पक्ष  कारों  के  परामर्श  से  तय  किया  जाएगा  ।

 भारतीय  पक्षकार  अन्तर्राष्ट्रीय  अध्ययन  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में

 अफगान  अध्ययनों  के  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  करेगा  ।  अफगान  पक्षकार  इस  प्रयोजन  के

 अनुसंधान  अध्येताओं  आदि  को  पश्तो/दारी  भाषाओं  के  शिक्षण  के

 विदेशी  भाषाएं  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  पश्तो  और  दारी  में

 एक-एक  शिक्षक  उपलब्ध  शर्ते  आपसी  सहमति  के  जरिए  तय  की  जानी

 हैं  ।

 दोनों  दोनों  देशों  के  चुने  हुए  विश्वविद्यालयों  के  बीच  साहित्य  और

 प्रकाशनों  के  आदान-प्रदान  को  आयोजित  करेगे  ।

 भारत  में  उच्चतर  तथा  व्यावसायिक  शैक्षिक  संस्थानों  की  आयोजना  तथा

 उनके  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  अफगानिस्तान  के

 एक  अध्येता  अथवा  अधिकारी  के  दौरे  को  स्वीकार  करेगा  ।

 अफगान  पक्षकार  दो  सप्ताह  की  अवधि  के  लिए  भेजेगा  और  भारतीय  पक्षकार

 उनका  स्वागत  करेगा  :

 शिक्षिक  मूल्यांकन  पद्धति  के  क्षेत्र  में  10  व्यक्तियों

 श्रव्य-दृश्य  शिक्षा  क ेकौशलों  और  तकनीकों  का  अध्यवन  करने  के  लिए  चार

 व्यक्ति  ।

 भारतीय  पक्षकार  अफगान  पक्षकार  स्कूली  पाठ्य-पुस्तकों  का  एक  अंग्रेजी

 भाषा  में  भेजेगा  ।

 भारतीय  स्कूली  पाठ्यक्रमों  के  लिए  अंग्रेजी  में  उपयुक्त  पाठ्य-पुस्तकें
 उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था  करेगा  ।  बदले  अफगान  भारत  में

 क्रमों  के  लिए  दारी/पश्तो  पुस्तक  उपलब्ध  करा  सकता

 दोनों  दोनों  देशों  के  बीच  वैज्ञानिक  और  तकनीकी  सहयोग  की  संभावनाओं

 का  पता  लगाने  और  वंज्ञानिकों  तथा  सूचना  आदि  का  आदान-प्रवात  करने  के  लिए

 29
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 विशिष्ट  विषयों  का  भी  पता  लगाने  के  लिए  तीन  से  चार  सदस्यों  का  आदान-प्रदान

 करेंगे  ।

 भारतीय  पक्षकार  अफगानिस्तान  को  अर्थशास्त्री  और

 वेज्ञानिक  उस  स्थिति  में  यदि  अफगान  पक्ष  कार  को  लेक्चर  आदि

 के  लिए  उनकी  सेवाओं  की  आवश्यकता  हो  ।

 अफगानिस्तान  से  भारत  आने  वाले  अध्येताओं  कुछ  डॉक्ट्रोल

 वृत्तियां  और  कुछ  अतिथि  शिक्षावृत्तियां  प्रदान  करेगा  ।

 दोनों  भारतीय  प्रशासनिक  स्टाफ  हैदराबाद  में  अल्प-अवधि  के

 लिए  प्रबन्ध  परामर्शी  और  प्रशिक्षण  कायंत्रमों  के  क्षेत्रों  में व्यावसायिकों  का
 प्रदान

 जबकि  स्थानीय  कालेज  द्वारा  किया  जाएगा  और  अफगान

 ताओं  पर  यात्रा-ब्यय  अफगानिस्तान  द्वारा  बहन  किया

 भारतीय  पक्षकार  अफगान  के  राष्ट्रिकों  को  भारत  के  विभिन्‍न

 संस्थाओं  में  अध्ययन  के  लिए  10  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करेगा  ।

 टिप्पणी  ;  भारत  अफगान  के  राष्ट्रिकों  दोनों  तरफ  का  यात्रा  व्यय

 पाठ्यक्रम  को  सफलतापूर्वक  पूरा  करने  पर  काबुल  से  भारत  और  वापसी

 का  ।

 भारत  गैर-प्रक्षेपित  शिक्षण  अध्ययन  सहायक  सामग्रियों  को  तैयार  करने  में  सहायता

 प्रदान  करेगा  ।  इसके  लिए  6  सप्ताह  की  अवधि  के  लिए  प्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय

 में  एक  अनुस्थापन-कार्यशाला  के  लिए  6  वरिष्ठ  स्तर  के  अफगान  प्रौढ़  शिक्षाविदों

 को  आमंत्रित  किया  जा  सकता

 भारत  अफगानिस्तान  को  प्रौढ़  शिक्षा  प्रकाशनों  के  लिए  भारत  में  मुद्रण  की

 सुविधायें  प्रदान  करेगा  ।

 भारत  सेमिनारों  और  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  क ेआयोजन  के  जरिए  प्रौढ़  शिक्षा

 निदेशालय  को  सहायता  करने  के  लिए  अफगानिस्तान  को  दो  भारतीय  विशेषज्ञ

 भेजेगा  ताकि  उनकी  निरीक्षण  और  मूल्यांकम  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाया  जा  सके  ।

 भारतीय  पक्षकार  राष्ट्रीय  शैक्षिक  आयोजना  और  प्रशासन  संस्थान  में  शैक्षिक

 आयोजना  ओर  प्रशासन  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  अफगान  पक्षकार  के  अधिकारियों  को

 सैवारत  प्रशिक्षण  की  सुविधायें  प्रदान  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगायेगा

 भ्यौरे  आपसी  परामर्श  के  माध्यम  से  तय  किए
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 3»+५  «न  +आ  ee  भारत शिशु विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय

 भारत  शिशु  विकास  के  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  सावंजनिक  सहयोग  और  शिशु  विकास
 संस्थान  में  प्रशिक्षण  के  लिए  अधिछात्रवृत्ति  प्रदान

 भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  का  अफगानिस्तान  का  दौरा  करने  तथा

 उस  देश  की  तथा  पूर्व  स्कूल  शिक्षा  और  शिशु  विकास  कार्यक्रम  को  देखने  के  लिए
 स्वागत

 दोनों  पक्षकार  निम्नलिखित  के  लिए  प्रयास  करेंगे  :  (1)  विनिमय

 कारों  के  दौरे  (a)  इतिहास के  क्षेत्र  में  सारांश  और  पत्रिकाएं  (1)

 अनुसंधान  प्रयोजनों  के लिए  ऐतिहासिक  कृतियों  और  सामग्री  के  अनुवाद  को  घुकर
 बनाना  (11)  आपसी  हित  के  विषयों  पर  संयुक्त  सेमिनार  विचार-गोष्ठियां

 जित  और  (1५)  सामान्य  हित  की  अनुसंधान  की  परियोजनाओं  को

 प्रोत्साहित  करना  ।

 कला  झौर  संस्कृति

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 दोनों  पक्षकार  प्रत्येक  वर्ष  कलाकारों  के  एक  समूह  का  2-3  सप्ताहों  की  अवधि  के

 लिए  आदान-प्रदान  करेंगे  ।  समूह  में  अधिक  से  अधिक  20  व्यक्ति  होंगे  ।

 दोनों  पक्षकार  प्रदर्शन  कलाकारों  के  समूहों  का  आदान-अ्रदान  करेंगे  ।

 दोनों  दोनों  देशों  के  पुस्तकालयों/संस्थाओं  में  पुस्तकों  तथा  प्रकाशनों  और

 आपसी  हित  की  दुलंभ  पुस्तकों  की  माइक्रो-फिल्मों  के  आदान-प्रदान  की  व्यवस्था

 करेंगे  ।

 भारत  अफगानिस्तान  के  सांस्कृतिक  और  भौतिक  मानव  विज्ञानियों  को  प्रयोगशाला

 तकनीकों  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  ।

 दोनों  पक्षकार  एक  या  दो  मानक  कला  प्रकाशनों  तथा  15/20  कला  प्रतिकृतियों  के

 आदान-प्रदान  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 भारतीय  पक्षकार  अफगानिस्तान  को  महत्वपूर्ण  कला  विशेष  रूप  से  काबुल

 संग्रहालय  में  उच्च  विषयों  के  वैज्ञानिक  संरक्षण  के  लिए  दो  सप्ताह  की  अवधि  के

 वास्ते  एक  वरिष्ठ/दो  संरक्षकों  का  एक  दल  भेजेगा  ।

 भारतीय  पक्षकार  एक  महीने  की  अवधि  के  प्रशिक्षण  के  लिए  दो  अफगानी

 लय  विद  का  स्वागत  करेगा  ।

 भारतीय  पक्षकार  ऐतिहासिक  भवनों  तथा  तिमूरी  हैरत  के  स्मारकों  को

 परिरक्षण  और  मरम्मत  के  लिए  तीन  विशेषश्ष  अफगानिस्तान  को  भेजेगा  और

 अफगान  पक्षकार  उनका  स्वागत  करेगा  ।  शर्ते  आपस  में  तय  की  जायेंगी  ।
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 *  30.  भारतीय  पक्षकार  2-8-1352  के  करार  के  अनुसार  फौलादी  घाटी

 की  गुफाओं  में  उनको  सुरक्षित  रखने  तथा  उनकी  कलात्मक  तथा  पुरातत्वीय
 क्षमताओं  को  समझने  के  लिए  अनवेषण  सम्बन्धी  कार्य  करता  रहेगा  ।

 31.  दोनों  पक्षकार  अफगानिस्तान  में  बगराम  में  खुदाई  सम्बन्धी  कार्यों  के  क्षेत्र  मे ंऔर

 फराह  घाटी  के  अन्वेषण  में  के  करार  की  शर्तों  के  अनुसार

 सहयोग  करते  रहेंगे  ।

 32,  भारतीय  पक्षकार  बोस्ट  प्रातत्व  के  परिरक्षण  और  मरम्मत  का  कार्य  करने  के

 सम्बन्ध  में  विचार  करेगा  ।  शर्तें  आपस  में  तय  की  जाएंगी  ।

 33,  अफगान  पक्षकार  भारत  को  एक  या  दो  प्रशिक्षु  तीन  माह  की  अवधि  के  लिए

 भारत  में  पुरातत्व  सम्बन्धी  खुदाई  कार्यों  मे ंसहायता  करने  के  लिए  भेजेगा  ।

 34.  भारतीय  संग्रहालय  की  वस्तुओं  के  परिरक्षण  और  संरक्षण  के  लिए  औषित्यपूर्ण
 अध्ययन  करने  के  लिए  एक  संग्रहालयविद/विशेषज्ञ  अफगानिस्तान  को  भेजने  की

 पेशकश  करता

 35.  अफगान  पक्षकार  भारत  को  संग्रहालय  और  पुरातत्व  विभाग  के  5  अधिकारी

 ऐतिहासिक  स्मारकों  की  मरम्मत  और  परिरक्षण  का  काय॑  सीखने  के  लिए  भेजेगा

 और  भारतीय  पक्षकार  उन्हें  स्वीकार  करेगा  ।

 36.  भारतीय  पक्षकार  बौद्ध  कला  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  संग्रहालयविद  भेजेगा
 और  अफगान  पक्षकार  उसका  स्वागत  करेगा  ।

 37.  दोनों  पक्षकार  आपस  में  तय  शर्तों  पर  एक  मास  की  अवधि  के  लिए  एक-एक
 लेखागारविद  का  आदान-प्रदान  करने  की  सम्भावना  पर  विचार  करेंगे  और

 ऐतिहासिक  महत्व  के  अभिलेखों  की  माइक्रोफिल्म  प्रतियों  का  आदान-प्रदान  करेंगे  ।

 38.  भारत-अफगानिस्तान  को  दो  माह  की  अवधि  के  लिए  निम्नलिखित  में  प्रशिक्षण  की

 सुविधाएं  प्रदान  करेगा  :---

 (1)  पुस्तकों/पांडुलिपियों,  अभिलेखागारों  आदि  की  देख-भाल  और  संरक्षण  में
 प्रमाण-पत्र  पादयक्रम  के  लिए  दो  अभिलेखागारविद  ।

 (2)  रिप्रोग्राफी  में  प्रमाण-पत्र  पाठ्यक्रम  के  लिए  दो
 गारविद  ।

 हि  टिप्पणी  :  यद्यपि  प्रशिक्षण  नि:शुल्क  दिया  जा  सकता  आने-जाने  के  यात्रा  व्यय
 के  साथ-साथ  अन्य  सभी  खर्चे  भी  अफगानिस्तान  द्वारा  वहन  किए
 तथापि  भारत  अफगान  के  प्रशिक्षणाथियों  को  निःशुल्क  प्रशिक्षण  प्रदान
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 39,

 40.

 44.

 करने  के  अलावा  उनको  की  मासिक  वृत्तिका  भी  अदा

 करेगा  ।

 भारत  लोक  सहित्य  के  क्षेत्र  में  1...  4  माह  की  अवधि  के  लिए  2  अल्पकालिक

 छात्रवत्तियां  फारहन-ए-मार्डसम  के  विभाग  के  तकनीकी  संवर्ग  के  प्रशिक्षण  के  लिए

 अफगानिस्तान  को  प्रदान  करेगा  ।

 दोनों  पक्षकार  फारहन-ए-मार्डम  से  सम्बन्धित  अफगानिस्तान  के  लोक  केन्द्रों  और

 भारत  के  इसी  प्रकार  के  संस्थानों  के  बीच  सम्बन्ध  स्थापित  करने  में  सहयोग

 दोनों  पक्षकार  प्रकाशित  लोक  साहित्य  का  आदान-प्रदान  करेंगे  ।

 दोनों  पक्षकार  मानव  जाति  वर्णन  के  प्रकाशनों  और  पुस्तकों  का  आदान-प्रदान

 करेंगे  ।

 भारतीय  पक्ष  कार  एक  दो  विशेषज्ञों  का  पता  लगाने  की  संभावनाओं  पर  विचार

 जो  जिसे  अफगानिस्तान  में  उनके  वाद्य  यंत्रों  के  मरम्मत  में  सहायता  करने

 के  लिए  अफगानिस्तान  भेजा  जा  सकता  है  ।

 भारत  संग्रहालय  विज्ञान  में  तीन  अफगानी  अध्येताओं  को  अपने  राष्ट्रीय  संग्रहालय
 में  सेवा  कालीन  लघ॒  प्रशिक्षण  की  सुविधा  प्रदान  करेगा  ।  ब्यौरे  आपसी  परामर्श  से

 तय  किए  जाएंगे  ।

 टी०  बी०  शोर  फिल्में

 45.

 46.

 47.

 48.

 दोनों  पक्षकार  एक  दूसरे  के  देश  में  जीवन  और  संस्कृति  के  विभिन्‍न  पहलुओं  को

 समझने  के  लिए  रेडियो  और  दूरदर्शन  द्वारा  उपयोग  किए  जाने  वाले  कायंक्रमों  का

 आदान-प्रदान  करेंगे  ।

 दोनों  पक्षकार  अफगान  राष्ट्रीय  दूरदशेंन  और  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन
 के  बीच  बढ़े  हुए  सहयोग  को  प्रोत्साहित  करेंगे  ।  दोनों  पक्षकार  इस  उद्देश्य  के  लिए
 नयाचार  पर  हस्ताक्षर  कर  सकते  हैं  ।

 दोनों  पक्षकार  विचारों  और  अनुभवों  के  आदान-प्रदान  के  लिए  सरकारी  स्वामित्व
 वाले  संचार  संगठनों  और  सरकार  में  ऐसे  संचार  एकक  के  समन्वय  के  लिए

 दायी  कार्यरत  कामिकों  के  बीच  परिचय  दौरों  के  आदोन-प्रदान  को  प्रोत्साहित

 दोनों  पक्षकार  दो  पत्रकारों  का  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रत्येक  ऐसे  लोग  जो

 सरकारी  सूचना  के  प्रसार  में  लगे  हुए  अधिक  से  अधिक  दो  सप्ताह  के  लिए  दो

 वर्ष  में  एक  बार  भादान-प्र  दान  करेंगे  ।
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 49.  दोनों  पक्षकार  दूसरे  देश  में  दिखाने  के  लिए  चुनिन्दा  लघु  फिल्मों  का  आदान-प्रदान

 करेंगे  ।

 50.  दोनों  पक्षकार  पारस्परिक  आधार  पर  फिल्‍म  सप्ताहों  का  आद।न-प्रदान  करेंगे  |

 ate  दोनों  पक्षकार  एक  दूसरे  के  फिल्म  समारोहों  में  भाग

 थुवा  प्ोर  खेल

 52.  नेताजी  सुभाष  राष्ट्रीय  सेल  पटियाला  में  खेल  में  प्रशिक्षण  के

 लिए  दो  स्थानों  की  व्यवस्था  प्रशिक्षण  का  क्षेत्र  आपसी  सहमति  से  तय

 किया  जाएगा  ।

 (2)  दोनों  देश  आपसी  सहमति  के  आधार  पर  सहमत  खेल के  क्षेत्र  में  खेल  टीमों

 का  आदान-प्रदान  करेंगे  ।

 सिक्किस  में  हिन्दी  का  प्रसार

 +258,  श्रौसती  डी  ०  के०  भंडारी  :  क्या  सासनव  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सिक्किम  के  लोग  हिस्दी  सीखने  के  इच्छुक  और
 राज्य  के  शत-प्रतिशत  लोगों  द्वारा  बोली  जाने  वाली  नेपाली  तथा  हिन्दी  दोनों  की  लिपि

 देवनागरी

 यदि  तो  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  ने  सिक्किम  में  हिन्दी  के  प्रखर  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  और

 कया  स्थानीय  लोगों  के  लाभाथ  गंगतोक  में  एक  हिन्दी  पुस्तकालय  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भन्त्रो  सुशोला

 हां  ।

 केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  सभी  अहिन्दी  भाषी  भारतीयों  तथा  विदेशियों  को

 चार  पाठ्यक्रमों  के  माध्यम  से  हिन्दी  पढ़ाने  की  एक  योजना  चला  रहा  यह  सुविधा  सिक्किम  के

 लोगों  के  लिए  भी  उपलब्ध  निदेशालय  उन  उत्तरी  पूर्वी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के रारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  उम्मीदवारों  के  लिए  हिन्दी  के  शिक्षण  के  लिए  पत्राचार  पाठयक्रम  भी

 जित  करता  है  जो  भारतीय  भाषा  में  हिन्दी  को  एक  अनिवायं  पत्र  के  रूप  में  लेते  पिछले  वर्ष

 सिक्किम  के  चार  छात्रों  को  यह  सुविश्चा  प्रदात  की  गई  |  भपने  विस्तार  कायेकंस़ों  में  से  एक

 क्रम  के  अन्तर्गत  गंगतोक  वरिष्ठ  माध्यमिक  सादम  के  एक  शिक्षक  को  द्ैदराबाद/मद्गास  में

 आयोजित  नव-हिन्दी  लेखक  कार्यशाला  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  किया
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 SS अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पुस्तकों के निशुल्क वितरण न  योजना

 अहिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  हिन्दी  पुस्तकों  के  निशुल्क  वितरण  की  योजना  के  अंतगंत  केन्द्रीय
 गंगतोक  को  पिछले  कई  वर्षों  से  हिन्दी  की  पुस्तक  भेजी  जा  रही

 उपरोक्त  सभी  योजनायें  हिन्दी  निदेशालय  द्वारा  चलाई  जा  रही  है  तथा

 प्रत्येक  वर्ष  प्रमुख  समाचार  पत्रों  तथा  गंगतोक  आकाशवाणी  के  मांध्यम  से  विज्ञापित  की  जाती

 हैं  ।

 जबकि  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  भी  सिक्किम  राज्य  सरकार

 अथवा  किसी  सक्षम  स्वैण्छिक  संगठन  द्वारा  इस  सम्बस्ध  में  दिए  गए  किसी  भी  सुझाव  पर  भारत

 सरकार  अनुकूल  दृष्टि  से  विचार  करने  के  लिए  इच्छुक  होगी  ।

 एकीकृत  बाल  विकास  सेवाओं  तथा  कार्यक्रमों  के  कार्यकरण  की  समोक्षा

 +259,  शी  शाम्लि  धारोबाल

 भरी  विष्णु  मोदो

 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उसके  द्वारा  चलाए  जा  रहे  एकीकृत  बाल  विकास  सेवाओं

 क्रमों  के  कायंकरण  की  कोई  समीक्षा  कराई  है  और  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा

 }

 :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 के

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि  निराश्षित  बच्चों  को  इन  योजनाओं  को

 लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  और  इन  योजनाओं  के  लिए  स्वीकृत  राशि  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहां
 ओर

 यदि  तो  इन  योजनाओं  को  सफल  बनाने  के  लिए  तथा  धन  के  दुरुपयोग  के  लिए

 जिम्मेवार  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 युवक  कार्यक्रम  झोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  बिमागों  में  राज्य-मंत्री  सारप्रेट

 :  सरकार  ने  समेकित  बाल  विकास  सेवा  कायंत्रम  के

 करण  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  स्वतंत्र  एजेन्सियों  द्वारा  सर्वेक्षण  करवाया  था  ।  इन  मूल्यांकनों  से

 पता  चला  है  कि  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  का  उन  विकास  ब्लाकों  में  महत्वपूर्ण
 प्रभाव  है  जहां  ये  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 निराश्चित  बच्चे  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  कार  क्षेत्र  में  नहीं
 समेकित  बाल  घिकास  सेवा  के  लिए  केन्द्रीय  अनुदान  के  दुढ्पयोग  का  कोई  भी  मामला  मंत्रालय  के

 नोटिस  में  नहीं  आया  कल्याण  मंत्रालय  मिराध्षित  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  एक  योजना

 कार्यान्वित  कर  रहा  है|

 प्रश्न  नहीं

 $5
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 |  हिस्दी  ]

 सातवीं  योजना  में  नई  रेल  लाइने

 *260.  श्री  वृद्धि  चस््र  जेन  :  क्‍या  परिबहम  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिए  कितना  प्रावधान  किया

 गया

 रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के लिए  उक्त  योजना  में  क्‍या  कार्यक्रम

 शामिल  किया  गया  और

 क्‍या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बीकानेर  से  कांडला  तक  का  क्षेत्र  देश

 का  एक  पिछड़ा  हुआ  रेगिस्तानी  क्षेत्र  है और  इसे  इंदिरा  गांधी  नहर  के  साथ  जोड़ा  गया  है  अथवा

 जोड़ा  जा  रहा  है  और  यह  गैस  और  तेल  सम्पदा  से  भरपूर  क्षेत्र  बीकानेर  से  कांडला

 तक  एक  नई  बड़ी  रेल  लाइन  बिछाने  का  प्रस्ताव  सातवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  सन्त्रो  माधव  राव  :  350  करोड़  जिनमें

 नई  लाइमों  के  चालू  निर्माण  कार्यों  की  प्रगति  के  लिए  भी  राशि  शामिल

 सातवीं  योजना  प्रलेख  में  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  रूप  से  किसी  नयी  लाइन

 की  पहचान  नहीं  की  गई  राजस्थान  में  नयी  लाइनों/आमान  परिवतंत  की  कई

 योजनायें  चल  रहो

 जी  नहीं  ।

 स्वास्थ्य  सेवा/केशर'”  के  लिए  वाहुनों  को  खरीद

 *261.  श्री  विलास  सुत्तेमबार  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  1977  से  1980  तक  की  अवधि  के  दौरान  स्वास्थ्य  सेवा/केअर'
 के  नाम  पर  कितने  वाहन  खरीदे

 उनमें  से  कितने  वाहनों  का  उपयोग  किया  गया  और  कितने  वाहन  अनुपयोगी
 कर  बेकार  पड़े

 क्‍या  दिनांक  12  1985  के  में  लगने  के  इंतजार  में  स्वास्थ्य

 सेबा  वाहनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  तीन  गाड़ियां  सफदरजंग  अस्पताल  के  निकट

 यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइसेंस  के  प्रांगण  में  खड़ी  जंग  खा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?
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 स्वास्थ्य  भ्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  सोहसिना  :  से

 यू०  के०  एक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्राप्त  318  मोबाइल  क्लीनिकों  में  स ेमौलाना  आजाद  मेडिकल

 लेडी  ह।डिंग  मेडिकन  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  साइसेंस  और  अखिल  भारतीय

 आयुविज्ञान  संस्थान  को  तीन-तीन  मोबाइल  क्लीनिक  दिए  गए  इन  मोबाइल  कलीनिकों  का

 इस्तेमाल  हर  संस्था  में  अलग-अलग  रूप  में  किया  जा  रहा  है  जो  अनुपूरक  संसाधनों  की  उपलब्धता

 सहित  अनेक  बातों  पर  निर्भर  करता  जहां  कहीं  सम्भव  है  इन  मोबाइल  क्लीनिकों  का  इस्तेमाल

 अन्य  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यत्रमों  के  लिए  भी  हो  रहा  इनका  अधिक  से  अधिक  उपयोग  इस

 उद्देश्य  स ेसरकार  समय-समय  पर  इन  बलीनिकों  के  उपयोग  को  मॉनीटर  करती  रहती
 ह

 ]

 अनिवार्य  परियार  नियोजन

 *262.  श्री  पी०  कुलन्दईबेल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  भारत  की  जनसंख्या  में  चिन्ताजनक  रूप  से

 वृद्धि  हो  रही

 कया  सरकार  स्वेचिछक  परिवार  नियोजन  कायेंक्रम  से  संतुष्ट  और

 क्‍या  अनिवार्य  परिवार  नियोजन  को  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घीन  है  ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  सोहसिना  :  से

 देश  में  वरतेमान  जनसंख्या  वृद्धि  दर  ऊंची  समझी  जांती  जन्म-दर  में  तेजी  से  गिरावट  लाने  के

 बारे  में  योजनाएं  तैयार  की  गई  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  स्वेच्छिक  आधार  पर  चलाया  जा

 रहा  इसमें  ओोर-जबरदस्ती  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 [  धनबाद ]

 भारतीय  मौवहन  निगम  का  कार्यकरण

 2588.  श्री  मानिक  रेडडो  :  क्‍या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछले  तीन  बषों  के  दौरान  भारतीय  नौबहन  निगम  के  कार्यंकरण

 की  जांच  की

 कितने  पोत  अनुपयोगी  हैं  और  अलाभकर  पाए  गये  और

 क्‍या  सरकार  का  वित्वार  निगम  के  अलाभकर  पोतों  का  निपटान  करने  का  है  ?

 ।
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 परियहन  सम्त्री  बंसो  :  भारतीय  नौवहन  निगम  के  कार्य  को  नियत

 कालिका  समीक्षा  के  अलावा  पिछले  तीन  वर्षों  में  उसके  कार्य  की  कोई  विशिष्ट  जांच  नहीं  का

 गयी  है  ।

 और  भारतीय  नौवहन  निगम  के  बेड़े  की  क्षमता  147  जहाजों  की  है  जिसमें  से

 7  जहाजों  को  छोड़कर  शेष  सभी  काम  कर  रहे  भारतीय  नौवहन  निगम  के  प्रबंधकों  ने  इन  सात

 जहाजों  को  स्क्रेप  करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  और  इनके  स्क्रेपिंग  की  औपचारिकतायें  पूरी  की  जा

 रही  भारतीय  नौवहन  निगम  अपने  जहाजों  की  मरम्मत  खर्च  आदि  ज॑से  मुद्दों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उनकी  अधिक  व्यवहारिकता  की  दृष्टि  से  उनके  कार्य  की  लगातार  निगरानी

 करता

 केन्द्रीय  विशालयों  में  अर्चों  को  निःशुल्क  शिक्षा

 2589.  श्री  विजिव  एन०  पाटिल  :  क्‍या  सानवथ  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  निर्धन  परिवारों  के  बच्चों  को  निःशुल्क  शिक्षा  देने  का

 कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कमा  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाग  में  राज्य  संत्री  सुशोला  :  और

 केद्धीय  विद्यालय  अनिवार्य  रूप  से  स्थानान्‍्तरणीय  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए
 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  शिक्षा  कक्षा  शत  तक  निःशुल्क  कक्षा  IX  से  कक्षा  तक  का

 ढांचा  अभिभावकों  की  आय  ने  संबंधित  होता  है  किन्तु  इन  कक्षाओं  में  योग्य  निर्धन  छात्रों  को  पूरी
 फीस  भाफी  की  10%  सीमा  तक  शिक्षा  शुल्क  की  अदायगी  से  छूट  देने  की  व्यवस्था  है  ।

 मेट्रो  रलथे  बक  कलकत्ता  में  विदेशों  कम्पमियों  का  शामिल  होना

 2590.  श्री  प्रमल  दस  :  क्या  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  में  मेट्रो  रेलवे  काये  के  कार्यान्वयन  में  ठेकेदार  अथवा  परामर्शी  अथवा

 सहयोगी  अथवा/जानकारी  या  उपकरणों  के  सप्लायर  की  हैसियत  से  कोई  विदेशी  कम्पनी  शामिल

 (@)  यदि  तो  इसमें  शामिल  इन  विदेशी  उनका  कार्य-क्षेत्र  और  उन्हें  अथवा

 उनके  लेखाओं  में  देय  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऐसी  विदेशी  कम्पनियों  की  भारत  में  कीई  कम्पनी  अथवा  संहयोगी  अंथयो  एजेंट
 और

 38
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 मेट्रो  रेलवे  परियोजना  में  ऐसी  पार्टी/पारटियों  के  सहयोग  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माधबराब  :  हां  ।

 (@)  विदेशी  सहयोगी  कम्पनियां  हैं--मैसस॑  हंगरी  और  मैससं  ताइसी

 जापान  ।  मैसस॑  निफेक्स  शील्ड  टनेल  बनाने  के  कार्य  में  मैसस  हिन्दुस्तान  कस्ट्रक्शन  कं०  लि०  के

 सहयोगी  हैं  और  मैसस  ताइसी  कार्पोरेशन  चित्तरंजन  एवेन्यू  के  साथ  के  का्ये  के  लिए  कटाव  और

 आवरण  प्रणाली  विज्ञान  में  और  निर्माण  मशीनरी  की  सप्लाई  में  मैससं  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रवशन
 कं०  लि०  को  सहयोग  देते  मैसस  निकेक्‍्स  को  37  लाख  42  हजार  स्विस  फ्रैॉक  की  राशि  और

 मैसस  ताइसी  कार्पोरेशन  को  1537  मिलियन  येन  की  राशि  देथ  है  ।

 और  विदेशी  कम्पनियों  की  कोई  भारतीय  पूरक  कम्पनी  नहीं  वे  भारतीय

 निर्माण  फर्मों  की  सहयोगी  हैं  ।

 कसशियल  पायलटों  के  लिए  प्रशिक्षण  स्कूल

 2591.  श्री  प्रमावि  चरण  क्‍या  परिवहन  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  कमशियल  पायलट  पाठ्यक्रमों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण

 हल  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  क ेलिए  सरकार  का  विचार  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  को  क्‍या  छूट  देने  का  है  ?

 सागर  विसानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमीਂ  नामक  राष्ट्रीय  फ्लाइंग  अकादमी  की  स्थापना

 उत्तर  प्रदेश  में  की  जा  रही  हैं  !

 अकादमी  की  स्थापना  और  प्रबन्ध  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  सोसाइटी  द्वारा  किया

 जाएगा  जो  एक  स्वायत्त  संस्था  जिसकी  स्थापना  इस  उद्देश्य  क ेलिए  की  गई  है  और  जिसका

 पंजीकरण  सोसाइटी  अधिनियम  के  अन्तगंत  किया  यया  है  ।

 इस  सोसाइटी  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं  s—

 इसके  पश्चात  निर्दिष्ट  सभी  अथवा  किसी  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  इन्दिरा  गांधी

 राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  की  प्रबंध  और

 विदेशी  राष्ट्रिकों  आम  जनता  के  हित  के  लिए  भारत  में  वेमानिकी  भौर

 तागर  विमानन  विज्ञान  का  संद्धंत  और
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 लिखित  उत्तर  $  1985

 द्विन-इंजिन  पृष्ठांकन/उपकरण  रेटिग  में  प्रशिक्षण  नागर  विमानन  में  निहित
 अथवा  संबद्ध  वाणिज्यिक  विमान  उड़ान  अनुदेशकों  अथवा  अन्य  व्यक्तियों

 के  लिए  प्रशिक्षण  का  संगठन  और  उसका  आयोजन

 राज्य  सरकार  के  विमान  चालकों  और  वाणिज्यिक  विमान  चालक  लाहइसेन्स  धारकों

 के  लिए  अनुश्चर्या  पाठ्यक्रमों  को  तैयार  करना  औरਂ  लागू

 ($)  नागर  विमानन  और  वैमानिकी  विज्ञान  के  प्रोत्साहन  और  विकास  के  उद्देश्य  से
 गोष्ठियों  का  आयोजन  और  अध्ययन  समूहों  और  प्रशिक्षण

 कार्यक्रमों  की  स्थापना

 सोसाइटी  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  नागर  विमानन  और  वंमानिकी  विज्ञान  से

 संबंधित  कुछ  अन्य  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  तैयार  करना  और  उनका  आयोजन

 (8)  उपरोक्त  में  से  किसी  भी  उद्देश्य  के  भारत  में  अन्य  सोसाइटियों  और  संघों

 अथवा  फ्लाइंग  स्कूलों  की  सहायता  और  मागंदर्शन  और

 ऐसे  अन्य  कार्यकलाप  जो  ऊपर  निदिष्ट  प्रयोजनों  मे  से  किसी  से  भी  संबद्ध  हों  ।

 सोसाइटी  की  सभी  शक्तियां  उसकी  शासी  परिषद्‌  में  निहित  हैं  जिसमें  निम्नलिखित  सदस्य

 सम्मिलित  हैं  :--
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 (1)  नागर  विमानन  मन्त्रालय)--पदेन  अध्यक्ष  ।

 (2)  मुख्य  उत्तर  प्रदेश  लखनऊ--पदेन  सदस्य  ।

 (3)  संयुक्त  सचिव  नागर  विमानन

 पदेन  सदस्य  ।

 (4)  वित्तीय  नागर  विमानन  मंत्रालय)--पदेन
 सदस्य  ।

 (5)  प्रबन्ध  इंडियन  एयरलाइन्स--पदेन  सदस्य  ।

 (6)  प्रबन्ध  एयर  इंडिया--पदेन  सदस्य  ।

 (7)  नागर  विमानन  के  महानिदेशक--पदेन  सदस्य

 (8)  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  नामित  भारतीय  वायु  सेना  का  एक  प्रतिनिधि--पदेन

 सदस्य  ।

 (9)  एयरो  क्लब  ऑफ  इण्डिया--सदस्य  ।

 (10)  अकादमी  के  निदेशक  सदस्य  ।



 14  1907  लिखित  उत्तर  .

 कम  मननਂ  न  न  ऊन  ५  STNG  न  बन  कस  बम  क  पथ  यथा  दया  न  सच  न  ब्यन  ले  के  अनाओक  जीजा  शिया

 इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 सातवीं  पोजना  के  दौरान  विश्वविश्ञालयों  की  स्थायनभा

 2592.  भी  सत्यगोपाल  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  उन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में जहां  कोई  भी  विश्वविद्यालय  नहीं  है
 सातवीं  योजना  के  दौरान  कोई  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  से

 जिन  राज्यों  में  कोई  इस  समय  विश्वविद्यालय  नहीं  वे  हैं  :  सिक्किम  तथा  त्रिपुरा  ।  इन

 राज्यों  की  सरकारें  अपने  यहां  अलग  विश्वविद्यालथ  €्यापित  करने  के  बारे  में  सुझाव  देती  रही  हैं  ।

 नागालैंड  और  त्रिपुरा  ने  अपनी  सातवीं  योजना  में  इस  उद्देश्य  के  लिए  विशिष्ट  प्रावधान  करने  का

 प्रस्ताव  किया  नए  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  नागालैंड  की  योजना  में  नाम  मात्र

 प्रावधान  किया  गया  इन  राज्यों  में  नये  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  बारे  में

 कार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 संध  शासित  प्रदेशों  अण्डमान  और  निकोबार  दादरा  और  नागर

 द्वीप  तथा  मिजोरम  में  विश्वविद्यालय  नहीं  इस  इनमें  से  किसी  भी  संघ  शासित  प्रदेश  में

 कोई  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 झोॉंगोल  में  खेलकूद  स्टेडियम

 2593.  भी  सी०  सम्ब  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  के  प्रकास  जिले  के  जिला  मुख्यालय  ओंगोल  में  एक  खेल-कूद
 डियम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पुबक  कार्यक्रम  झोर  लेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रट

 :  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  ओंगोल  में  खेल  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर
 ”

 5  1985

 उड़ीसा  को  बड़ी  सिचाई  परियोजनायें

 2594.  श्रो  चितासनि  जैना  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  की  कुछ  निर्माणाधीन  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं

 का  कार्य  समय  पर  घनराशि  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  रोक  दिया  गया  है  अथवा  उसकी  प्रगति

 बहुत  ही  धीमी  और

 यदि  तो  ये  कौन  सी  परियोजनाएं  और

 क्‍या  सरकार  उड़ीसा  राज्य  को  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  करेगी

 जिससे  इन  परियोजनाओं  को  निर्धारित  समय  के  अन्दर  पूरा  किया  जा  सके  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  बो०  :  से  सिंचाई  परियोजनाओं  की

 निधियों  की  व्यवस्था  तथा  उनका  क़्ियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता

 केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  और  यह  किसी  परियोजना

 अथवा  विकास के  क्षेत्र  से  संलग्न  नहीं  होती  है  ।  चूंकि  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  की  आगे  ले  जाई
 गई  लागत  अनुमोदित  योजना  परिव्यय  से  कहीं  अधिक  इसलिए  राज्य  सरकार  को  अलग-अलग
 परियोजनाओं  की  सापेक्ष  प्राथमिकता  निर्धारित  करते  हुए  उन्हें  पूरा  करने  के  लिए  प्रर्याप्त  धनराशि
 प्रदान  करनी

 मुकेरियां  संसारपुर  टेरेस  परियोजना

 2595.  प्रो०  नारायण  चन्द  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  मुकेरियां  को  संसारपुर  टैरेस  से  जोड़ते  वाली  समूची  रेल

 योजना  का  अनुमोदित  तलवाड़ा  प्रोजेक्ट  रेलवे  के  विस्तार  के  रूप  जो

 तनवाड़ा--मुकेरियां  बड़ी  रेलवे  लाइन  का  एक  भाग  अधिग्रहण  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  जांच
 की

 यदि  तो  क्या  इसमें  आवश्यक  परिवनेन  किया  गया  है  ताकि  संसारपुर  टेरेस  को

 इस  लाइन  के  अन्तगगंत  लाया  जा  और

 यदि  तो  समूची  परियोजना  के  कब  तक  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  और  क्या

 मुकेरियां-संसारपुर  टैरेस  का  कार्य  शीघ्र  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ताकि  इस  सेक्शन  को  यात्री  और

 माल  यातायात  के  लिये  खोल  दिया  जा  सके  ?

 रल  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 नहीं  ।

 राय  मेहतपुर  से  नंगल  डैम  तक  (6.4  कि०  रेल  लाइन  पूर्ण  हो  गयी  है  और

 1985  में  माल  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गयी  हैं  ।
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 जूक
 ः

 लिखित  उत्तर्र

 तलवाड़ा  तक  नयी  लाइन  की  पूरा  करना  तथा  तलवाड़ा--मुकेरियां  साइडिग  का  अधिग्रहण
 करना  तथा  उसका  ग्रेड  बढ़ाना  आने  वाले  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।
 तलवाड़ा  से  संसारपुर  टेरेस  तक  की  रेलवे  साइडिंग  का  अधिग्रहण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राज्यों  को  प्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  चल  एम्बलेन्स

 ,2596.  कुमारी  ममता  बनर्जो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ध्लोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  के  विभिन्‍न  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  कितनी  चल  एम्बुलेंसें
 आबंटित  की  गई

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  उक्त  एम्बुलेन्सों  के समुचित  प्रयोग  के  बारे  में  राज्य

 कारों  से समय-समय  पर  कोई  रिपोर्ट  मिलती  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  भारत  सरकार  राज्य

 सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस्तेमाल  करने  के  लिए  कोई  एम्बुलेस  अलाट  नहीं  करती

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]

 निःशुल्क  यात्रा  के  लिए  रेल-कार्ड  पास

 2597.  श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  विभाग  ने  कुछ  व्यक्तियों  को  निशुल्क  यात्रा  के  लिए
 कार्ड  पास  जारी  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  ऐसे  रेल-कार्ड  पास  जारो  करने  के  लिए

 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किये  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 30  मानार्थ  कार्ड  पास  जारी  किये  गये  हैं  जो  30-11-85  को  वंध  थे  ।  ये  पास  प्रत्येक

 मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  परिवहन  मंत्री  की  व्यक्तिगत  स्वीकृति  से  जारी  किये  जाते  हैं  ।

 प्रमुवाद  ]

 एक्वाइ्ड  इम्यून  डेफिसिएन्सो  सिण्ड्रोस  के  वायरस  को  वेश  में  लाने  से  रोकने

 के  लिये  उठाये  गये  कदम

 2598.  श्री  इस्रजोत  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  प्लोर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तरें  मय्य्त्त्त्त्ट्ग्शक्रफाछण

 क्या  एक्वाइड  इस्यून  डेफिसिएन्सी  सिण्ड्रोम  के  प्रसार  वाले

 रिका  से  भारत  में  इस  रोग  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  क्या  एसतियाती  उपाय  किये  भये  और

 क्‍या  सरकार  ऐसे  देशों  की  सूची  बनायेगी  जहां  से  आने  वाले  यात्रियों  को  भारत  में

 प्रवेश  करते  समय  एक्वाइड  इम्यून  डेफिसिएन्सी  सिण्ड्रोम  के  लिए  चिकित्सा  जांच  का  प्रमाण-पत्र

 साथ  लाना  आवश्यक  होगा ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  और  भारत

 हरकार  को  उन  देशों  का  पता  है  जिनसे  एजवाइड  इम्यून  डेफिसिएन्सी  सिण्ड्रोम  बीमारी  के  बारे  में

 रिपोर्ट  मिली  यह  बीमारी  सम्पर्क  से  नहीं  फंलती  ।  यह  रक्त  तथा  रक्‍त  उत्पादों

 और  घधनिष्ट  अंतवैयक्तिक  सम्पर्क  से  फैलती  इन  देशों  के  अत्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  से  वाहरस

 सम्बन्धी  नैगेटिव  टेस्टों  के  प्रमाण  पत्र  लेने  जरूरी  नहीं  लेकिन  इस  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा

 की  जा  रही

 भारतोय  सकंस

 2599.  एस०  एम०  सट्टस  :  क्या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सकंस  सरकार  की  सहायता  और  श्रोत्साहन  के  अभाव  में  तथा  अन्य

 परिस्थितियों  के  कारण  लुप्त  या  क्षीण  होता  जा  रहा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  क्या  सरकार  का  विचार  इस  तथ्य  को  दुृष्टिगत  रखते  हुए  कि

 ब्रिट्रेन  आदि  जैसे  देशों  में  सकंस  असाधारण  शिखर  पर  पहुंच  गए  देश  में  सकंस

 कला  को  उन्नत  करने  तथा  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 युवक  कार्यक्रम  झोर  लेल  तथा  महिला  कह्याण  बिमातों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रटट

 :  से  सरकार  को  जानकारी  है  कि  भारतीय  सर्कंस  टीमें  कठिनाइयों  का  सामना

 कर  रही  इसको  ध्यान  में  रक्षकर  सरकार  पहले  ही  टीमों  के  आने-जाने  के  लए  रेल

 राज्य  सरकार  द्वारा  मनोरंजन  कर  के  भुगतान  से  प्रदर्शन  के  लिए  रियायती  किराये  पर

 खुले  मैदानों  का  आवंटन  और  प्रदर्शन  के  स्थानों  पर  उचित  दर  पर  खाद्य  और  अनिवायं  पदार्थों

 के  गस्थायी  कोटे  के  आवंटन  द्वारा  सहायता  देकर  उन्हें  प्रोत्साहित  कर  रही  यह  कदम  श्र्कस

 टीमों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  है  ।

 ]

 झुंधी  समाप्त  किया  लाना

 2600,  श्री  स्तो०  भंगा  रेइ्डो  )
 :  क्या  यरिचिहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  ए०  के०  पढेल  /
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  परि  विकास  परिषद्‌  ने  1982  में  सुन्लाव  दिया  था

 कि  चुंगी  समाप्त  की  जानी

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  अब  तक  चुंगी  समाप्त  नहीं
 की

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  उनके  साथ  हुई  बातचीत  का  ब्यौरा  कया

 और

 समाप्त  करने  के  कारण  राज्यों  को  हुए  घाटे  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  ने  राज्यों

 को  क्‍या  सनाह  दी  है  ?

 परिवहन  मंत्रो  बंसी  :  से  माल  परिवहन  की  बेहतर  अंतर-राज्य

 आवागमन  को  सरल  बनाने  के  परिवहन  विकास  ने  मानदण्डों  के  भाग  के  रूप

 राज्यों  को  चुंगी  हटाने  की  सिफारिश  की  है  और  अपनी  बैठकों  में  इसकी  स्थिति  की  समीक्षा  करती

 लेकिन  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  राज्यों  और  गोवा  दमन  और  अंडमान  तथा  द्वीपसमूह

 तथा  पांडिचेरी  संघ  शाप्तित  क्षेत्रों  न ेआज  भी  चुंगी  प्रणाली  समाप्त  नहीं  की  चूंकि  चुंगी  हटाए

 जाने  से  स्थानीय  निक्रायों  को  राजस्व  की  हानि  इसलिए  एक  सुझाव  दिया  गया  है  कि  |राज्य

 सरका  स्थानीय  निकायों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  विक्रय  कर  पर  या  मोटर  यान  करों

 पर  प्रभार  की  लेवी  लगाने  आदि  जैसे  वैकल्पिक  स्नोतों  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 ]
 -

 कालोकट  में  हवाई  झड़डे  का  निर्माण

 2601.  श्री  जो०  एम ०  अनातबाला  ]
 क्री  टी०  बशौर  9  :  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 भरी  पी०  ए०  प्ंटोनी  है

 कालीकट  के  समीप  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  काम  इतनी  धीमी  गति  से  हो  रहा  है  कि  यह  निर्धारित  अवधि  में  पूरा  नहीं  हो

 काम  में  तेजी  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 हवाई  अड्डे  को  कब  तक  चालू  किए  जाने  की  आशा  ओर

 (2)  इसके  निर्माण  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धन  राशि  नियत  की  गई  बौर

 कितनी  खर्च  की  गई  है  ?

 ड़
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 चल

 मागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर  ):  स्थल  विकास  के  लिए

 मिट्टी  डालने  का  89%  का  पूरा  हो  गया  है  |

 नहीं  ।

 परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  स्थल  विकास  के  साथ-साथ  ही  सिविल

 निर्माण  काय  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 1987  तक  ।

 (४)  वर्ष  1985-86  के  संशोधित  अनुमानों  में  260.00  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है

 जिसमें  से  अब  तक  132.50  लाख  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  ।

 बड़े  बंदरगाहों  में  प्रददण  को  रोकथाम

 2602.  श्री  श्रम  सिह  राठवा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  बड़े  बंदरगाहों  में  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 बड़े  बंदरगाहों  में  प्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  का

 ब्यौरा  कया  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  और  सरकार  ने  महापत्तनों  में  प्रदूषण  का

 कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  तथापि  सरकार  के  अनुरोध  पर  समुद्र  प्रदूषण  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्री
 संगठन  के  सलाहकार  ने  1985  में

 न्यू  मंगलौर  और  विशाखापत्तनम  महापत्तनों  का  भ्रमण  किया  और  उन्होंने  इन  पत्तनों  पर

 प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  खास  सिफारिशें  की  ।

 समुद्र  प्रदूषण  पर  अस्तर्राष्ट्रीय  समुद्री  संगठन  के  सलाहकार  की  रिपोर्ट  समुद्री

 कार  से  परामर्श  पर  सभी  महापत्तनों  के  अध्यक्षों  को  उसमें  उल्लिखित  सिफारिश  को  क़्ियान्वित

 करने  के  लिए  भेजी  गयो  पत्तन  आवश्यकतानुसार  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण  खरीद  रहे  हैं
 क्योंकि  वे  अपनी  सीमा  में  इसके  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  जिम्मेदार  हैं  ।

 जहाजों  से  तेल  निकलने  से  समुद्रप्रदूषण  की  रोकथाम  के  लिए  वाणिज्य  पोत  परिवहन
 1958  के  उपबन्ध  लागू  होते  भारतीय  पत्तनों  पर  आने  वाले  सभी  जहाजों  और  सर्वत्र

 भारतीय  जहाजों  को  अपने  पास  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदूषण  निवारण  प्रमाण-पत्र  या  उसके  अनुपालन  का
 प्रमाणपत्र  तेल  की  रिकार्ड  पुस्तिका  रखनी  पड़ती  जहाज  पर  लगे  तेल  प्रदूषण  उपकरण  और

 तेल  की  रिकार्ड  पुस्तिका  का  निरीक्षण  भारत  सरकार  के  सर्वेक्षकों  और  वर्गीकरण  सोसाइटी  के
 सर्वेक्षकों  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किया  जाता  है  कि  जहाज  भारत  की  जल  सीमा  में

 अनधिकृत  रूप  से  तेल  या  तेल  की  गाद  नहीं  गिराते

 4
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 उड़ीसा  की  बड़ो  झोर  मध्यम  दर्जे  की  सिचाई  परियोजनाप्रों  के  लिये  धनराशि

 का  प्रायंटन

 2603.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्यम  दर्जे  की  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं
 का

 निर्माण  का  पूरा  करने  हेतु
 1985-86  के  लिए  उड़ीसा  को  कितनी  धतराशि  आबंटित  की  गई

 उड़ीसा  की  मध्यम  दर्ज  की  और  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनके

 उक्त  वित्त  वर्ष  में  कार्यान्वित  किए  जाने  की  आशा  और

 उन  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  थी०  :  उड़ीसा  के  लिए  बृहद  तथा  मध्यम

 सिंचाई  सेक्टर  में  अनुमोदित  परिव्यय  90.70  करोड़  रुपए

 और  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 उड़ीसा  में  1985-86  के  दौर/न  क्ियान्ययनाधीन  बृहद  तथा  मध्यम  सिचाई
 परियोजमाधश्नों  के  नाम

 रुपए

 क्रम  सं०  स्कीम  का  नाम  अद्यतन  अनुमानित  1985  तक

 लागत  संभावित  व्यय

 1  2  3  4

 I.  बहत  स्कीमें

 1.  अपर  हइन्द्रावती  बांध  100.35  21.17

 2.  महानदी  बिरूपा  बराज  92.65  49.17

 ०  एन०  )

 3.  सुबर्णरेख  391.49  3.50

 4.  रंगाली  सिंचाई  792.04  43.58
 रंगाली  31.92  29.28

 5.  अपर  कोलाब  बांध  41.94  28.59

 अपर  कोलाव  सिंचाई  75.42  ,  16.36

 47
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 1.  2.  3.  4.

 6.  अपर  इन्द्रावती  सिंचाई  83.33  8.76

 7.  आननन्‍्दपुर  12.18  11,50

 पा  अध्यस  र्कीमें

 1.  ड्मर  बहाल  3.29  3.27

 2.  पिललासा  लकी  7.97  7.62

 3.  रमियाला  13.27  12.75

 4,  कुयानरिया  11.15  10.79

 5.  रेमल  12.50  11.94

 6.  सराफगढ़  5.49  5.38

 7.  झारबंध  2.77  2.76

 8.  तलासारा  6.04  6.01

 9,  गोहीरा  16.25  16.32

 10.  सुनई  24.32  15.89

 11.  कंसाबहाल  14.28  4.44

 12.  बैंकबाल  20.18  6.52

 13,  कंझारी  20.74  14.28

 14.  हरिहरजोर  31.20  10.63

 15.  हरभांगी  34.07  7.32

 16.  अपर  जोंक  24.52  1.72

 17.  बड़ाताला  29.26  3.36

 18.  ओंग  21.26  बव
 19.  सुन्दर  6.59  5.45

 20.  दादरा  घाटी  8.58  5.62

 21.  ओनली  2.33  1.84

 22.  अपर  सुकटेल  3.15  2.12

 23.  बघुआ  TI] —I I  7,99  0.36

 24,  बोंडापिपली  5.04  2.92

 25.  बरासुयान  4.76  0.33
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 कम>>क-+ाम॥अ रन  क  मा  भकाक  का+अभ  कप

 टी०  यू०  झार०  विधि  से  प्रोस्‍्ट्रेंट  प्रथी  को  शल्य-चिकित्सा

 2604.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  स्वास्थ्य  भ्लोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  राजधानी  में  इस  समय  सी  ०जी  ०एच०एस०  एच  ०एस०  के  लाभार्थियों  के  लिए  प्रोस्ट्रेट-प्रन्थियों
 की  शल्य  चिकित्सा  टू०  यू०  आर०  विधि  इस  प्रकार  की  शल्य  क्रियाओं  के  लिए  नवीनतम

 द्वारा  करने  के  लिए  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अथवा  सफदरजंग  अस्पतालों  में  उपकरण  और

 प्रशिक्षित  कर्मचारी  दोनों  ही  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 क्या  सी०  जी०  एच०  एस०  के  सेव-निवृत  और  सेवारत  लाभाथियों  के  ऐसे  मामले

 अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  को  प्रेषित  किए  जाने  के  पश्चात  उन्हें  इस  प्रकार  की  शल्य

 चिकित्सा  के  लिए  उपरोक्त  अस्पतालों  के  नियमों  के  अन्तगंत  ही  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान

 संस्थान  में  ऐसी  शल्य  चिकित्सा  कराने  की  अनुमति  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मनन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  और

 सफदरज॑ग  अस्पताल  और  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  टी०  यू०  आर०  विधि
 से  प्रोस्‍्ट्रेट

 ग्रंथ  का  आपरेशन  करने  के  लिए  आवश्यक  उपकरण  हैं  ।  इन  अस्पतालों  में  आपरेशन  करने  के  लिए

 यूरोलाजिस्टों  की  भर्ती  करने  हेतु  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  रेल  पटरी  को  बदलना  झौर  इस  पर  होने  वाला  कुल  पूंजीगत  परिव्यय

 2605.  ड०  थी०  एल०  शैलेश  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कुल  कितने  किलोमीटर  रेल  पटरी  को  बदला  जाना  है  या  इसका

 नवीकरण  किया  जाना

 इस  सम्बन्ध  में  तैयार  किया  गया  समयबद्ध  कार्यक्रम  क्या  और

 इस  पर  कुल  कितना  पूंजीगत  परिव्यय  होगा  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मंत्री  माषव  राव  :  1.4.85  को  लगभग  19,550

 कि०  मी०  रेंलपथ  के  नवीकरण  का  काम  बकाया  था  ।

 रेलपथ  नवीकरण  के  बकाया  काम  को  10  वर्ष  की  अवधि  में  पूरा  करने  के  लिए  एक

 समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  से  शुक्र

 4१
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 19,550  कि०  मी०  गतायु  रेलपथ  तथा  उक्त  अवधि  के  दौरास  नवीकरण  के  योग्य

 -  होने  वाले  लगभग  22,000  कि०  मी०  रेलपथ  का  नवीकरण  करने  पर  84  से  पहले  प्रचलित

 मूल्यों  क ेआधार  पर  लगभग  5,000  करोड़  रुपये  का  पूंजी  परिव्यय  क्षात्रे  का  अवुम्ान

 लगाया  गया  है  ।

 शिपया्ड  का  घाटा

 2606.  डा०  वी०  वेंकटेश  :  कया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कोचीन  शिपयाई  लिप्टिटेड  का  कुल
 घाटा  बारह  या  चौदह  करोड़  रुपए  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  पांच  वर्षों  में  शिपयाड  के  कुल  घाटे  की  राशि  कितमी  हो  गई  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  को  1984-85  के  दौरान

 कुल  13.25  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  जबकि  इसे  वर्ष  1983-84  में  10.30  करोड़  रुषए  का  घाटा

 हुआथा  ।

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  उठाये  गये  घाटों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 मूल्य  छास  और  ब्याज  के  लिए  व्यवस्था

 करने  से  पहले  का  घाटा  न  449.69  लाख  रुपए

 मूल्य  छ्वास  न  344.35  लाख  रुपए
 सरकारी  सहायता  पर

 निबल  ब्याज  -  530.75  लाख  रुपए

 कुल  1324.79  लाख  रुपए
 हनन  वीनीनीन  अमन  3  ७७७  काम  SN  ७3.33  4

 पिछले  पांच  वर्षों  में  संचित  घाटे  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 1980-81  >-  1312.03  लाख  रुपए

 1981-82  --  1310.32  लाख  रुपए

 1982-83  —  2278.50  लाख  रुपए

 1983-84  न  3309.31  लाख  रुपए

 1984-85  न  4634.10  लाख  रुपए

 50
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 एल  फाठकों  पर  दु्घटमाए

 2607.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  रेल  फाटकों  पर  जोन-वार  कितनी  दुर्घेटनाएं  हुई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  बिग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  और  1984-85  के

 समपारों  पर  65  गाड़ी  दुधघंटनाएं  हुई  थीं  जिनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :--
 |

 क्षेत्र  दुघंटनाओं  की  संख्या

 चौकोदार  वाले
 .

 बिना  चौकीदार  जोड़

 मध्य  -  3  2  5

 पूवे
 5  2  7

 उत्तर
 5  8  13

 पूर्वोत्तर  2  5  7

 पूर्वोत्तर  सीमा  2  6  8

 दक्षिण
 1  6  7

 दक्षिण  मध्य  2  5  7

 कल्षिण  पूर्व  1  3  4

 फ्श्चिम  1  6  7

 सर्वोदय  एक्सप्रेस  को  राजकोट  तक  बढ़ाना

 2608.  भरी  यू०  एच०  पटेल  :  क्‍या  परिवहस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  गुजरात  के  संसद  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  कुछ  समय  पहले  रेल  मन्‍्त्री

 से  मिला  और  सर्वोदय  एक्सप्रेस  को  पश्चिम  रेल  में  राजकोट  ठक  बढ़ाने  के  बारे  में  बातचीत

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 सर्वोदय  एक्सप्रैस  को  राजकोट  तक  कब  तक  बढ़ाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  भाधव  राव  :  से  हां  ।

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  सांसदों  के  एक  शिष्ट  मंडल  के  साथ  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  181/182  सर्वोदिय

 एक्सप्रैस  को  राजकोट  तक  बढ़ाने  सहित  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  का  चालन  क्षेत्र  बढ़ाने  के  सम्बन्ध

 में  अनेक  मांगे  उठाईं  गयी  थीं  ।

 $1
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 इसकी  जांच  की  गयी  है  लेकिन  डीजल  इंजनों  की  कमी  के  कारण  यह  व्यावहारिक

 नहीं  पाया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सड़कों  धोर  पुलों  के  विकास  के  लिये  सहायता

 2609.  भ्री  अतीश  चरद्र  सिह  :  बया  परिबहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  अंतरराज्यीय  अथवा

 महत्व  की  सड़कों  तथा  सामरिक  महत्व  की  सड़कों  एवं  पश्चिम  बंगाल  में  छठी  योजना  अवधि  के

 दौरान  कुछ  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1980-85  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  मंजूर  की  गई  सहायता  का

 कित्तना  उपयोग  किया  है  ?

 परिवहन  भरत्री  बंसो  :

 विवरण  नीचे  दिया  गया

 a  «|  cE

 षर्ष  अंतरार्राज्यीय  आथिक  सामरिक  महत्व  दूसरा  हुगली

 महत्व  की  सड़कें  की  सड़कें  पुल

 रु०

 198081  4000  --  1000.00

 1981-82  60.00  —  1200.00

 1982-83  25.00  —  1456.00

 1983-84  50.30  बन  500.00

 1984-85  30.00  15.00  2000.00

 कुल  205.30  15.00  6156.00

 सरकार  द्वारा  छठी  योजना  (1980-85)  में  इन  स्कीमों  पर  खर्च  की  गयी  राशि

 का  ब्योरा  निम्नलिखित  है  :--

 हैं  रुपए

 अन्तराराज्यीय  या  आर्थिक  महत्व
 की  सड़कें  263.11

 सामरिक  महत्व  की  संड़कें  54  28

 कलकत्ता  में  दूसरा  हुगली  पुल  5502,24
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 अंतर  मंतर  वेघशाला  का  रख-रखाव

 2610.  श्री  मुल्लापहलो  रामछरद्रन  :  क्या  सामव  संसाक्षम  विकासमंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 अं

 क्‍या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  में  जंतर-मंतर  वेधशाला  के  संरक्षण  की  जिम्मेवारी  ली

 क्‍या  सरकार  को  जंतर  मंतर  वेधशाला  की  उपेक्षित  दशा  की  जानकारी
 हु

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  अश्ययन  किया  गया  है  कि  उसकी  श्वरगोलीय

 उपयोगिता  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा  और

 +  यदि  तो  उसके  तिष्कर्षों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :

 ।

 भारतीय  पुरातत्व  जन्तर-मन्तर  18  वीं  शताब्दी  के  भारतीय

 विज्ञान  के  एक  स्मारक  के  रूप  रखरक्षाब  कर  रहा  है  ओर  इसके  उपयुक्त  परिरक्षण  के  लिए
 समय-समय  पर  कदम  उठाता  रहा

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नये  जल  मार्गों  पर  बायुदत  सेबाए  झारम्भ  करना

 2611.  भरी  राम  प्यारे  पलिका  :  क्‍या  परिथहुन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  किन  मार्गों  पर  वायुदुत  सेवायें  चलाई  जा  रही

 क्‍या  नए  मार्गों  पर  वायुदूत  सेवायें  आरम्भ  करने  के  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 तागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  सनत्री  जगदोश  वे  जिन  पर

 इस  समय  वायूदूत  अपनी  सेवाओं  का  प्रचालन  कर  रही  संलग्न  में  दिये  गए

 जो  ।

 आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  और॑  प्रचालनों  की  आधिक  साध्यता  के  आधौर  पर
 -  वर्ष  1985-86  के  अन्त  तक  वे  मार्ग  जिन  पर  वायुदूत  के  प्रचालन  के  श्रस्ताव  संलग्न

 में  दिए  गए  हैं  ।
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 थे  मार्ग  जहां  जाबुद्त  सेबाएਂ  प्रचलित  को  जा  रहो  हैं

 कलकसा  बेस  :

 कलकत्ता--जमशेदपुर--._कलकत्ता

 कलकत्ता---जमशेदपुर--पटना---और  वापस

 कलकत्ता--शिलांग--गुवाहाटी--सिल्चर---और  वापस

 कलकत्ता--ली  लाबाड़ी---कलकत्ता

 लीलाबाड़ी--डिबरूगढ़---ली  लाबाड़ी

 कलकत्ता--क्चबिहा  र---कलक  त्ता

 कलकत्ता--राऊरकेला---रांची--ओऔर  वापस

 राऊरकेला--भुवने श्व  र--राऊर  कै  ला

 हैदराबाद  बेस  :

 हैदराबाद--तिरूपति-बंगलौर  और  वापस

 बंगलोर--मैसू  र--बंगलौर

 बंगलौर--बेल्लारी  --  बंगलौर

 हैदराब[द--तांदेड---हैदराबा द

 और  वापस

 हैदराबाद--वांरंगल---हैद राबाद

 हैदराबाद  --
 कुह  प्पा--हैद रा  कब

 बस्धई  बेस  :

 बम्बई  वापस

 सूरत--भावनगर--सू  रत

 बम्बई--रत्नागि  री---बम्बई

 बम्बई---पुणे-...हस्दौर---और  वापस

 बम्बई--औरंगाबाद---मांदैड  वापस

 अम्बई  —  ओ  रंगाबाद---बम्बई

 बम्बई---कांडला---अम्यई
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 दिल्‍ली  बेस  :

 दिल्‍ली--लुधियाना--दिल्ली

 दिल्ली--देह  दिल्ली

 दिलली---चंडी  गढ़---कुल्लू  वापस

 दिल्‍ली  —
 रायबरेली---और  वापस

 जैसलमे भौर  वापस

 दिल्‍ली

 दिल्ली---जयपुर--कोटा  और  वापस

 दिल्‍ली---जयपुर--बीकानेर  और  वापस

 पंशनगर---दिल्ली

 दिल्‍ली--ग्वॉलियर--गुना

 बायुद्त  प्रयालन

 बकाया  विशतोय  बर्ष  1985-86  के  लिए  मार्ग  पद्धति

 दिल्ली---पठा  नकोट---जम्मू  और  वापस

 पुंछ--राजौरी  और  वापस

 जम्मू--किसतवार---जम्भू

 दिल्‍ली

 दिल्‍ली--पटियाला--दिल्ली

 दिलली---गुना--भोपाल  और  वापस

 पश्चिम  :

 बम्बई----दमन---ब म्वई

 बम्बई---दीव--अहमदाबाद  और  वापस

 बम्ब्ई---कोलापुर--बम्बई

 बम्बई---औरंगाबाद--पुणे

 बम्बई--मंगलौ  र--काली  कट  और  वापस

 लिखित  उत्तर
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 पृथ्ष॑  :

 कलकत्ता--जमशेदपुर--धनबाद---पटना  और  वापस

 2.  कलकत्ता--गया--पटना--पुणिया  और  वापस

 3...  भुवनेश्वर--गोपालपु  र---भुवने  श्व र

 जैपो  भुवनेश्वर

 कलकत्ता---अगरतला--कैलाशहर  और  वापस

 4

 5

 6.  कलकत्ता--एजवल---सिल्चर--और  वापस

 7  लीलाबाड़ी

 8  डिपारिजो--लौ  लाबाडी

 9  डिबरू  गढ़  --
 डिबरूगढ़  ---  ली लाबाड़ी

 दक्षिण
 ॥

 1...  मद्रास--तूतीकोरिन--मद्रास

 2  बंगलौर---मद्र/स--  बंगलौर

 3.  बंगलौर--रायबूर--बंगलौर

 4  बंगलौर--हुबली --  बंगलौर

 5.  मद्रास--तंजाव्‌र--मद्रास

 नई  दिल्‍लो  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  साइकिल  रिक्‍शों  का  चलाया  जाता

 2612.  श्ोमतो  कृष्णा  साही  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  साइकिल  रिक्शा  चलाये  जाने  पर  प्रतिबन्ध
 है  और

 यदि  तो  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षेत्र  में  साइकिल  रिक्शा  के  अवैध  रूप  से

 चलाये  जाने  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  और  दिल्ली  के  पुलिस  उपायुक्त
 द्वारा  जारी  किए  गए  आदेश  संख्या  सामान्य  दिनांक  16.2.82  के  अनुसार

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षेत्रों  में  8  बजे  से  रात्रि  10  बजे  तक  साइकिल  रिक्शा  चलाने  पर

 प्रतिबंध  लगा  साथ  में  यह  भी  प्रावधान  है  कि  आवश्यक  वस्तुएं  जैसे  गैस

 जलाने  की  लकड़ी  तथा  अन्य  अवश्यक  वस्तुएं  ढ़ोने  वाले  साइकिल  रिक्शा  कुछ  निदिष्ट  सड़कों
 पर  दोपहर  12  बजे  से  सायं  4  बजे  तक  चलाए  जा  सकते  €कूल  जाने  वाले  बच्चों  को  ले  जाने

 वाले  साइकिल  रिक्शों  को  इस  आदेश  से  छूट  दी  गई  यदि  कोई  साइकिल  रिक्शा  चालक  निषेध

 ३९
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 भाज्ञा  का  उल्लंधघत  करता  हुआ  पाया  जाता  है  तो  दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा  उसके  विरुद्ध

 कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 सिजानी  एक्सप्रेस  को  सांपला  स्टेशन  पर  रोकमा

 2613.  भ्री  सरफराज  झहमद  :  क्‍या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 क्‍या  परिचालन  तथा  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  उपयुक्त  पाए  जाने  पर  उत्तर  रेलवे  द्वारा

 185  भिवानी  एक्सप्रेस  को  ।  1985  से  दिल्ला  रोहतक  सैक्शन  के  सांपला

 स्टेशन  पर  रोकने  की  व्यवस्था  की  गई

 क्‍या  1  1985  से  सांपला  का  स्टापेज  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  यदि

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  दैनिक  यात्रियों  ने  इन  आदेशों  का  कड़ा  विरोध  करते  हुए  अभ्यावेदन  दिये

 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  सांपला  के  स्टापेज  को  बहाल  करने  के

 उद्देश्य  से इस  मामले  पर  पुनविचार  कर  रही  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  माधवराव  :  जी  यहां  1.4.83  से

 गाड़ी  के  ठहराव  की  व्यवस्था  की  गयी  थी  ।

 हां  ।  गाड़ी  की  रफ्तार  तेज  करने  के  लिए  ऐसा  किया  गया

 ठहराव  की  पुनः  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुछ  अभ्यावेदन  मिले

 फिलहाल  नहीं  ।

 तेलुगु  गंगा  महर  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिए  सहायता

 2614.  श्री  बो०  तुलततीराम  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  सतलुज  यमुना  संपर्क  नहर  को  पूरा  करने  के  लिये  पंजाब  सरकार

 को  2.30  करोड़  रुपये  की  राशि  दी

 यदि  तो  क्‍या  आंध्र  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  ऐसा  ही  अनुरोध  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  अभी  तक  अनिर्णीत  पड़ा

 यदि  तो  सतलुज  यमुना  संपक्क  नहर  के  नमूने  पर  तेलुगु  गंगा  नहर  के  लिये

 आवश्यक  धनराशि  देने  के  संबंध  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  और

 है



 '
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 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  :  केन्द्रीय  सरकार  ने  पंजाब  और

 हरियाणा  राज्यों  को  सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  सातवीं  योजना  के

 समग्र  आबंटनों  में  से  इन  राज्यों  को  अग्निम  योजना  सहायता  देना  स्वीकार  किया  है  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 डोजल/विश त  तथा  भाप  के  इजतों  में  तुलना

 2615.  श्री  मोहन  लाल  भिकराम  :  कया  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सभी  विद्युत  तथा  डीजल  इंजनों  को  भाष  के  इंजनों  में  बदलने  की  दशा  में  खपत  होने

 वाले  कोयले  की  मात्रा  कया  है  और  वतंमान  दर  के  अनुसार  उसकी  कुल  लागत  क्या  है  तथा  इस

 समय  भाष  के  इंजनों  में  कुल  कितने  मीट्रिक  टन  कोक  की  देनिक  खपत  होती  है  और  डदब्बकी

 लागत  क्‍या

 डीजल  और  विद्युत  इंजनों  द्वारा  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में  डीजज  और  बिजली

 की  खपत  की  जाती  है  तथा  उनकी  लागत  क्‍या

 विद्युत  और  भाष  के  इ'जनों  में  सबसे  अधिक  शक्तिशाली  ओर  सक्ष्ता  इंजन
 कौन  सा  है  तथा  सारे  देश  में  इसे  प्रयोग  में  न  लाने  के  क्या  कारण  और

 क्या  हमारे  वैज्ञानिक  सौर  ऊर्जा  से  चलने  वाले  इंजन  का  आविष्कार  करने  की

 योजना  बना  रहे  हैं  और  यदि  तो  इस  दिशा  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?  ,

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  यदि  सभी  डीजल  तथ
 बिजली  रेल  इंजनो  को  हटाकर  भाष  रेल  इंजन  चलाये  जायें  तो  कोयले  की  संभावित  खपत  की

 कुल  अनुमानित  मात्रा  तथा  उस  पर  आते  वाली  अनुमानित  लागत  इस  प्रकार  होगी  :---

 प्रतिदिन  कोयले  की  खपत  की  कुल  अनुमानित  मात्रा  152862  टन

 ऊपर  दिखायी  गयी  मात्रा  की  कुल  अनुमानित  लागत  6.11  करोड़  रुपये

 इस  समय  भाष  रेल  इंजनों  द्वारा  प्रतिदिन  उपयोग
 किये  जाने  वाले  कोयले  की  कुल  अनुमानित  मात्रा

 तथा  उस  पर  आने  वाली  लागत  नीचे  दी
 गयी  है  $--.

 मात्रा  22605  टन

 लागत  0.9  करोड़  रुपये
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 डोजल  तथा  बिजली  इंजनों  द्वारा  प्रतिदिन  उपयोग  की  जाने  वाली  पाद4र  यूनिटों
 की  अनुमानित  मात्रा  तथा  उस  पर  आने  वाली  अनुमानित  लागत  इस  प्रकार  है  :---

 क्षण  की  किस्म  मात्रा  अनुमानित  लागत

 डीजल  4050  किलो  लिटर  1.42  करोड़  रुपये

 बिजली  7.55  मिलियन  यूनिटे  59.33  लाख  रुपये

 भारतोय  रेलों  पर  बिजली  और  भाप  रेल  इंजनों  की  मौजूदा  किस्मों  में

 बिजली  रेल  इंजन  सबसे  अधिक  शक्तिशाली  हैं  ।  केवल  ऊर्जा  खपत  के  आधार  पर

 बिजली  रेल  इंजन  सबसे  अधिक  किफायती  समग्र  वित्तीय  मूल्यांकन  के  आधार  पर

 विद्युतीकरण  केवल  भारी  घनत्व  वाले  मार्गो/उपनगरीय  खंड्रों  पर  ही  ओऔचित्यपूर्ण  होने  के कारण

 तथा  समग्र  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  भी  समूचे  देश  में  बिजली  कर्षण  नहीं  अपनाया

 गया  है॥

 परिवहन  मंत्रालय  को  सौर  कर्जा  से  चलाये  जाने  वांले  इंजन  के

 आविष्कार  के  लिए  किसी  योजना  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 स्रमुवाद
 ]

 होस्योपेयो
 की  पेटेंट  दबाइयों  का  श्रायाते  बंद  करने  का  औचित्य

 2616.  भो  सासबेख  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  होम्योपैथी  की  कुछ  किस्मों  अथवा  पेटेंट  दवाइयों  के  आयात  पर

 प्रतिबंध  लगा  दिया  है  ;  ओर

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसका  औचित्य  है  ?

 वरियार  कल्याण  बिभाग  में  उप  संत्री  एस०  कृष्ण  :  और

 मुख्य  आयात  और  निर्यात  के  कार्यालय  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  1985-88  के  लिए

 होम्योपैथी  की  औषधियों  की  आयात  संबंधी  नीति  पिछली  नीति  जैसी  ही  रहेगी  अर्थात  खुले

 सामान्य/लाइसेंस  के  अंतर्गत  सभी  व्यक्तितः  तैयार  शुद्या  होम्योपैथिक  दवाइयां  या  मूल  रूप  में

 पैथिक  औषधियां  और/या  किसी  भी  शक्ति  की  औषधियां  जिनमें  बड़ी  मात्रा  में  '
 शूगर

 आफ  भिल्‍्कਂ  तथा  जीव  रसायनिक  ओऔषधियां  भी  शामिल  आयात  कर  सकते  हैं  ।

 गंगा  के  तट  पर  भूमि  कटावरोधी  कार्य

 2617.  श्रौमती  बिभा  घोष  गोस्वामी  :  क्या  जल  संसाधन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कया  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  गंगा  के  तट  पर  भूमि  कटावरोध्ची  कार्य  करने  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बोी०  :  हां  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  परामर्श  1163  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से

 गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  ने  जिस  स्कीम  को  अन्तिम  रूप  दिया  है  उसमें  संकोपान  ,  दुर्गापुर  तथा

 बजीतपुर  मौजा  में  फरक्का  बराज  के  गंगा  अनुप्रवाह  के  दांये  तट  पर  कटाव-रोधी  कार्यों  को  हाथ  में

 लेने  की  परिकल्पना  की  गई  इन  निर्माण  कार्यों  से  जो  मुख्यतः  शिलाखण्ड  को  पलस्तर

 लगाने  तथा  6.6  कि०मी०  फ्रे  असुरक्षित  भाग  में  एप्रन  जलावतरण  के  रूप  में  रेल  पट्टी  तथा

 राजमार्ग  को  सुरक्षा  मिलेगी  ।  इन  कार्यों  की  लागत  को  बांटने  के  लिए  पारस्परिक  स्वीकाय॑  निर्णय

 पर  पहुंचने  के  वारते  जल  संसाधन  मंत्रालय  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  एजेसियों  की  सहायता  कर

 रहा

 रलये  के  क्‍श्राधुनिकोकरण  के  लिए  प्रन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  झोर  विकास  बंक  के

 साध्यम  से  ऋण

 2618.  प्रो०  भधु  देंडवले  :  क्या  परिवहन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  रेलवें  के  पूर्ण  आधुनिकीकरण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनरनिर्माण  और

 विकास  बैंक  के  माध्यम  से  ऋण  लेने  का  समझौता  किया

 क्‍या  इस  ऋण  का  उपयोग  न  किए  जाने  के  कारण  इस  ऋण  की  पूर्ण  धनराशि  रेलवे
 के  लिए  निरथंक  रही

 क्या  सरकार  ने  देश  के  कुछ  अन्य  अत्यन्त  जावश्यक  कार्यों  पर  इस  ऋण  को  प्रयोग

 में  लाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  पु्निर्माण  और  विकास  बैक  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  रैले  परियोजनाओों  के  लिए

 दो  चालू  क्रेडिट/ऋण  हैं

 1.  एन/ऋण  2210,  जो  400  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  है  और

 निम्मलिखित  मदों  के  लिए

 1.1  डीजल  पुर्जा  पढियाला

 1.2  माल  डिब्बों  के
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 रख़़़़़ख

 ए०  सी०  बिजली  रेल

 यूनिट  एक्सचेंज

 इंधत  की  बचत  और  गाड़ी  परिचालन  ,

 2.  ऋण  जो  280.7  मिलियन  डालर  का  है  और  निम्नलिखित  मदों  के  लिए
 हैं  :--

 2.1  रेल

 2.2  अनुरक्षण  डिपुओं  सहित  कारखानों  का  आधुनिकीकरण  आदि  ।

 नहीं  ।

 और  क्रेडिट  1229--आई०एन०/ऋण  2210  आई०एन०  की  परियोजना  की
 समीक्षा  करने  के  परिणामस्वरूप  तथा  विश्व  बैंक  की  सहमति  से  इसकी  सार्थकता  में  सुधार  लाने
 के  लिए  परियोजना  के  भिन्‍न-भिन्‍न  हिस्सों  की  राशि  में  कुछ  उपयुवत  समायोजन  किये  गये

 ]

 सेंसर  बोर्ड  के लिए  नियम

 2619.  श्री  निर्मल  खत्री  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  फिल्मों  में  अश्लीलता  और  हिंसा  की  बढ़ती  हुई  प्रबुशि  को  रोकने  के  उद्देश्य
 से  सरकार  का  विचार  सेंसर  बोर्ड  के  नियमों  को और  अधिक  कठोर  बनाने  का  और

 क्‍या  सरकार  फिल्म  प्रचार  के  माध्यम  से  नैतिक  मूल्यों  की  पुतः  स्थापना  करने  वाली

 ह  फिल्मों  को  कोई  प्रोत्साहन  सुविधाएं  प्रदान  करेगी  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  ऐसे

 नियम  पहले  ही  जितके  अन्तमंत  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणीकरण  बोर्ड  फिल्‍मों  को  सार्वजनिक

 प्रदर्शन  के  लिए  प्रमाणित  करते  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  बातों  को  सुनिश्चित
 करना  होता

 (i)  हिंसा  जैसी  समाज  विरोधी  गतिविधियों  को  प्रदर्शित  या  न्यायोचित  न  ठहराया

 (ii)  अपराधियों  की  कार्म  पद्धति  था  अम्य  ऐसे  दृश्यों  अथवा  शब्दों  को  न  वर्शोाया  जाएं

 जिनसे  कोई  अपराध  करने  की  भाव॑ना  भड़कने  की  सम्भावना

 (0)  क्रूरता  तथा  भय  के  निरथंक  अथवा  परिह्याय॑  दृश्यों  का  प्रदर्श  न॑
 और
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 (४)  माननोय  सवेदनाओं  को  अशलीखता  तथा  भ्रष्टता  से  ठेस  न  पहुंचे  ।

 हां  ।

 ]

 लक्षद्वीप  में  हवाई  मेदान  बमाने  का  प्रस्ताव

 2620.  भ्री  पी०-एन०  सईद  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  लक्षद्वीप  के  एक  द्वीप  में  एक  हवाई-मैंदान  का  निर्माण  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इस  काय्य  के  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  का  संभावना

 और

 अनुमानित  इसका  स्थान  और  इसके  पूरा  होने  में  लगने  वाले  अनुमानित
 समय  सहित  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख्व  दी  जायेगी  ।

 समस्यित  आल  विकास  कार्यक्रम

 2621.  भो  पूल  चन्द  डागा  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  समन्वित  शिशु  विकास  के  लिये  के  सहयोग  से  अनेक  कार्यक्रम

 जियान्वित  किए  जा  रहे

 यदि  तो  इन  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  राष्ट्रीय  बाल  आपात  कोष  से

 प्रत्येक  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई

 क्‍या  सरकार  ने  इस  कार्यक्रमों  की  कभी  समीक्षा  की

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (2)  इन  कार्यक्रमों  में  किए  गए  सहयोग  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 धुबक  कार्यक्रम  भ्रोर  लेख  तथा  महिला  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  सारप्रंड

 :  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  में  6  वर्ष  से  कम  आयु
 के  गर्भवती  महिलाओं  भौर  दूध  पिलाने  वाली  माताओं  की  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  4

 बूनिसेफ  इस  योज़ना  के  कुछ  अव्यबों  के  लिए  सहायता  दे  रहा  है  ।
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 अभी  तक  1229  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  स्वीकृत
 की  जा  चुकी  इसके  अतिरिक्त  130  परियोजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  शुरू  की  गई  1984  में

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  के  लिए  61,75,000  डालर  की  यूनिसेफ  सहायता  दी  गई  थी  ।  आशा

 है  कि  1985  के  लिए  यूनिसेफ  सहायता  62,10,000  डालर  की  होगी  ।

 और  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती

 है  इसके  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  अनेक  सर्वेक्षण  और  अनुसंधान  अध्ययन  किये

 गये  हैं  ।

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  आंगनवाड़ी  राज्य(किल

 शासित  प्रदेश  और  केन्द्रीय  सरकार  जैसे  विभिस्न  स्तरों  पर  विभिस्त  संबंधित  विभागों  और  संगठनों

 के  बीच  समन्वय  की  व्यवस्था  की  गई

 बारिभार  पतन  का  विकास

 2622.  श्री  नरसिह  सकवाना  :  क्या  परिवहल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्छ  की  खाड़ी  वादितार  पत्तन  के  विकास  हेतु  सरकार  किए  गए

 निर्णय  के  पश्चात  उसमें  संभाव्यता  रिपोर्ट  कांडला  पत्तन  न्यास  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 वादिनार  पत्तन  पर  30  किलो  मीटर  बड़ी  रेल  लाइन  का  विस्तार  करने  हेतु  कार्य

 कब  से  आरम्भ  करने  का  विचार

 क्‍या  कांडला  पत्तन  वादितार  पत्तन  से  सम्पर्क  स्थापित  करते  वाली  नई

 रेलवे  लाइन  के  सर्वेक्षण  कार्य  हेतु  प्रभार  वहन  करने  के  लिए  सहमत

 यदि  तो  वहां  सर्वेक्षण  कार्य  कब  से  आरम्भ  किए  जाने  की  संभावना  और

 आगामी  वित्तीय  वर्ष  में  इस  परियोजना  के  लिए  कितना  वित्तीय  आवंटन  किया

 गया  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसो  :  हां  ।

 कांडला  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  परामशंकों  द्वारा  प्रस्तुत  व्यावहारिकता  रिपोर्ट  को  स्वीकार

 नहीं  किया  है  ।

 वादिनार  पत्तन  तक  बड़ी  लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 (३)  प्रश्न  ही  नहीं
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 िकनननफमाक  नाइक  +-ननन+कन+  न+  न  पान  न  कानक  नानक  न  न  मकान  पक  क  पाक  सर  नम  a a crac

 अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  आवंटन  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  किया  गया  है  ।

 ]

 विश्व-भारती  में  रदीन्द्र  संगीत

 2623.  श्री  पूर्ण  चल  मलिक  ह
 भरी  सैफुहीन  चोधरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 डा०  सुधीर  राय  |)

 करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  रवोन्द्र  संगीत  की  परम्परा  को  इसके  प्रवर्तक  विश्व-भारती  द्वारा  बनाए

 रखना  चाहती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ;

 क्‍या  सरकार  रवीन्द्र  संगीत  की  परम्परा  को  बनाए  रखने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों

 से  सन्तुष्ट  और

 यदि  तो  इसके  लिए  कया  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  विसागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :

 विश्व  रवीन्द्र  संगीत  की  परम्परा  खासतौर  पर  संगीत  भवन  के  कायंत्रमों

 और  कार्यकलापों  के  माध्यम  से  सुरक्षित  रखने  का  प्रयास  करती  रही  संगीत  भवन  रवीरद्र

 नाथ  टैगोर  के  मूल  संगीत  आदर्शों  के लिए  है  और  डिप्लोमा  और  डिग्री  स्तरों  पर

 पाठ्यक्रम  प्रदान  करता  है  इसके  प्रदर्शनों  का  रेडियो  और  दूरदशंन  के  माध्यम  से  प्रे  वर्ष

 प्रसारण  किया  जाता  है  ।

 रवीन्द्र  संगीत  की  परम्परा  को  भृरक्षित  रखनें  और  इसको  लोकप्रिय
 बनाने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  कर  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कामकाजी  बच्छों  की  शिक्षा  के  धारे  में  गोष्टी

 2624.  भरी  सत्येय्  नारायण  सिह  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  में  7
 से  10  1985  तक  कामकाजी  बच्चों  की  शिक्षा  के  बारे

 ,  एक  राष्ट्रीय  गोष्ठी  आयोजित  की  गई
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 यदि  तो  क्या  गोष्ठो  ने  दस  करोड़  कामकाजी  बच्चों  के  लिए  साक्षरता  की

 ब्यवस्था  करते  हेतु  अनौपचारिक  शिक्षा  ढांचे  की  सिफारिश  की  और

 4

 (१)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :

 काजी  बच्चों  की  शिक्षाਂ  सम्बन्धी  एक  राष्ट्रीय  सेमिनार  बंगलौर  में  1985  को

 आयोजित  किया  गया

 हां  ।

 इस  सेमिनार  और  अधिक  संख्या  में  अन्य  सेमिनारों  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा
 '

 रही  है  ।

 नई  शिक्षा  नीति  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय  इनको  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।

 ]

 सुरतगढ़  बीकानेर  बड़ी  रेल  लाइन  पर  काम

 2625.  श्री  सनफूल  सिह  चौधरी  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सूरतगढ़-बीकानेर  बड़ी  लाइन  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहा

 यदि  तो  अब  तक  उस  पर  कितना  खजच  हुआ

 इस  काम  को  कब  तक  पूरा  कर  लिया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बड़ी  लाइन  पर  घटसिसर  को  मुख्य  स्टेशन  बनाने  का

 है  और  यदि  लालगढ़  को  मुख्य  स्टेशन  बनाया  जाए  तो  इससे  बी  काने  र  नगर  को  क्या-क्या  लाभ

 होने  की  आशा  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  जी  हां  ।

 22.67  करोड़  रुपये  ।

 इसका  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  धतत  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 प्रस्तावित  बड़ी  रेल  लाइन  पर  एक  घटसिसर  स्टेशन  नहीं  होगा  ।  बड़ी  रेल  लाइन  लाल

 गढ़  में  समाप्त  हो  जायेगी  ।  बीकानेर  और  लालगढ़  के  बीच  गाड़ियों  की  संख्या  कम  होगी  तथा  इन
 दोनों  स्टेशनों  के  बीच  समपारों  पर  जनता  को  कम  असुविधा  होगी  ।

 ृ
 ]

 कुसा  रघाट-अगर्तला  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण

 2626.  भी  श्रजय  बविध्वास  :  क्‍या  परिवहन  मत्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  कुमारघाट  से  अगरतला  तक  रेल  लाइन  बिछाने  हेतु  सवक्षण  का  कक़््म  पूरा  हो
 गया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  ब्रया  है  और  रिपोर्ट  के  कब  तक  पूरा  किड्रेत्याने  की

 संभावना  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इंजीनियरी  सर्वेक्षण  का  99  प्रतिशत  और  यातायात  सर्वेक्षण  का  5  प्रतिशत  काम  हो

 चुका  है  ।  सर्वेक्षण  की  प्रथम  छःमाही  में  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 गोरखपुर-कप्तानगंज-तुमकुहो  रोड  के  बोच  लप  लाइन  को  बदलना

 2627.  श्री  कालो  प्रसाद  पडेय  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गोरखपुर  कप्तानगंज-तुमकुही  रोड  और  सीवान  बरास्ता  थवे

 के  बीच  लूप  लाइन  को  बंडी  लाइन  में  बदलने  के  लिये  जनता  तथा  उस  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  संस्थान

 बहुत  लंबे  समय  से  मांग  कर  रहे  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  नेपाल  को  सीमा  पर  इस  लूप  रेलवे  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  के  लिये  कोई  कार्यत्राही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  हां

 नहीं  ।

 ]

 बिल्ली  --
 मुगलस  राय  मार्ग  का  विद्य  तोकरण

 2628.  श्री  बी०बी०  देसाई  है| ह
 .  »  :  क्या  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  एम०बो०  चन्द्रशेलर  मूति  |
 किः

 क्या  उत्तर  रेलवे  ने  मुगल  सराय  विद्युतीकृत  मागें  पर  यातायात  क्षमता  का

 अधिक  उपयोग  करने  में  उल्लेखनीय  प्रगति  की
 ह

 यदि  तो  क्या  इससे  ऊर्जा  की  भारी  मात्रा  में  बबत  हुई  जिसे  रेलवे
 द्वारा  अन्य  क्षेत्रों  में  इस्तेमाल  किया  जा  सकता

 66
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 क्या  विद्युतीकृत  मार्ग  पर  प्रतिदिम  13,300  माल  डिब्बे  चलाए  जा  रहे

 क्‍या  इस  सफल  उपलब्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  विद्युत  कर्षण  का  और

 अधिक  कुशल  और  बेहतर  इस्तेमाल  करने  पर  विच्तार  कर  रही  और

 (४7)  यदि  तो  माल  की  ढुल|ई  के  लिए  विद्युतीकृत  यातायात  मार्ग  का  सुधार  करने  के

 लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  विभांग  में  राज्य  मंत्री  साधवराब  :  से

 (2)  विद्युतीकृत  रेलपथ  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  आवश्यक  अवसंरचना  का  सृजन  किया
 जा  रहा

 बर्थ  1985  के  दोरान  नये  मंगलौर  पत्तन  के  कर्मचारियों  हारा  हड़ताल

 2629.  भी  बी०  एस०  कृष्ण  प्रस्यर  :  क्‍या  परिबह॒न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1985  के  दौरान  न्यू  मंगलौर  पत्तन  वहां  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  कारण

 कितने  दिन  बन्द  पड़ा

 हड़ताल  के  क्‍या  कारण

 हड़ताल  के  कारण  कुल  कितने  राजस्व  की  हानि

 यदि  माल  खराब  हो  जाने  के  कारण  कोई  हानि  हुई  है  तो  कितनी  हानि  हुई  और

 क्या  पत्तन  न्यास  के  प्रबन्ध-मंडल  ने  हड़ताल  को  रोकने  के  लिए  समय  पर  कोई

 वाही  नहीं  की  ?

 परिवहन  मंत्रो  :  पत्तन  बन्द  नहीं  हुआ  तथापि  प्राइवेट  पूल  के

 कार्गो  हैंडलिंग  श्रमिकों  की  हडताल  के  कारण  1985  में  1985  के  अन्त  53  दिनों

 तक  जह्ाजों  पर  माल  न  तो  चढ़ाया  ही  गया  और  न  ही  उतारा  गया  ।

 19  1985  से  29  1985  तक  की  सबसे  लम्बी  अबधि  को  यह  हड़ताल

 कर्नाटक  डॉक  एंड  जनरल  वर्कर्स  एम्प्लाइज  यूनियन  उनके  दो  पदाधिकारियों  को  गोदी  में

 प्रवेश  करने  की  अनुमति  यूनियन  को  मान्यता  प्रदान  करने  और  सूचीबद्ध  श्रमिकों  को  पूरा

 शोजगार  दिए  जाने  तक  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  रोजगार  नहीं  देने  की  मांग  को  लेकर  थी  ।

 (०)  पोर्ट  को  लगभग  15  लाख  रु०  मूल्य  के  राजस्व  का  घाटा  हुआ  ।

 हड़ताल  की  अवधि  में  माल  की  कोई  क्षति  नहीं

 (8)  अ्ंबस्धकों  मे  यूनियन  के  साथ  विभिन्‍न  स्तरों  पर  बार-बार  कातच्ीत  की  थी  और

 श्रमिकों  को  हड़ताल  न  करने  का  अनुरोध  किया  झा  ।

 6?



 लिखित॑  उत्तर  83

 बाढ़  के  कारण  कृषि  फसल  का  नुकसान

 2630.  भी  बजमोहन  महन्ती  :  क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  ब्राह्मणी  और  बंतरणी  नदियों  में  इस  वर्ष
 भारी  बाढ़  से  उत्पन्न  बाढ़  विभीषिका  के  कारण  कृषि  फसलों  को  भारी  क्षति  पहुंची  है  तथा
 अनेक  गांवों  को  नुकसान  पहुंचा

 यदि  तो  उपरोक्त  गांवों  में  आई  बाढ़  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  सरकार  का
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  हीराकुड  प्रणाली  अब  उड़ीसा  में  महानदी  बेसिन

 की  बाढ़  पर  नियन्त्रण  नहीं  करती  और  यदि  तो  महानदी  की  विध्वंसक  बाढ़  पर  नियंत्रण  पाने
 के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  अन्य  उपाय  किए  और

 कया  सातवीं  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  को  कार्यान्वित  करने

 का  विचार  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शल  संसाधन  मन्‍त्री  बो०  :  हां  ।

 बाढ़  से  सुरक्षा  प्रदान  करने  से  सम्बन्धित  कदमों  की  आयोजनता  और  क्रियान्वयन

 राज्य  सरकार  द्वारा  राज्य  योजना  से  किए  जाते  हैं  |  1984  तक  उड़ीसा  राज्य  ने

 लिखित  कार्य  किए  हैं  :--

 (1)  तदबन्ध  967  कि०  मी०

 (ii)  जल  निक्रास  नालियां  98  कि०  मी०

 (iii)  शहर/गांव  सुरक्षा  कार्य  संख्या  13

 (४)  गांवों  को  ऊंचा  करना  संख्या  29

 इसके  भारत  सरकार  के  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  मानव  पशु  तथा  चल

 सम्पत्ति  की  हानि  को  कम  करने  के  लिए  आने  वाली  बाढ़  की  पहले  से  ही  चेतावनी  देने  के  लिए

 ब्राह्मणी  तथा  बेतरणी  नदियों  पर  बाढ़  पूर्वानुमान  सुविधाओं  की  स्थापना  है  ।

 महानदी  पर  हीराकुण्ड  बांध  महानदी  में  बाढ़ों  को  नियंत्रित  कर  रहा  है  ।  इसके
 अलजाबा  ब्राह्मणी  के  ऊपर  एक  जलाशय  जो  अब  पूरी  हो  चुकी  भी  बाढ़  पर  नियंत्रण

 रखेगी  राज्य  का  महानदी  पर  हीराकुण्ड  के  अनुप्रवाह  की  ओर  एक  और  जलाशय  परियोजना  शुरू
 करने  का  भी  प्रस्ताव

 ह

 सातवीं  पंचवर्षोें  यीजनां  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  में  बाढ़  निर्यत्रण  कार्यक्रम  के  लिए

 17  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  है  ।
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 वतन  ननीतीी--ीनन  नीता  त+नमननम-म-न+म  मम  ७3

 सरकयुलर  कलकत्ता  के  लिए  मंजुर  को  गई  धनराशि  को  प्रम्य  कार्यों  मे ंलगाना

 2631.  श्री  भोलानाथ  सेन  ]
 <  ;  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्री  बतुदेव  ध्राचाय  ।

 क्‍या  कलकत्ता  में  सरक्युलर  रेलवे  के  निर्माण  के  लिए  चालू  वर्ष  हेतु  मंजूर  की  गई

 धनराशि  के  एक  भाग  को  अन्य  कार्यों  में  लगा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 उल्टाडांगा  से  दमदम  जंक्शन  तक  सरक्युलर  रेलवे  के  विस्तार  तथा  प्रिन्सेप  धाट  के

 आगे  सरक्युलर  रेलवे  के  विस्तार  के  लिए  कलकत्ता  गोदो  क्षेत्र  के  ऊपर  ऊंचे  रेल  मार्ग  के  निर्माण

 में  देरी  के  क्या  कारण  और

 कलकत्ता  में  सरक्यूलर  रेलवे  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करमे  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  और  चुंकि

 सर्कूलर  रेलवे  संरेखण  के  लिए  निर्धारित  रेलवे  भूमि  पर  अतिक्रमणों  के  कारण  उलटाडांगा  रोड
 स्टेशन  से  दमदम  जंक्शन  तक  सर्कूलर  रेलवे  लाइन  का  विस्तार  नहीं  किया  जा  सकता  इस

 लिए  परियोजना  के  लिए  आवन्टित  पूरी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  अतः
 कलकत्ता  सर्कूलर  रेलवे  परियोजना  के  लिए  आबंटित  4.8  करोड़  रुपये  में  से  0.8  करोड़  रुपये  का

 अपवतंन  कर  दिया  गया  है  ।

 और  जब  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  रेलवे  भूमि  से  अतिक्रमणों  को  हटा  नहीं
 दिया  जाता  तब  तक  उनटाडांगा  रोड  स्टेशन  से  दमदम  जंक्शन  जो  परियोजना  का  दूसरा
 चरण  सर्कूलर  रेलवे  का  विस्तार  करना  संभव  नहीं  प्रिसेप  घाट  से  आगे  के  कार्य  के

 जिसमें  उत्थापित  संरचना  का  निर्माण  निहित  है  तथा  जो  परियोजना  का  तीसरा  चरण  अधिक  धन

 की  आवश्यकता  है  और  इसे  रेल  विभाग  के  नियन्त्रणाधीन  महानगर  परिवहन  परियोजनाओं  के  लिए
 उपसब्ध  धनराशि  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता

 राज्य  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  रेलवे  भूमि  से  अतिक्रमणों  को  हटवा  दें  और  भूमि  पूर्व
 रेल  प्रशासन  के  सुपुईं  कर  दें  ताकि  काम  को  आगे  बढ़ाया  जा  सके  ।

 भ्रध्यापकों  सम्धन्धो  राष्ट्रीय  ध्रायोग  का  प्रतिवेदन

 2632.  डा०  फूलरेणु  गुहां  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बया  केरद्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कियें  गये  अध्यापकों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  भामोग  में

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  विया



 लिबित  उत्तर  $  1985

 यदि  तो  आयोग  ने  किसने  प्रतिबेदन  प्रस्तुत  किए  और

 क्या  ये  प्रतिवेदन  संसद  सदस्यों  को  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  और

 दो  राष्ट्रीय  शिक्षा  आयोग  स्थापित  किए  गए  थे  जिनमें  से  एक  का  सम्बन्ध  स्कूल  शिक्षा  के

 अध्यापकों  तथा  दूसरे  का  उच्तच  शिक्षा  के  अध्यापकों  से  था  |  दोनों  ने  ही  अपनी-अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी

 आयोगों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  सरकार  द्वारा  जांच  करने  के  बाद  रिपोर्ट

 संसद  सदस्यों  को  उपलब्ध  कराई  जाएंगी  ।

 मेल  एक्सप्रेस  रेसगाड़ियों  में  कंडक्टर

 2633,  भ्रीभतो  किशोरों  सिह  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  ने  प्रमुख  एक्सप्रेस/मेल  रेलगाड़ियों  में  प्रत्येक  शयन-यान  के  एक
 टिकट  निरीक्षक  एवं  कंडक्टर  की  व्यवस्था  को

 ००
 यदि  तो  शयम-यानों  में  कंडक्टरों  के  लम्बे  समय  तक  अनुपस्थित  रहने  के  क्‍या

 कारण  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  अनधिकृत  यात्री  शयन-यानों  में  घुस  जाते  और

 यदि  तो  कंडक्टरों  को  कितने  डिब्बों  को  देखना  होता  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  माधवराव  :  से  एक  साथ  जुड़े
 बिना  गलियारे  वाले  प्रत्येक  शयनयान  और  दूसरे  दर्ज  के  गलियारे  वाले  दो  शयनयानों  में  एक  चल

 टिकट  परीक्षक  तैनात  करना  अपेक्षित  तथापि  कभी-कभार  ऐसा  हो  जाता  है  कि  कर्मचारियों

 की  कमी  और  अन्तिम  क्षण  की  आकस्मिकताओं  के  कारण  कुछ  सवारी  डिब्बे  वित्ता  कमेंचारी  के  ही
 चलते  हैं  ।

 सिक्किम  में  विश्वविद्यालय  को  स्थापना

 :634.  डा०  जो०  विजय  शामाराव  :  क्या  मानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :  ५,

 सिक्किम  में  तकनीकी/प्रौद्योगिक  संस्थानों  और  उच्च  शिक्षा  की  सीमित

 धरुविधाएं  और

 कया  सरकार  का  विचार  इस  राज्य  कौ  विंकास  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  नई
 शिक्षा  नीति  के  अस्तगंत  परिबतित  तथा  व्यवहारिक  आधार  पर  क्षेत्र  की  सभी  शैक्षणिक
 ताओं  की  पूति  के  लिए  सिक्किम  में  एक  मई  उद्देश्य  और  लक्ष्य  बाला  विश्वविद्यालय
 स्थापित  करने  का  है  ?
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 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  अन्त्री  सुशोला  :  उपलब्ध

 सूचना  के  सिक्किम  में  10  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय  जिनमें  1000  छाव  एक

 राजकीय  कालेज  जिसमें  350  छात्र  हैं  तथा  एक  विधि  कालेज  जिसमें  137  छात्र  राज्य

 में  कोई  तकनीकी  संस्थान  नहीं

 इस  समय  सिक्किम  में  अलग  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 श्रारप्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमाों  की  धोषणा

 2635.  श्री  ई०  अय्यपु  रेड्डी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  30  1985  को  प्रधानमन्त्री  को

 प्रस्तुत  अपने  ज्ञापन  में  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वर्ष  1946  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  एक  भी  सड़क  को

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रणाली  के  अस्तगंत  नहीं  लिया  गया  है  और  क्या  भारतीय  सड़क  कांग्रेस  द्वारा

 बनाए  गए  एक  फार्मूला  के  आन्ध्र  प्रदेश  में  विद्यमान  2350  किलोमीटर  के  बजाय  5540

 किलोमीटर  राजमार्ग  होना

 क्‍या  मुख्यमन्त्री  ने  अपने  ज्ञापन  में  10  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमागं  का  दर्जा  विए
 जाने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 परिवहन  मन्‍्त्री  बंसो  :  और  हां  ।

 धन  की  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  सहित  किसी  भी  राज्य  में  किसी  भी  नई  धड़क
 को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 रासटेक  में  संस्कृत  महाविद्यालय

 2636.  थ्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 क॒षा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  महाराष्ट्र  राज्य  में  रामटेक  में  एक  संस्कृत  विश्वविद्यालय  स्थापित
 करने  का  विचार

 ह

 (@)  क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाणों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 और  महाराष्ट्र  के  रामटेक  में  संस्कृत  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए

 प्-समय  पर  सुझाव  प्राप्त  होते  रहे  इन  सुझावों  को  महाराष्ट्र  सरकार  के  पास  उचित

 कार्रवाई  के  लिए  भेज  दिया  जाता

 उत्तर  प्रदेश-बिहार  सीमा  पर  साभो  में  घाघरा  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 2637.  भरी  जगस्नाथ  चोधरी
 :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 ओ  कृष्ण  प्रताप  सिह
 ह

 क्‍या  सरकार  ने  बलिया  और  छपरा  को  जोड़ने  वाले  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की

 सीमाओं  पर  माझ्नी  में  घाघरा  नदी  के  ऊपर  पुल  के  निर्माण  की  मंजूरी  दे  दी  है  ।

 यदि  तो  सरकार  ने  कब  मंजूरी  दी  थी  और  निर्माण  काय॑  पूरा  करने  के  लिए
 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 उक्त  पृल  के  निर्माण  पर  होने  वाले  काम  की  क्‍या  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की

 गई

 परिवहन  संत्रो  बंसी  :  भारत  सरकार  ने  अन्तर्रज्यीय  और  आर्थिक

 महत्व  की  सड़कों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  राज्य  की
 सीमा  पर  मांझीघाट  के  निकट  बलिया-छपरा  सड़क  पर  घाघरा  नदी  पर  पुल  बनाने  के  लिए  4.50

 करोड़  रुपए  की  ऋण  सहायता  की  मंजूरी  दी  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  जो  इस  पुल  के  निर्माण  के  लिए  जिम्मेदार  भारत  सरकार

 की  स्वीकृति  के  लिए  व्यय  का  ब्यौरेवार  अनुमान  भेज्ञा  है जिस  पर  अभी  कार्रवाई  चल  रही
 आशा  है  यह  पुल  निर्माण  कायं  सौंपने  की  तारीख  से  लगभग  4  वर्षों  में  बन  कर  तैयार  हो  जायगा  ।

 इस  पुल  पर  अनुमानतः  11.00  करोड़  रुपये  खर्च  होंगे  जिसमें  से  भारत  सरकार

 4.50  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  देगी  और  शेष  खर्च  तथा  अनुमान  से  अधिक  खर्च  होने  वाली

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  राज्य  सरकारें  बराबर-बराबर  खर्च

 [  प्रनुवाद  ]

 तकनोकी  व्यावसाथिक  क्षेत्रों  में  विदेशी  मांग  पुरी  करने  के  लिये  दोक्षणिक  संस्थायें

 2638.  श्री  आर०  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  भारतीय  तकनीकी  कर्मियों  जैसे  इंजीनियर

 आदि  की  भारी  मांग

 क्या  ये  व्यक्ति  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  भेजते
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 oo सनी

 क्‍या  भारत  में  ऐसे  उच्च  तकनीकी  योग्यता  प्राप्त  व्यक्ति  बेरोजगार  और

 कया  सरकार  विदेशी  मांग  पूरी  करने  के  और  बेरोजगारी  कम  करने  तथा  विदेशी

 मुद्रा  अजित  करने  के  उद्देश्य  से  तकनीकी  व्यावसायिक  क्षेत्रों  में  गैर  सरकारी  शैक्षणिक  संस्थायें

 खोलने  पर  विचार  करेगी  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  मांग

 अस्थिर  है  ।

 जो  विदेश  में  कार्यरत  वे  विदेशी  मुद्रा  भेजते  हैं  ।

 कुल  भारत  में  उच्च  तकनीकी  अहंता  प्राप्त  लोगों  के  लिए  रोजगार

 अपर्याप्त  नहीं  है  ।

 छोटो  कृषि  नहरों  के  निर्माण  के  लिए

 राज्यों  को  सहायता

 2639.  भ्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1984-85  के  दौरान  छोटी  कृषि  नहरों  के  निर्माण  के  लिए  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हैतु
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  कुल  राशि  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 है

 क्‍या  यह  सच  है  किਂ  अधिकतर  राज्य  सरकारें  इस  प्रयोजन  के  लिए  दिए  गए  केन्द्रीय

 अनुदान  का  50  प्रतिशत  का  भी  उपयोग  नहीं  कर  पाई

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  (Hj  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 (&)  से  राज्यों  को  केन्द्रीय  बराबर  के  हिस्से  क ेआधार  पर  रिलीज  की

 जातो  है  ओर  यह  सहायता  पहले  प्राप्त  की  जा  चुकी  भोतिक  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 वास्तव  में  खर्च  की  गई  तथा  वित्तीय  वर्ष  के  शेष  महीनों  में  ख  की  जाने  वाली  संभावित  राशि  पर

 आधारित  होती  है  50%  तक  के  केन्द्रीय  अनुदान  का  उपयोग  न  कर  पाने  की  उनकी

 असभथता  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 वर्ष  1984-85  के  बोरान  फील्ड  जेनलों  के  निर्माण  के  लिए  लक्ष्यों  को
 प्राप्ति  हेतु  राज्य  के  लिए  निर्धारित  वाविक  लक्ष्यों  के  प्रनुसार

 रिलोज  की  गई  केन्द्रीय  सहायता

 ु  रुपयों

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  अनुदान  ऋण

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  75.47  75.46

 2.  असम  13.20  12.49

 3.  बिहार  96.88  121.00

 4.  गोवा  1.62  1.62

 5.  गुजरात  48.30  49.06

 6.  हरियाणा  34.29  32.50

 7.  हिमाचल  प्रदेश  3.73  2.48

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  6.17  1.27

 9.  कर्नाटक  457.25  113.46

 10.  केरल  8.52  0.71

 11:  मध्य  प्रदेश  113.17  113.16

 12.  महाराष्ट्र  ---  न

 13.  मणिपुर  5.43  2.33

 14.  उड़ीसा  47.86  33.02

 15.  राजस्थान  240.53  392.89

 16.  तमिलनाडु  102.66  29.67

 17.  उत्तर  प्रदेश  475.00  380.00

 18.  पश्चिम  बंगाल  —  --

 जोड  1730.08  1361.12
 वपजममक-म%५  enn

 दिल्‍ली  में  इस  शीतक।ल  में  का  फेलना

 2640.  भरी  के०  कुन्जम्थ  :  वया  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्यांण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्‍ली  में  पिछले  वर्ष  माहमारी  के  रूप  में  फैला

 क्‍या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  इस  वर्ष  शीतकाल  के  दौरान  भी  यह  बीमारी

 फिर  फंल  सकती

 यदि  तो  क्या  इस  बीमारी  से  बचाव  के  पर्याप्त  उपाए  किए  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ..  परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  फरवरी  से  लेकर  मई  के  महीनों  के  बीच  मेनिनजाइटिस  की  घटनाओं
 में  वृद्धि  हुई  थी  ।

 मेनिनजाइटिस  की  घटनाओं  के  बारे  में  पूरे  वर्ष  के  दौरान  सूचना  मिलती  रहती

 चूंकि  पिछले  वर्षों  में  इस  रोग  की  घटनाओं  में  किसी  विशेष  मौसम  के  दौरान  वृद्धि  नहीं  देखी

 इसलिए  यह  बात  पहले  से  बताना  कठिन  है  कि  इच  सर्दियों  में  इस  रोग  की  घटनायें  असामान्य  रूप

 से  फिर  होंगी  ।

 और  जब  यह  रोग  हाल  ही  में  फैला  था  तो  उस  समय  रोकथाम  के  पर्याप्त

 उपाय  किये  गये  जैसे  रोग  से  निजी  बचाव  उन  व्यक्तितयों  का  रोग-प्रतिरक्षण  करना  जिन्हें

 यह  रोग  शीघ्र  लग  जाता  रोगी  के  सम्पर्क  में  आने  वाले  व्यक्तियों  की  रसाय-चिकित्सा  करना

 और  प्रारम्भ  में  ही  रोग  का  निदान  तथा  उपचार  करना  ।

 इस  समय  इस  रोग  की  दिल्ली  के  सात  अस्पतालों  में  प्रहरी  के  रूप  में  मानीटरिंग  की  जा

 रही  है  ताकि  लोगों  को  रोकथाम  के  विशिष्ट  उपायों  के  बारे  में  तत्काल  सचेत  किया  जा

 सकूलर  रेलवे  हैदराबाद

 2641.  श्री  के०  रामधन्द्र  रेडडो  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गह  सच  है  कि  दक्षिण  मध्य  रेलवे  ने  हैदराबाद  महानगरीय  क्षेत्र  के  लिए  सकुंलर
 और  सम्बद्ध  रेल  परित्रहन  प्रणाली  हेतु  प्राथमिक  प्रोद्योगिकी-आर्थिक  व्यवहारिकता  का  अध्ययन

 किया  है  और  सरकार  को  1984  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 उक्त  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  ,

 प्रारम्भिक  तकनीकी-आधथिक  व्यवद्यारिकता  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  को

 अश्वेषित  कर  दी  गई  ।  सर्कुलर  रेलवे  की  व्यवस्था  दैनिक-यात्री  यातायात  के  हालात  को

 7३
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 राहत  पहुंचाने  क ेलिए  एक  महानगर  परिवहन  परियोजना  इसलिए  राज्य  सरकार  से  कहा

 गया  है  कि  वह  विस्तृत  सर्वेक्षण  कराने  और  परियोजना  के  निष्पादन  के  सामान्य  रेल  योजना

 से  बाहर  लाभांशदायिता  मुक्त  धन  की  व्यवस्था  योजना  आयोग  की  स्वीक्ृति  प्राप्त  करें  ।

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  परियार  नियोजन  कार्यक्रम  को  विशेष  प्राथमिकता

 2642.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  |

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्त  वर्ष  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन

 क्रमों  को  विशेष  प्राथमिकता  देने  का

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  कोई  चर्चा  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  बिभाग  में  उप  मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  से  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  परिवार  कल्याण  कायेक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  जहां  इसे  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  ग्रामोण  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  भमौर  उप-केन्द्रों  आदि  के  विशाल  तंत्र  क ेजरिए  घलाया

 जाब्ा  है  ।  जो  बुनियादी  कार्यनीति  अपनाई  गई  है  बह  है--लोगों  में  जन  शिक्षा  एवं  प्रोत्साहन

 सम्बन्धी  प्रयासों  के  माध्यम  से  परिवार  नियोजन  के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करके  उसे  अपनाना  तथा

 लोगों  को  उनके  घरों  के  नजदीक  सेवायें  उपलब्ध  करना  ।  इस  कायेक्रम  की  क्रियान्विति  की

 कुशलता  बढ़ाने  के  प्रयासों  के  अंग  के  रूप  में
 राज्य  सरकारों  के

 साथ  मिलकर  इस  कार्यत्रम  के

 न्वयन  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  को  ऋणों  के  भुगतान  करने  हेतु  मोबहन
 कंपसियों  को  नोटिस

 2643,  भ्री  एथ०  एम०  पटेल  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंत्रालय  ने  नौवहन  विकास  निधि  समिति  को  संपूर्ण  ऋण  ब्याज  सहित  भुगतान
 करने  हेतु  नौवहन  कंपनियों  को  नोथ्टिस  जारी  किए

 क्या  किसी  कंपनी/कम्पनियों  को  छुंट  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिवहन  सन्‍्त्री  बंसी  :  से  नौवहस  विकास  निधि  समिति  ने  ऐसी

 मौवहन  जिसका  रेहननामा  समाप्त  करने  के  मामले  हाईकोर्ट  में  लंबित  पड़े  उनको

 उन  सभी  तौवहन  कंपनियों  को  नियमानुसार  नोटिस  जारी  किए  जिन्होंने  बकामा

 राशि  अथदा  नहीं  की  है  ।

 16
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 कोचीन  में  मया  हवाई  अड्डा  ,

 2644  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  )
 \  ;  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रो०  के०  बो०  यासस  |

 क्‍या  कोचीन  में  नया  हवाई  अड्डा  स्थापित  करने  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  कथ  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ?

 सागर  जिसामन  विसाग  सें  राज्य  सन्त्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ]

 समस्तोपुर-दरभंगा-अयनगर  रेल  लाइन

 2645.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्वतन्त्रता  के  बाद  उत्तरी  भारत  में  रेल  विकास  कार्य  नयण्य  रहा  है  और  इस
 भवधि  के  दौरान  नरकटियागंज  आदि  क्ष्षेत्रों  में बिछाई  गई

 बड़ी  रेल  लाइन  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उत्तरी  बिहार  में  बड़ी  तथा  छोटी  लाइन  बिछाने  के  लिए  त॑यार  की  गई  योजना  के

 ताम  कया  हैं  भौर  यह  कबसे  लम्बित  पड़ी  है  अब  तक  कितनी  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा

 चुका  है  तथा  इस  सर्वेक्षण  कार्य  पर  अलग-अलग  कितनी  राशि  खबच  हुई  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  नहीं  ।  स्वतस्त्रतः
 के  बाद  उत्तर-बिहार  में  निम्नलिखित  बड़ी  लाइनें  बिछायी  गयी  हैं  :--

 (1)  रामपुर--डुमरा--बरौनी  (10  कि०

 (2)  न्यू  जलपाइगुड़ी--बरसोई  में  35  कि०

 (3)  मुकुरिया--बरसोई  (5  कि०

 (4)  बरौनी--पतमस्तीपुर  (50  कि०  मी  ०)

 (5)  आराब॑की--समस्ती पुर  में  220  कि०मी०  )

 (6)  बरोनी--कटिदार  (180  कि०

 a
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 ऋम  ०  सं०

 5  1985

 उत्त  र-बिहार  में  लाइनें  बिछाने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाएं  बनायी  गयी  हैं  :---

 (=)

 करमममननमम++म नमक  नननकमम  किन  मनन  नमन  नस  कमनननम  «नमन  न »+-मन-+-«««

 परियोजना

 छितौनी--बगहा
 मीटर  लाइन

 सकरी---हसनपुर
 मीटर  लाइन

 समस्तीपुर---दरभंगा
 मीटर  लाइन  का

 बड़ी  लाइन  में

 बदलाव

 टिप्पणी

 यह  1974-75  में  अनुमोदित  की  गयी

 बगहा  से  बाल्मीकि  नगर  रोड  (9  कि०

 तक  का  भाग  1978  में  यातायात
 के  लिए  खोल  दिया  गया  है  ।  शेष  कार्यों  के
 उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  राज्य  सरकारों  से

 रोध  किया  गया  है  कि  वे  गंडक  नदी  पर  पुल
 के  सुरक्षा  कायं॑  की  बढ़ी  हुई  लागत  के  अपने

 हिस्से  को  वहन  करने  की  सहमति  दें  ।

 यह  1974-75  में  अनुमोदित  की  गयी

 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इसे  शुरू  करना

 संभव  नहीं  हो  सका  है  ।

 यह  1974-75  में  अनुमोदित  किया  गया  था  ।

 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इसे  शुरू  करना

 संभव  नहीं  हो  सका  बदलाव  के  बजाय  एक

 समानान्तर  बड़ी  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  का

 अनुमोदन  किया  गया

 स्वतन्त्रता  के  बाद  निम्नलिखित  रेल  लाइनों  के  सर्वेक्षण  पूरे  किये  हैं

 क्रम  संख्या

 2«

 ।]

 नी  निजता
 सर्वेक्षण  की  अनुमानित

 लागत

 हजार  रुपयों  में

 2 3 सीतामढ़ी---सोनबंरसा 50 दोरम--माधेपुरा -- सिहेश्वरस्थान 40 बिहारी गंज--सिमरी बखछ्तियारपुर प्रतापपंज--बलुआ---भी मतगर सीमनगर--बधनाहा
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 6.  लौकाहा---बा  जा  र----लौकाही  70

 7.  सहरसा  महेंशी  100

 8.  सुपौल--चांद--पीपरा  40

 9.  निर्मेली--सरायगढ़  250

 10.  मुजफ्फरपुर--द  रभंगा  240

 द

 11.  मुजफ्फरपुर  600

 12.  हाजीपुर--बछवाड़ा  ब०  550

 झामान  परिवर्तत

 13.  मुजफ्फरपुर  के  रास्ते  600

 14.  दरभंगा  के  रास्ते  300

 15.  नरभंगा--जयनगर
 |

 400

 16.  सगौली--तरकटियागंज  हा  430

 तरणतासों  का  निर्माण

 2646.  प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  क्‍या  सामव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 ह

 3  1984  को  समाप्त  हुए  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  उपलब्ध  की  गई  राशि  से  कितने  तरणतालों  का  निर्माण  किया  गया  ;  और

 उन  स्थानों  का  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 युवक  कार्यक्रम  भोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मन्त्र  मारप्रेट
 :  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्ताव  पर  1982-83  के  दौरान

 7  तरण  तालों  के  निर्माण  के  लिए  1983-84  के  दौरान  9  तरणतालों  के  लिए
 4,86,400/5०  तथा  1984-85  के  दौरान  12  तरणतालों  के  लिए  8,94  575/%०  की  वित्तीय
 सहायता  दी  गई  इन  परियोजनाओं  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  इनके  पूरे  होने  के
 प्रमाण  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 रे  हो

 न्‍ाँ

 स्थान  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए  गए

 79
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 विवरण

 स०  राज्य|संच  शासित  स्थानों  के  नाम

 का  नाम

 1  2  3;
 >>.

 1982-83

 1.  हरियाणा  करनाल

 2.  मणिपुर  इम्फाल

 3.  पंजाब  लुधियाना

 4...  _  तमिलनाडु  (7)  सेलम

 (7)  धर्मापुरी

 (7९)  जममामरथुर

 1983-84
 1...  गुजरात  भावनगर

 2...  हरियांगा  (i)  भम्बाला

 (7)  सिरसा

 3.  हिमाचल  प्रदेश  सनावर

 4...  कर्नाटक  (i)  मल्लाधिहल्ली

 छिल्ाडुर्ग )

 वटावड़े

 5.  महाराष्ट्र  औरंगाबाद

 6...  राजस्थान  अलवर

 7.  अरुणाचल  प्रदेश  न्यू  इटानगर

 कर्नाटक  हासन

 2«  महाराष्ट्र  (7)  करनजिआ

 डोमबिबली”*

 *इन्डहोर  कम्पलेग्स

 तथा ताल
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 3.  मणिपुर  (1)  छुराचांदपुर

 (ii)  बिश्नुपुर

 (॥)  इम्फाल

 (iv)  थौबल

 4,  उड़ीसा  सम्बलपुर

 5.  पंजाब  (1)  रोपड़

 (ii)  भटठिण्डा

 6...  शाजस्थान  हनुमानगढ़

 7,  दादर  और  नगर  हवेली  सिलवासा

 ]

 2647.  श्री  ह्रोश  रावत  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कितने  नेहरू  युवक  केन्द्रों  क ेसंपोजक  एक  ही  स्थान  पर  पिछले  छः  वर्षों  से

 कार्यरत

 क्या  उन्हें  स्थानांतरित  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  उसंके  क्या  कारण  हैं  ?

 युवक  कार्यक्रम  शोर  लेल  तथा  महिला  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  मारप्रेट
 :  से  देश  में  106  नेहरू  युवक  केन्द्र  जिनमें  वही  युवक  समन्वयक  6  साल  से

 कार्ये  कर  रहे  सरकार  द्वारा  स्थानान्‍तरण  लोकहित  में  किए  जाते  स्थान  पर
 केवल  सेवा  की  अवधि  स्थानान्तरण  करने  के  लिए  पर्याप्त  कारण  नहीं  ऐसे  युवक  समन्वयक  जो
 आरम्भ  से  ही  कार्य  करते  हैं  और  जिन्हें  स्थानीय  वातावरण  और  लोगों  को  जानना  के  मामले  में

 उपयुक्त  लंबी  सेवा  लाभदायक  हैं  ।  सरकार  का  इन  युवा  समन्वयकों  को  स्थानान्तरित  करने
 का  प्रस्ताव  नहीं  जब  तक  कि  यह  लोकहित  में  आवश्यक  न  हो  ।

 ]

 क्षतिपूर्ति  निधि

 2648,  श्री  एस०  जी०  घोलप  :  कया  परिव  हन  मंन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षतिपूर्ति  निधि  बनाई  गई  यदि  तो  कब  बनाई  गई
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 यह  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  उसका  वास्तविक  संग्रह  और  व्यय  कितना ह

 3  1985  को  निधि  में  शेष  कितनों  धनराशि  थी  ?

 परिवहन  सम्त्री  बंसी  :  हां  ।  हिट-एण्ड-रन  मोटर  दुर्घटनाओं  के  संदर्भ

 में  तोषण/मुआवजा  के  भुगतान  के  लिए  1982  से  एक  तोषण  निधि  की  स्थापना

 की  गयी  है  ॥

 सूचना  निम्नलिखित  है  :--

 ———  ag तोषण निधि में अंशदानों तोषण के भुगतान के  «5

 वर्ष  तोषण  निधि  में  अंशदानों  तोषण  के  भुगतान  के
 के  रूप  में  जमा  राशि  लिए  राज्यों/संघ

 शासित  क्षेत्रों  को  रिलीज

 की  राशि  के  रूप  में  व्यय
 नी  :  ल्‍  न  एर्णिणणणणाा

 रुपए  20,90,000  रुपए

 रुपए  9,43,000  रुपए

 99,80,000  रुपए  रुपए

 300,00,0(0  रुपए  48,93,000  रुपए

 बाद  में  रिलीज  की  गई  राशि  रुपए

 कुल  योग  :  रुपए

 2,55,97,  रुपए  ब्याज

 कोशोन  शिपयाई  संबंधी  दत्ता  आयोग  को  सिफारिदधों

 2649,  एच०  एन०  मजे  गोडा  है|
 :  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  यो०  बेंकठेश

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कोचीन  शिपयार्ड  कोचीन  के  कार्य  निष्पादन  भादि  के

 बारे  में  दत्ता  आयोग  की  सिफारिशों

 और सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया यदि तो किस प्रकार की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया क्‍या यह भो सच है कि कोचीन शिपयाई़ पिछले तीन वर्षों से कोई भी आइंर पाने में असफल रहा और है
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 कोचीन  शिपयाड  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसो  :  और  दत्ता  समिति  द्वारा  उत्पादन  और

 उत्पादकता  के  बारे  में  की  गई  अनेक  सिफारिशों  और  सुझावों  को  उत्तरोत्तर  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  अतिरिबत  संतुलन  सुविधाओं  के  लिए  पूंजी  निवेश  की  जरूरत  होती  जिसके  लिए

 सातवीं  योजना  में  उपयुक्त  प्रावधान  किया  गया  गेटों  पर  पंच  करने  और  भोजन  के

 समय  पंच  करने  जैसी  कुछ  सिफारिशों  को  कुछ  कारणों  से  पूरी  तरह  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा

 सका  ।  जहां  तक  प्रोत्साहन  स्कीम  का  संबंध  इसे  परामर्शदाता  के  पास  भेज  दिया  गया  जो

 स्कीम  तैयार  कर  रहे  हैं  ।

 कोचीन  शिपयार्ड  ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  जहाज  निर्माण  क ेलिए  किसी  नए  आडंर

 पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  हैं  ।  कोचीन  शिपया्ड  को  भारतीय  नौवहन  निगम  से  86  हजार

 डी०डब्ल्यू  ७टी०  क्षमता  वाले  तीन  तेल  टेंकरों  के  निर्माण  का  आशय  पत्र  प्राप्त  हुआ

 शिपयाड्ड  के  कार्य  में  सुधार  लाने  के  लिए  जो  उपाय  किए  गए  उनमें  एकमात्र

 ड्राइंग  यूनिटों  की  पहले  से  हो  फिटिंग  समस्याओं  को  तरीके  से  सुलझाने  सामग्री  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  वैज्ञानिक  तरीके  वस्तु  सूची  में  कमी  भौद्योगिक  संबंध  सुधारने  तथा

 कर्म  चारियों  की  प्रशिक्षण  और  विकास  द्वारा  प्रबंधकीय  कुशलता  सुधारने  जेंसे  विभिन्‍न  आधुनिक

 काम  करना  शामिल  है  |

 शाष्ट्रोय  राजमार्गों  के  निर्माण  के  लिए  गेर-सरकारी  उद्चम्ियों

 को  विया  गया  कार्य

 2650.  कुमारी  पुष्पा  देवी mer  ]
 :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 हो  गुरुदास  कामत

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  बढ़ाने  की  दृष्टि
 से  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  की  चुनिन्दा  योजनाओं  में  निवेश

 करने  के  लिए  गैर-सरकारी  उद्यमियों  को  आमंत्रित  किया

 यदि  तो  कितने  गैर-सरकारी  उद्यमियों  ने  सरकार  के  आमंत्रण  का  उत्तर  दिया

 और

 उन्हें  अब  तक  सौंपे  गये  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिवहन  मंत्रो  बंसो  :  हां  ।

 संख्या  में  आठ  ।

 डिसी  प्राइवेट  उद्यमी  को  कोई  काम  आवंटित  नहीं  किया  गया
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 सातवीं  योजना  के  दौरान  मसबन्दी  के  लिए  झाबंटित  राशि

 2651.  श्री  रामाअ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झ्लोर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं  योजना  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  और  संध  राज्य  क्षेत्र  को  पुरुषों  और

 महिलाओं  की  नसबन्दी  के  लिए  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  और  इसके  लिए  क्‍या  मापदण्ड

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्रों  एस०  कृष्ण  राज्यों/संध  शासित  क्षेत्रों

 को  हर  वर्ष  किए  जाने  वाले  काय्यं  के  आधार  पर  धन  आबंटित  किया  जाता  राज्यवार  किए
 जाने  वाले  कार्य  का  भी  वाधिक  आधार  निर्धारण  किया  जाता

 मोवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  मछलों  पकड़ने  बालो

 कंपनियों  को  नोटिस

 2652.  भरी  दोलर्तासहु  जो  जवेजा  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  मछली  पकड़ने  वाली  कंपनियों  को  दिए  गए

 ऋचण  की  अदायगी  न  किए  जाने  के  कारण  इस  समिति  ने  मछली  पकड़ने  वाली  कम्पनियों  को  कोई

 बोटिल  जारी  किए

 यदि  तो  उन  मछली  पकड़ने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनको  ये  नोटिस

 प्राप्त  हुए  और

 क्‍या  कठिन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  मछलो  पकड़ने  वाली  कंपनियों  है
 को  ब्याज  में  और  छूट  देने  का  विचार  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसो  :  हां  ।

 मछली  पकड़ने  वाली  जिन  कंपनियों  को  नौबहन  विकास  निधि  समिति  की  बकाया

 राशि  की  अदायगी  नहीं  करने  के  कारण  नोटिस  जारी  की  गयी  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  को  मछली  पकड़ने  वाली  कंपनियों  द्वारा  देय  कुल

 लाख  हऊपये  में  स ेअब  तक  लाख  रुपये  प्राप्त  हो  चुके  हैं  जो  कुल  राशि  का

 72 प्रतिशत है । मछली पकड़ने वाली कंपनियों को ब्याज में अब और रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बे विवरण मछलो पकड़ने वाली उन कम्पतियों को सूचो लिर्हें तोबहन विकास तिथि - समिति द्वारा नोदिस जारी की गयो है :-- राक्ष्य लोक क्षेत्र आनभ्न प्रदेश फिशरिज काकौनाडा केरल फिशरिज कारपोरेशम अर्नाकुलम । 84
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 निजी  क्षेत्र

 प्रोन  मैगनेट  विशाखापत्ततम

 वेस्ट  कोस्ट  मैरिन  लि०

 मार्शल  सी  कलकत्ता

 यूनी  मैरिन  कलकत्ता

 (8)  फोयनिक्स  इंडिया  मैरिन  विशाखापत्तनम

 संचेती  फूड  प्रोडक्ट्स  कलकत्ता

 दिल्‍ली  हवाई  प्नड़डे  पर  स्वास्थ्य  जांच

 2653.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  हवाई  अडडे  के  अन्तर्राष्ट्रीय  आगमन  स्थल  पर  यात्रियों  की  जांच  करने

 के  संबंध  में  स्वास्थ्य  निदेशालय  और  पर्यटन  विभाय  के  बोच  समन्वय  का  अभाव

 कया  यह  भी  सच  है  कि  इससे  यात्रियों  को  अनावश्यक  विलम्ब  होता

 यदि  तो  उपयुक्त  दोनों  विभागों  के  बीच  बेहतर  समन्वय  रखने  तथा  यात्रियों

 होने  वाले  विलम्ब  को  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  स्वास्थ्य  जांच  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?

 नागर  विसानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदोंश  :  से  सूचना»
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सोराष्ट्र  मेल  में  खम्मालिया  स्हैशन  से  द्ितीय  श्रेणी  के

 धारक्षण  कोटे  को  बढ़ाना

 2654.  भोमतो  पटेल  रसाबेन  रामजो  भाई  सावणि  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  क॑
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  में  गुजरात  में  खम्भालिया  रेलवे
 से  होकर  केवल  एक  रेल  अर्थात्‌  सोराष्ट्र  मेल  गुजरती  है  जो  बम्बई  जाती  है  जबकि  अम्य  रेल
 गाड़ियां  हापा  रेलवे  स्टेशन  से  होकर  जा  रही

 मदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  हापा  रेलवे  स्टेशन  अम्भालिया  रेलमे  स्टेशन
 लगभग  75  कि०  मी०  की  दूरी  पर

 यदि  तो  क्या  मीटर  गेज  रेलबे  लाइन  को  ब्राड  गेज  रेलवे  लाइन  में  परिवर्तित  मिं

 जाने  के  कारण  खम्भालिया  के  तीक्न  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सोराष्ट्र  मेल  में  खम्भालि
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 स्टेशन  से  द्वितीय  श्रेणी  के  वतंमान  4  सोटों  के  आरक्षण  कोटे  को  बढ़ाकर  10  सीटें  करने  की  मांग
 की  गई  और

 यदि  तो  आरक्षण  कोटे  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराब  :  हां  ।

 हापा  और  खम्भालिया  स्टेशन  के  बीच  की  दूरी  लगभग  63  कि०  मी०

 हां  ।

 खम्भालिया  स्टेशन  पर  6  अप  सौराष्ट्र  मेल  में  दूसरे  दर्ज  का  कोटा  बढ़ाकर

 1-7-1985  से  6  शायिकाएं  कर  दिया  गया

 दक्षिण  दिल्‍ली  को  कालोनियों  को  डी०  टो०  सी०  रात्रि

 सेवा  से  जोड़ना

 2655.  भी  श्रनूप  चन्‍्द  शाह  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  दिल्ली  में  आनन्द  नानकपुरा  को

 और  सत्य  निकेतन  जैसी  कालोनियां  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  रात्रि  सेवा  से  वंचित  रखी

 गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उल्लिखित  कालोनियों  को  डो०  टी०  सी०
 की

 रात्रि  सेषा

 से  जोड़ने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  062  सेवा  को  मलाई  मंदिर  से  धौला  कुआं  तक  बढ़ाने  का

 है  ताकि  उपरोक्त  कालोनियां  डी०
 टी०  सी०  रात्रि  सेवा  से  जोड़ी  जा  सकें  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसों  :  ओर  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  शहर  में

 फैबल  सीमित  संख्या  में  ही  रातजिकालीन  सेवाएं  प्रारम्भ  की  यह  पाया  गया  है  कि

 कालीन  बच्ों  में  यात्रियों  की  संख्या  बहुत  कम  होती  है  ।  आनन्द
 !

 न्ञानकपुरा  और  सत्य  निकेतन  जैसे  दक्षिणी  दिल्ली  की  कालोनियों  सहित  नगर  की  विभिन्‍न  कालोनियों

 में  इन  सेवाओं  का  अभी  तक  बिस्तार  नहीं  किया  गया

 ।
 से  (5)  दिल्‍ली  पंरिवह्न  निगम  के  पास  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराध्ीन

 ।  महीं  है  ।
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 2656.  प्रो०  राज  कृष्ण  भौरे  है
 >  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भरी  यशबंत  राव  गहाल  पाठिल

 करेंगे  कि  ;

 क्‍या  पिछले  एक  वर्ष  के  अनाधिकृत  व्यक्तियों  द्वारा  सुरक्षा  कमियों  की  आंखों

 में  घूल  झोंक  कर  विमान  तथा  प्रतिबन्धित  क्षेत्रों  मे ंचले  जाने  की  धटनाएं  हुई

 यदि  तो  अब  तक  ऐसी  कितनी  घटनाएं  हुई  हैं  और  उन  हवाई  अड्डों  के  नाम

 क्या

 देश  में  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  पर  वर्तमान  सुरक्षा  व्यवस्था  की  पुनरीक्षा  करने  तथा

 यदि  कोई  कमी  है  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 सुरक्षा  प्रबन्धों  मे ंढील  जिसके  कारण  प्रतिबन्धित  क्षेत्रों  में  अनाधिकृत  प्रवेश

 संभव  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार  वाई  की  गई  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  और

 हां  ।  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  पर  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  (1-12-84  से  30-11-85

 बंधित  क्षेत्रों  मे ंअनाधिकृत  प्रवेश  की  8  घटनायें  हुई  जो  इस  प्रकार  हैं  :--

 (9)  दिल्‍ली  3

 (ii)  बम्बई  3

 (iii)  कलकत्ता  2

 हवाई  अड्डों  पर  सुरक्षा  उपायों  की  लगातार  समीक्षा  की  जाती  है  ।  परिचालन  क्षेत्रों

 में  सभी  प्रवेश  स्थलों  पर  विमान  क्षेत्र  सुरक्षा  स्टाफ  द्वारा  चौकसी  रखी  जाती  है  और  प्रवेश  द्वार  पर

 परिचालन  क्षेत्र  में  जाने  की  अनुमति  केवल  उन्हीं  कमेंचारियों  को  दी  जिनके  पास

 पहिचान-पत्र/पास  होते  विमान  क्षेत्र  प्रशासन  को  कहा  गया  है  कि  वे  निर्धारित  प्रकार  की

 परिधि  दीवार/बाड़  की  व्यवस्था  करें  ।  अस्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  परिधि  गशत  को  बढ़ा  दिया

 गया  अपनी  परिचालन  कार्य  कुशलता  में  सुधार  करने  के  लिए  विमान  क्षेत्र  सुरक्षा  कमंचारियों

 को  सेवा-कालीन  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 सुरक्षा  व्यवस्था  में  ढीलाई  के  लिए  जिम्मेदार  पाए  गए  पुलिस  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  नियमों  के  अन्तगंत  तुरन्त  कार्यवाही  की  गई  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  सुरक्षा  परिषदों  झोर  सड़क  सुरक्षा
 निदेशालय  का  सूजन

 2657.  भी  सालिक  रेड्डी  :  कया  परिवहन  मल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 87
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 क्‍या  सड़क  सुरक्षा  संबंधी  समिति  ने  राष्ट्रीय  सुरक्षा  निधि  का  सृजन  करने  की

 रिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  निधि  की  काय॑  प्रणाली  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  और  राज्यों  में  सुरक्षा  परिषदों  और  घड़क  सुरक्षा  निदेशालयों  का  सृजन
 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  हां  ।

 सड़क  सुरक्षा  निधि  के  सृजन  से  संबंधित  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।

 ओर  व्यापक  प्रशासनिक  तंत्र  के  सृजन  के  लिए  समिति  की  स्रिफारिश  को

 स्वीकार  नहीं  किया  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  कि  मौजूदा  प्रणाली  में  सुधार  करके  और

 कार्याल्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  और  जिला  स्तरों  पर  सड़क  घुरक्षा  कक्ष

 स्थापित  करके  सुरक्षा  की  बेहतर  व्यवस्था  की  जा  सकती  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 क्षेत्र  प्रशासनों  को  सलाह  दी  गई  है  ।

 राज्य  की  राजधामियों  शोर  ऐतिहासिक  स्थानों

 के  शीच  विमान  सेवा

 2658.  श्रो  श्रोकांत  दस  नररासह  राज  वाडियर  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कर  कि  ४

 क्या  सरकार  का  राज्य  की  राजधानी  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐतिहासिक  महत्व  के

 स्‍्थामों  के  बीच  विमान  सेवा  स्थापित  करने  का  प्रस्ताब

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  विभिन्‍न  राज्यों  में  किन-किन  स्थानों  का  पता  लगा

 लिया  गया  *

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  पयंटक  आकर्षित  करने  के  लिए  बंगलौर

 और  राज्य  के  कुछ  ऐतिहासिक  स्थानों  के  बीच  विमान  सेवा  की  व्यवस्था  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  इसे  बारे  में  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  केन्द्र  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  और

 (3)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सागर  विभानन  विभाग  सें  राज्य  संत्री  क्गदोश  :  नहीं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 और  (3)  वायुद्त  ने  पहले  ही  बंगलौर  से  बेलारी  और  मैसर  तक  हवाई  सेवाओं  की

 सथा  कर  रखी  कर्नाटक  राज्य  में  रायचूर  और  हुबली  अन्य  हैं  जिन्हें  क्रधार-भूत

 सुविधाओं  और  प्रचालनों  की  आधथिक  साध्यता  के  उपलब्ध  हो  जाने  वर्ष  1985-86  के  दौद्यन

 हवाई  सेवा  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।  *

 सैंट्रो  कलकसा  के  लिए  निगरानी  कक्ष

 2659.  भरी  झ्मामल  दस  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैद्रो  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  के  लिए  किसी  निगरानी  कक्ष  का  गठन  किया  गया

 तो  इस  कक्ष  का  गठन  कया  है  और  यह  कक्ष  किसके  समक्ष  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करता

 ड़

 कया  इस  कक्ष  ने  कोई  गड़बड़ी  पकड़ी  है  और  यदि  तो  ऐसी  रिपोर्ट  का  ब्यौरा

 क्‍या

 इस  प्रकार  की  गड़बड़ी  को  दूर  करने  के  यदि  कोई  उपाय  किए  गए  हैं  तो  उनका

 ब्यौरा  क्या  और  !

 (5)  कया  ये  प्रयास  असफल  हो  गए  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 कलकत्ता  मेट्रो  रेल  विभाग  द्वारा  मानीटर  की  जा  रही  जहां  इस
 प्रयोजन  के  लिए  एक  अलग  महानगर  परिवहन  निदेशालय  काय॑  कर  रहा

 हां  ।  ठेकेदार  श्रमिक  समस्याओं  में  उलझे  रहने  के  कारण  एस्प्लेनेड-टालीगंज
 खण्ड  पर  कार्यों  में  लगभग  दो  महीने  तक  गड़बड़ी  रही

 और  (=)  इस  प्रकार  के  विलम्ब  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  ठेकेदारों  के  विरुद्ध

 इस  मामले  में  तत्परता  से  कारंवाई  की  गई  है  ।  मानिटरिंग  को  और  कड़ा  कर  दिया  गया  है  ।

 इण्डियन  एयरलाइसस  को  बुकिंग  में  प्राथमिकताए

 2660.  श्री  क्षमल  दत्त  :  कया  परिथहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  बुकिप  कमंचारियों  को  कतिंपय  वर्गों  के  लोगों  को

 मिकताएं  देने  के  बारे  में  क्या  नियम  और  अनुदेश  जारी  किए  गए

 भर
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 संसद  सदस्यों  और  विधान  सभा  सदस्यों  को  और  श्रेणियों

 में  कौन-सी  प्राथमिकता  प्रदान  की  जाती  है  ?

 न्यु.ई  ज
 सागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  संत्रो  जगवोश  :  और

 इण्डियन  एयरलाइन्स  की  सभी  उड़ानों  पर  उस  व्यक्ति  की  बुकिंग  पहले  की  जाती  है  जो  पहले  आता

 प्रतीक्षा-सूची  के  यात्रियों  की  तुलना  में  अतिगण्यमान्य  अत्यधिक  आपात

 मामलों  और  सुरक्षा  से  संबंधित  अनुरोधों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  अनुरोध  प्रतीक्षा  सूची  में  सबसे  ऊपर  रखे  जाते  हैं  और  रह
 मई  की  सीटों  की  जगह  उन्हें  पुष्टिकृत  सीटें  दी  जाती  हैं  ।

 इंडियन  एयरलाइस्स  में  प्लौर  एयर  इंडिया  में  झनसुथित  जातियों/झनृसुचित
 जनजातियों  के  श्रधिकारियों  की  संख्या

 2661.  भरी  ्रनाविचरण  दास  :  कया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इन्डिया  में  30  1985  को  उच्च

 कीय  स्तर  पर  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 हनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  की  संख्या

 कितनी  और

 उच्च  प्रबन्धकीय  स्तर  पर  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों

 की  संख्या  बढ़ाने  के लिए  सरकार  कया  प्रयास  कर  रही  हैं  ?

 सागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  सगत्री  जगदोश  :  ओर

 इन्डियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इन्डिया  30  1985  की  स्थिति  के  उच्च

 प्रबन्धकीय  स्तर  पर  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  क्रशः  398  और  1295  इस  स्तर  पर

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  की  संड्या  निम्न  प्रकार  थी  :--

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति
 हनमन+-ना  सम-+-मन+क वम»»म  नमन  अरमभ>न,  िनन-ममे  नैना  जनननन+-+  ३०-+मममक

 इन्डियत  एयरलाइन्स

 एयर  हन्डिया  56  8

 उच्च  प्रबन्धकीय  स्तर  पर  पदों  का  कोई  आरक्षण  नहीं  सरकार  यह

 सुनिश्चित  करती  है  कि  यहां  पर  भी  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित

 बारों  पर  शिथिल  मानकों

 के आधार पर विचार किया जाता है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता । (०५
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 इस्डियन  एयरलाइन्स  में  प्रनसुचित  जातियों/प्रमुपुचित  जनजातियों  को

 एयर  होस्टेसों  को  संख्या

 2662.  भी  ्रतादिच्चरण  दास  :  कया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्डियन  एयरलाइन्स  में  एयर  होस्टेसों  की  कुल  संख्या  कितनी (

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  संझ्या  कितनी

 और

 उनकी  संख्या  कम  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  विदवार  इन्डियन

 लाइन्स  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  एयर  होस्टेसों  की  संख्या  बढ़ाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाने  का  है  ?

 सागर  विभानन  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  इन्डियन

 लाइन्स  में  15-11-85  की  स्थिति  के  अनुसार  534  विमान  परिचारिकायें

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  विमान  परिचारिकाओं

 को  संख्या  क्रमशः  105  तथा  39  है  ।

 कोई  कमी  नहीं  है  ।

 सातवो  योजना  में  सिचाई  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य

 2663.  श्री

 पाना

 सेमवार

 श्रो  पटेल
 भ्रो  झ्मर  सिह  राठवा
 प्रो०  चन्द्रभान  देवो
 ओर  शझानन्द  सिंह
 शी  झार०एम०  भोये
 डा०  कृपा  सिधु  भोई

 :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 --/--+

 करेंगे  कि  :  भा

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  सिंचाई  हेतु  निर्धारित  लक्ष्यों  की

 धुलना  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सिंचाई  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 अब  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  औौर  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 सातबों  पंचवर्षोय  योजना  में  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 व
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 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  ऐसी
 निर्माणाधीन  भ्िचाई  परियोजनाओं  के  लिए  जो  पूर्ण  होने  को  उन्नत  अवस्था  में  हैं  तथा  सातवीं

 योजना  में  सिंचाई  लाभ  देने  में  सक्षम  पर्याप्त  निधियां  प्रदान  की  जाएं  ।

 बिबरण

 (000

 राज्य  का  नाम  छठी  योजना  सातवीं  योजना  छ्ठी
 के  )

 लिए  लक्ष्य  के  लिए  लक्ष्य  के  दौरान  प्रत्याशित

 उपलब्धि

 |]  2

 |  आन्ध्न  प्रदेश  870  933  686.6

 2.  असम  226  260  686.6

 3.  बिहार  226  260  143.0

 4.  गुजरात  453  547  477

 5.  हरियाणा  298  369  290

 6.  हिमाचल  प्रदेश  28  20  26

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  65  67  56

 8.  कर्नाटक  65  464  308.4

 9.  केरल  303  280  308.4

 9.  मध्य  प्रदेश  303  280  802

 10.  महाराष्ट्र  855  745  830

 11.  मणिपुर  ह्व  39.5  49.8

 12.  मेघालय  61  39.5  49.8

 13.  नागालेंड  15  14.0  8.5

 14,  उड़ीसा  660  706.0  537

 15.  पंजाब  660  404  537

 16.  राजस्थान  482  $70  452
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 2  3)  4

 18.  सिक्किम  8  8  5.1

 19.  तमिलनाडु  233  133  128.4

 20.  त्रिपुरा  13  35  19.6

 21.  उत्तर  प्रदेश  4550  4237  3934

 22.  पश्चिम  बंगाल  87  1  470  343

 कुल  राज्य  13675  12848.5  11220.2

 संघ  शासित  राज्य  66  33  43
 न्चञच़िाजननहड्ईदटडहडचिहडडड लाणठ  जि  लंअिािाआंांाॉो्  चल

 कुल  जोड़  वाशादोप qa के लिए नए  निकर्षण cre

 [  भ्रमुवाद ]
 वाशादोप  पत्तम  के  लिए  नए  निकर्षण  पोस

 2664,  श्री  चिन्तामणि  जेमा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पारादीप  पत्तन  के  बेसिन  तथा  प्रवेश  जलमार्ग  से  गाद  निकालने  का  काम

 ऊंची  दरों  पर  किराये  पर  लिए  गए  निक्रषंण  पोत  से  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसका  वारधथिक  किराया  कितना

 क्‍या  पारादीप  पत्तन  न्यास  के  चेयरमैन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  पत्तन  के  लिए  एक  नया

 निकर्षण  पोत  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  और  पारादीप  पत्तन  को  नया  निकर्षण

 पोत  कब  तक  दिया  जाएगा  ?

 परिवहनम  संत्री  बंसी  :  पसन  का  सभी  ड्रेजिग  कार्पोरेशन

 आफ  इन्डिया  से  भाड़े  पर  लिए  ड्रेजरों  द्वारा  किया  जाता  जहां  तक  भाड़े  की  दरों  का  संबंध

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  भाड़े  की  दरें  मेससं  ड्रेजिग  कपोरेशन  आफ  इन्डिया  द्वारा  लगाई  गई
 संचलनात्मक  लागत  और  उनके  द्वारा  लगाई  गई  पूंजी  पर  लाभ  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  की
 जाती

 ड्रेजिग  अनुरक्षण  के  लिए  लगाए  गए  ड्रेजरों  क ेवाधिक  भाड़े  कौ  राशि  लगभग  पांच

 करोड़  रुपए  होगी  ।  ”

 हां  ।
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 संसाधनों  की
 कमी  के  कारण  परियोजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 नहीं  किया  जा  सका  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  30  को  मरम्मत

 2665.  भरी  बिजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  30  पटना  से  होकर  गुजरता

 यदि  यो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  आदि  गांवों

 में  यह  सड़क  बहुत  खराब  हालत  में  है  और  इससे  परिवहन  में  कठिनाई  होती  और

 यदि  तो  सड़क  की  मरम्मत  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रहो  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसो  :  हां  ।

 और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  30  के  कोइलवर-दानापुर  खण्ड  में  किलोमीटर

 152  और  163  के  बीच  में  गांव  पड़ते  हैं  ।  इस  खंड  में  पानी  के

 जमाव  के  विशेषकर  बरसात  में  जब  अधिक  पानी  एकत्रित  हो  जाता  रोड  कस्‍्ट  को

 क्षति  पहुंचती  1984  के  दौरान  वर्षा  के  कारण  क्षति  के  इसके  मरम्मत  कार्यो

 के  लिए  1985  में  7.067  लाख  रुपये  की  धनराशि  संस्वीकृत  को  गयी  थी  और  मरम्मत

 कार्य  हो  इस  साल  भी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  30  में  किलोमीटर  150  और  165.2  के  बीच

 सड़क  सतहों  के  क्षतिग्रस्त  होने  की  सूचता  मिली  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  से  इन  क्षतिग्रस्त

 खण्डों  के  मरम्मत  कार्योਂ  के  लिए  अनुमान  प्राप्त  हुए  हैं  और  उनकी  जांच  की  जा  रही

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  30  के  इस  भाग  को  भी  चरणों  में  मजबूत  किया  जा  रहा

 ]

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  गाइडों  के  वेतन  में  बढ़े

 2666.  श्री  इखजीत  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  भोर  परिवार  कल्याज्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि  :
 |

 क्या  यह  सच  है  कि  सामुदायिक  स्वास्थ्य  गाइडों  को  प्रतिमाह  केवल  50  रुपए  दिए

 आते  हैं  भोर  उसका  भुगतान  भी  अनियमित  और

 तो  क्या  जीवन  निर्वाह  की  लागत  में  हुई  भारी  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उनके  वेतन  में  वुद्धि  की  जाएगी  ?  .

 श्वार  कह्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  कुमार  )  :
 प्राम  स्वास्थ्य

 गांइडों  को  प्रतिमाह  मानदेय  के  रूप  में  दिए  जाते  हैं  ।  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  यह

 शव
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 मानदेय  प्रतिमाह  क्रॉस्ड  चेक  या  क्रास्ड  पोस्टल  आड्डर  के  जरिए  तथा  ग्राम

 ग्राम  स्वास्थ्य  समिति  के  माध्यम  से  भी  देने  के  लिए  राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  अनुरोध

 किया  गया

 मानदेय  की  राशि  बढ़ाने  सम्बन्धी  कोई  भी  श्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 भारत  से  पुराबधोदों  की  तस्करी

 2667.  श्री  एस  ०  एम०  भट्टस  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  वैज्ञानिक  संस्कृति  संगठन  की  हाल  की  रिपोर्ट  में

 यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  गत  दस  वर्षों
 के

 दौरान  भारत  से  70000  से  भी  अधिक  पुरावशेषों
 की  तस्करी  की  गई  और

 कया  पुरावशेष  तथा  बहुमूल्य  कलाकृति  में  संशोधन  की

 श्यकता  है  जिससे  तस्करों  के  साथ  प्रभावकारी  तरीफे  से  निपटने  में  अनेक  खामियों  को  दूर  किया
 जा  सके  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  संत्री  सुशीला  :  (  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  की  किसी  हाल  की  यूनेस्क्रो  रिपोर्ट  की  जानकारी  नहीं  है  जिसमें  पिछले  दस  बर्षों
 के  दौरान  भारत  से  बाहर  70,000  पुरावशेषों  की  तस्करी  का  उल्लेख  किया  गया

 मामला  विचाराधीन

 आपुर्वे दिक  स्नातकों  की  संख्या  धहोर  उनमें  व्याप्त  बेरोजगारी

 2668.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डी
 :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 «  डा०  ए०  के०  पटेल  हे
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  और  इस  समय  बेरोजगार  आयुर्वेदिक  स्तातकों  की
 संख्या  क्या  है  और  उन्हें  समुचित  रोजगार  न  मिलने  के  क्‍या  कारण

 प्रतिवर्ष  कितने  आयुर्वेदिक  स्नातक  कालेजों  से  निकलते  हैं  और  उन्हें  अधिक  खपाने
 योग्य  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 अन्य  सभी  पहलुओं  के  समान  होने  के  बावजूद  एलोपैथी  स्नातकों  की  तुलना  में

 भायुवेदिक  स्नातक  में  क्या  खामियां  और

 श्
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 कया  इन  खामियों  को  दूर  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  सन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  उपलब्ध  सूचना
 के  अनुसार  1981,  1982,  और  1983  के  अन्त  तक  भारत  में  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू

 रजिस्टरों  में  5962,  6721  और  6874  आयुर्वेद  के  स्नातक  दर्ज  थे  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  आयुर्वेदिक  कालेजों  से  प्रतिवर्ष  लगभग  2000  स्नातक

 निकलते  हैं  ।  व्यावसायिक  दृष्टि  से  अहुंता  प्राप्त  स्‍्नातकों  के लिए  व्यवसाय  के  अनेक  अवसर  होते

 हैं  जिसमें  निजी  प्रैक्टिस  एवं  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  संगठनों  में  नौकरी  शामिल  है  ।

 और  प्रत्येक  चिकित्सा  पद्धति  के  अपने-अपने  गुणावगुण  होते  सरकारी  क्षेत्र

 के  कामिकों  का  वेतन  तथा  उनकी  सेवाश्तेਂ  विभिन्‍न  मानदण्डों  और  बेतन  आयोग  जो

 मान  और  सेवा  शर्ते  निर्धारित  करते  समय  सभी  संगत  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  की  सिफारिशों

 पर  आधारित  होती  हैं  ।

 धमरोकी  वेशानिक  हारा  विकसित  मलेरिया  विरोधी  इस्जेक्शनों  का

 प्रयोग  झौर  परीक्षण

 2669.  श्री  श्रोबहलभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ध्लौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  1985  के  आफ  इंडियाਂ  में

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  अमरीकी  वैज्ञानिक  द्वारा  विकसित  मलेरिया

 विरोधी  इंजेक्शन  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  यदि  उन  पर  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  उसका  प्रयोग  और  परीक्षण

 किए  गए  हैं  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  ओर  (a)
 सरकार  ने  इस  समाचार  को  देखा  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  न्यूयार्क  यूनिवर्सिटी  मेडिकल

 सेन्टर  के  कुछ  वैज्ञानिकों  न ेमलेरिया  परजीवी  की  स्पोनों  जोयट  स्टेजरोधी  मलेरिया  वेक्सीन

 की  यह  समझा  जाता  है  कि  मनुष्यों  पर  इसकी  नैदानिक  आजमाइश  तीन  चरणों  में  की

 जानी  है  ।  प्रथम  चरण  को  आजमाइशें  1985  के  अन्त  तक  अथवा  1986  के  प्रारम्भ  तक  किए  जाने

 का  विचार  है  ।  चूंकि  यह  वैक्‍्सीन  नंदानिक  उपयोग  के  लिए  अभी  तैयार  नहीं  इसलिए  इसके

 आयात  का  प्रश्न  नहीं

 हाबड़ा  पुल

 2670,  डा०  बी०  एल०  दोलेशा  :  क्‍या  परिवहम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनका  ध्यान  दिनांक  9  1985  के  टाइम्सਂ  में

 ब्रिज  डाउनਂ  शीषेक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और
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 यदि  तो  सरकार  का  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  पुल  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए
 क्या  समयानुकूल  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 :
 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  हां  ।

 मेससे  रेल  इन्डिया  तकनीकी  और  आधिक  नई  दिल्‍ली  को  केन्द्रीय  सड़क

 अनुसंधान  पराम्शी  इन्जीनियर्स  लिमिटेड  और  पुल  के  मूल  डिजाइनर  के  सहयोग  से  पूल
 के  स्थायित्व  की  जांच  करने  और  आवश्यक  उपाय  सुझाने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया

 माल  की  दुलाई  में  वढ्धि

 2671.  प्रो०  नारायण  चरद  पराशर  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  (1985-86)  की  पहली  छमाही  में  पिछले  वर्ष  की  इसी
 अवधि  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  रेलवे  द्वारा  माल  की  ढुलाई  में  कोई  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  प्रत्येक  जोन  में  किस  किस्म  की  तथा  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  रेलवे  बोर्ड  तथा  जोनल  रेलों  द्वारा  बेहतर
 कार्य  निष्पादन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  हां  ।

 सभी  क्षेत्रों  में पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  की  तुलना  में  अधिक

 लदान  हुआ  ।  क्षेत्रवार  लदान  और  राजस्व  अजंक  यातायात  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 रेखवे  टन

 झ्रप्रैश  से  सितम्बर  तक

 1984-85  1985-86

 मध्य  रेलवे  11.39  11.64

 पूर्व  रेलवे  23.49  25,43

 उत्तर  रेलवे  8,55  10.11

 पूर्वोत्तर  रेलवे  1.23  .  1.32

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  1.64  2.17

 दक्षिण  रेलवे  6.26  6.52

 दक्षिण-मध्य  रेलवे  10.96  12.42

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  37.36  39.75

 पश्चिम  रेलवे  10.21  10.60

 जोड़  111.09  ]  6

 श्प़
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 कनमम  «आन  काम  नम»  भा  कप  कक  समितियां

 प्रश्न  ही  नहीं

 राष्ट्रीय  रेलण  उपयोक्ता  समितियां

 2672.  प्रौ०  नारायण  अम्द  पराशर  ;  कया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  जोन  के  अन्तगंत  डिवीजनों  के  लिए  राष्ट्रीय  रेलवे  उपयोक्‍ता

 नौ  जोनल  रेलवे  उपयोक्‍ता  समितियों  और  अन्य  उपयोक्‍ता  समितियों  का  गठन  इस  बीच  पूरा  हो

 चुका

 यदि  तो  राष्ट्रीय  रेलवे  उपयोक्ता  समिति  और  उत्तर  रेलवे  उपयोक्‍ता  समिति

 तथा  फिरोजपुर  और  दिल्ली  डिवीजन  के  लिए  डिविजनल  उपयोक्‍ता  समितियों  के  सदस्यों  के  नाम

 क्या  और

 यदि  तो  ऐसी  समितियों  के  क्या  नाम  हैं  जिनका  गठन  किया  जा  चुका  शेष

 समितियों  को  कब  तक  गठित  किए  जाने  की  सम्भावना  हैं  तथा  उनका  गठन  किये  जाने  में  विलम्ब

 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  सन्‍त्रो  माधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मण्डल/क्षेत्रीय  रेल  उपयोगकर्ता  परामर्श  समितियों  का  1.1.1986  से  पुनर्गठन  करने

 लिए  कारेवाई  की  जा  रही  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दोरान  केख्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ

 2673.  प्रो८  मारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  संस्कृत  भाषा  और  साहित्य  के  विकास  के  लिए  ओर  संबंधित

 राज्यों/क्षेत्रों  में  विभिन्न  संस्कृत  पाठशालाओं  और  विद्यालयों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  के
 *

 उद्देश्य  से  सातवीं  पंचबर्षीय  योजना  में  कई  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  खोलने  का  फैसला  किया

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  योजना  के  दोरान  इस  प्रकार

 विद्यापीठ  खोले  जाएंगे  और  इस  समय  देश  में  राज्य-वार  किन-किन  स्थानों  में  ऐसे  विद्यापीठ  कार्ये

 कर  रहे  और

 क्‍या  योजना  के  पहले  वर्ष  के  दौरान  भी  विद्यापीठ  खोले  जायेंगे  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  सें  राष्य  मंत्री  सुशीला  :
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 जबकि  कुछ  पाठशालाएं  परीक्षा  संबंधी  प्रयोजनों  के लिए  इस  मंत्रालय  के  अधीन  काययेरत  एक

 स्वायत्त  राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  से  सम्बद्ध  किन्तु  उनके  कार्य  का  सामान्य  समन्वय

 राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी

 सातवीं  पंचवर्धोय  योजना  में  पांच  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठों  की  स्थापना  करने  का

 प्रस्ताव  शामिल  है  ।  इन  विद्यापीठों  का  वास्तविक  स्थान  यथासमय  तय  किया  जाएगा  ।  इस  समय

 राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  के  अन्तगगंत  तिरुपति  पुरी  गुरुवायूर

 जयपुर  ),  इलाहाबाद  जम्मू  और  ओर  दिल्‍ली  में  स्थित

 सात  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 1985-86  के  दौरान  लखनऊ  में  एक  केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  स्थापित  करने  के

 लिए  स्वीकृति  दे  दो  गयी  है  ।  इस  विद्यापीठ  के  शैक्षिक  सत्र  1986-87  से  काय॑  शुरू  करने  की

 सम्भावना

 डड़ीसा  के  परम्परागत  खेल

 2674.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  सासव  संसाधत  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  उड़ीसा  के  परम्परागत  खेलों  के  कोई  आंकड़े  एकत्र

 किए  यदि  तो  किन-कित  परम्परागत  खेलों  का  पता  लगाया  गया

 क्या  उड़ीसा  खेल  प्राधिकरण  ने  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  अथवा  भारतीय

 खेल  प्राधिकरण  को  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुब  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 युवक  कार्यक्रम  भ्ोर  जेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  भन्त्री

 भारप्रठ  :  कुछ  समय  पहले  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  उड़ोसा  राज्य  सरकार  से

 उड़ीसा  में  परम्परागत  खेलों  के  बारे  में  सूचना  लेने  के  लिए  उन्हें  लिखा  राज्य  सरकार  से

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  को  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ

 ऐसी  कोई  रिपोर्ट  या  तो  सरकार  द्वारा  या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सारतोय  बिकित्सकों  के  ध्रमरोकी  संगठन  द्वारा  प्रस्तावित

 सहयोग  योजना

 2675.  भोम॑ती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  क्‍या  स्त्ास्थ्य  प्लौर  परिवार  कश्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है
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 क्या  भारत  सरकार  ने  भारतीय  चिकित्सकों  के  अमरीकी  संग्रठन  द्वारा  प्रस्तावित

 सहयोग  योजना  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  और

 रिकन  इण्डियन  मेडिकल  एसोसिएशन  के  प्रतिनिंध्यों  ने  सूचित  किया  था  कि  वे  भारतीय  मूल  के

 उन  डाक्टरों  जो  स्वदेश  छुट्टी  पर  मेडिकल  कालेजों  और  अन्य  संस्थाओं  में  जाकर  व्याख्यान

 गोष्ठियां  और  संगोष्ठियां  आयोजित  करने  तथा  अपने  कौशल  का  प्रदर्शन  करने  के  लिए  भेजना

 चाहेंगे  ।  इस  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  को  केन्द्र

 बिर्लु  बना  दिया  वर्ष  1985  के  लिए  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  यह  योजना  निम्नलिखित

 विधिष्टियों  और  संस्थाओं  में  चलाई  जाएगी  :---

 1.  यूरोलजी  एस०  एम०  एस०  मेडिकल  जयपुर  ।

 2.  काडियोलाजी  (i)  जी०एस०  मेडिकल  एवं
 एवं  काडियो  (४)  के०ई०एम०  बम्बई
 थोरेसिस  सर्जरी

 ह

 3.  न्यूरोलाजी  एवं  अपोलो  न्यूरो  सजरी

 4.  गेस्ट्रोएन्ट्रोलाजी--जी  ०बी ०  पन्‍त  नई  दिल्‍ली  ।

 परिवार  नियोजन  निगम

 2676.  प्रो०  के०  बी०  थासस  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्रौर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  का
 के

 क्या  एक  परिवार  नियोजन  निगम  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 परिथार  कल्याण  विभाग  में  उप  संत्री  एस०  कृष्ण  :  ओर

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बांध  सुरक्षा  निरीक्षणालय  का  गठन

 2677.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :  कया  जल  संसाधम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  देश  में  बांधों  की  सुरक्षा  के  बारे  में  कोई  शिकायत  मिली

 यदि  तो  बांधों  की  सुरक्षा
 की

 जांच्र  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 100
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 कया  इस  दिशा  में  उपयुक्त  विधान  बनाया  और

 कया  सुरक्षा  निरीक्षणालयਂ  जैसा  कोई  स्वतन्त्र  निकाय  बनाया  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  सन्‍्त्री  बीਂ  :  से  विभिलन  क्षेत्रों  से  बांधों  की

 सुरक्षा  के  बारे  में  सुन्ाव  तथा  शिकायतें  प्राप्त  हुई  चूंकि  जल  एक  राज्य  विषय  इसलिए

 बहुत  से  जलाशय  तथा  बांध  राज्य  सरकारों  के  स्वामित्व  में  तथा  उनका  संचालन  और
 रक्षाव  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  इसलिए  मामले  पर  आगे  कारंवाई  करने  के  लिए
 आधार  तेयार  करने  हेतु  राज्यों  के  साथ  विचार-विमर्श  करना  होता  बांधों  की

 सुरक्षा  के  महत्व  को  मानते  भारत  सरकार  ने  सम्भावित  परेशानी  के  मामलों  का  पता  लगाने

 तथा  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  सहायता  हेतु  केन्द्रीय  जल  आयोग  में

 एक  बांध  सुरक्षा  संगठन  गठित  किया  हुआ  है  ।

 नए  हवाई  झ्ड़डों  का  निर्माण

 2678,  श्री  श्रोकान्त  दस  नर्रासहराज  वाडियर  :  वया  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  नए  हवाई  अड्डों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कर्नाटक  राज्य  में  किन  स्थानों  पर  नए  हवाई  अड्डे  «स्थापित  किए
 -

 इन  प्रस्ताव  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  आशा

 देश  में  किन  अन्य  स्थानों  पर  नए  हवाई  अड्डे  स्थापित  किए  और

 (2)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  विभानन  बिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  कर्नाटक  राज्य  में  किसी  नए  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की  कोई

 योजना  नहीं  तथापि  कर्नाटक  सरकार  ने  हुबली  में  एक  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  का  कार्य  शुरू

 कर  दिया  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  हुबली  हवाई  अड्डे  के  पूरा  होने  के  बारे  कोई  निश्चित  अवधि

 नहीं  बताई  है  ।

 और  तूतिकोरिन  ।

 (४)  (1)  कालीकट  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा

 (2)  शिमला  में  स्थल  के  विकास  का  कार्य  किया  जा  रहां  और
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 (3)  अन्य  हृवाई  अड्डों  पर--स्थलों  का  अभी  अंतिम  रूप  से  चुनाव  किया  जाना

 है/उनका  विकास  किया  जाना  है  ।

 तकनीकी  शिक्षा  तथा  श्रनुसंधान  केस

 2679.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नर्रसहर/ज  वाडियर  :  क्‍या  मानव  संसाधम  विकास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :
 ह

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  देश  में  और  अधिक

 तकनीकी  शिक्षा  तथा  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  प्रस्तावित  संस्थानों  में  विदेशी  विशेषज्ञों  का  सहयोग  प्राप्त  करके

 कतिपय  विकसित  प्रौद्योगिक  की  व्यवस्था  की

 यदि  इन  संस्थानों  की  स्थापना  क्षेत्रवार  की  जानी  है  तो  कर्नाटक  में  ऐसे  कितने

 संस्थान  तथा  कहां  स्थापित  किए  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍त्रो  सुशीला  :  से

 तकनीकी  संस्थानों  की  स्थापना  राज्यों  की  योजनाओं  के  अन्तर्गत  की  जाती  अखिल

 भारतोय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  की  स्वीकृति  के  लिए  कुछ  राज्यों  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं
 जबकि  सातवीं  योजना  के  दौरान  तकनीकी  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 तकनीकी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  सुविधाओं  के  विस्तार  से  सम्बन्धित  सभी  प्रस्ताबों  जा

 विशेषकर  उभारते  शिल्प  विज्ञानों  तथा  कमजोर  क्षेत्रों  में  सुस्थापित  तथा  सुपरिभाषित
 ताओं  पर  आधारित  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा  विधिवत  विचार  किया

 जाता  नये  तकनीकी  संस्थानों  को  अनुमोदित  करते  अद्विल  भारतोय  तकनीकी  शिक्षा

 परिषद  एक  सुविचारित  नीति  के  मामले  के  तोर  पर  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  यथा  सम्भव  दूर  करने

 का  प्रयास  करती  है  ।

 बाढ़  नियंत्रण  परिष्यय  पोसनायें

 2680.  भो  बी०  शोभनाव्रीष्णर  राब  ]
 भरी  सुभाव  यादव
 क्री  एम०  रघधुमा  रेडड़ी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री
 का  परत  रण  ऐ

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  यौजना  के  लिए  बाढ़  नियंत्रण  परिव्यय  योजनाओं  को  मच्तिम

 हूप  दे  दिया  गया
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  जाने  वाली  एजेंसियों  की  संख्या

 कितनी  और

 उस  पर  कितना  व्यय  आयेगा  ?

 जल  संसाधन  संत्री  बो०  :  से  सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए

 बाढ़  नियंत्रण  के  वास्ते  947.39  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  और  इस

 प्रयोजनार्थ  सरकार  द्वारा  किसी  नई  एजेंसी  के  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  नहीं  है

 दिल्‍ली  जाने  घालो  जो०  टी०  एक्सप्रेस  का  भोपाल  के  निकट

 पटरी  से  उतर  जाना

 681.  श्री  सुमाष  यादव
 क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्री  ध्मपाल  सिह  मलिक

 किः

 क्‍या  28  1985  को  दिल्‍ली  जाने  वाली  जी०टी०  एक्सप्रेस  के  नो  डिब्बे

 झोपाल  के  निकट  पटरी  से  उतर  गए

 यदि  तो  जानमाल  का  कितना  अनुमानित  नुकसान

 इस  दुधेटना  के  कारण  कया  थे

 क्या  इस  बीच  दुर्घटना  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  सरञ्रो  साधवराव  :  पटरी  से  उतरने

 की  घटना  27.10.1985  को  हुई  थी  न  कि  28-10-85  को  ।

 कोई  जन  हानि  नहीं  रेल  सम्पत्ति  को  लगभग  की  हानि

 होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 रेल-पथ  से  छेड़-छाड़  ।

 और  इस  मामले  में  विभागीय  जांच  की  गई  थी  और  दुर्घटना  का  कारण  किसी

 अनजान  व्यक्ति/व्यक्तियों  द्वारा  फिश  प्लेटों  का  हटाया  जाना  निर्धारित  किया  गया

 से  पीड़ितों  को  मृत्यु

 2682,  थ्री  सुमाष  यादव  है|
 :  क्या  स्वास्ष्य  श्ौर  कल्याण  मन्त्री  यह

 शी  बर्मपाल  सिह  सलिक
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1985  के  टाइम्सਂ  में

 शित  इस  आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भोपाल

 में  हर  दूसरे  दित  एक  पीड़ित  व्यक्ति  की  मौत  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  पीड़ितों  के  जीवन  की  सुरक्षा  हेतु  क्या  नये  कदम  उठाए  जा

 रहे  है  ?!

 परिवार  कल्याण  भन्‍्त्रालय  में  उप  मरत्री  एस०  कृष्ण  :  और

 सरकार  को  इस  समाचार  की  जानकारी  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  गैस  लगने

 की  हिस्टी  वाले  लोगों  की  मौतें  हुई  हैं  ।

 सरकार  देश  में  उपलब्ध  तथा  विदेशों  से  प्राप्त  दवाइयों  और  सामग्री  के
 रूप  में  राज्य  सरकार  को  हर  सम्भव  सहायता  उपलब्ध  करा  रही  है  ।

 गैस  से  प्रभावित  लोगों  को  उपलब्ध  की  गयी  विशेष  चिकित्सा  सहायता  का  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :--

 1.  यूनियन  कार्बाइड  कारखाने  के  पास  30  पलंगों  वाला  एफ  अस्पताल  खोल  दिया  गया  है
 जिसमें  एक्सरे  प्रयोगशाला  और  रक्‍त  विश्लेषक  की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 2.  चार  विशेष  क्लीनिक  खोले  गए  हैं  जिनमें  एक्सरे  मशीन  और  प्रयोगशाला  की  सुविधायें
 उपलब्ध  हैं  |

 3.  सभी  सुविधाओं  से  युक्त  छः  औषधाजय  दिन-रात  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 4.  गैस  से  प्रभावित  व्यक्षिययों  क ेलिए  मेडिकल  कालेज  प्रसूति  अस्पताल  और

 जे०  पी०  अस्पताल  में  विशेष  क्लीनिकों  की  व्यवस्था  ।

 5.  दृष्टिही नता  की  रोकथाम  के  लिए  रॉयल  कामनवैल्‍थ  सोसायटी  के  सहयोग  से  20  पलंगों

 वाला  एक  अस्पताल  खोला  गया  है  ।

 गैस  से  प्रभावित  व्यक्तियों  की  लम्बे  अर्से  तक  अनुवर्ती  देख-भाल  लिए  भारतीय

 विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  20  अनुसंघान  परियोजनाएं  शुरू  कर  दी  हैं  ।

 दिल  का  दोरा  पड़ते  के  सासलों  में  मया  उपचार

 2683.  भी  सुभाष  यादव
 शी  एम०

 लत
 t

 ,  भी  धर्मपाल  सह

 बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 री  ॥

 :  क्या  स्वाल्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह
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 )  कया  1985  के  तीसरे  सप्ताह  के  दौरान  नई  दिल्ली  में  हुए  तीन  सप्ताह  की

 राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  दिल  का  दोरा  पड़ने  के  मामलों  में  धमनियों  में  जमें  खून  के  थक्‍के

 को  धुलाकर  नया  उपचार  करने  के  बारे  में  विस्तृत  चर्चा  हुई  और

 यदि  तो  उक्त  चर्चा  के  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 परिवार  कहयाण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 60  वाले  दशक  के  प्रारम्भिक  वर्षा  में  कारानरि  केयर  यूनिटों  की  स्थापना  होने  के

 परिणामस्वरूप  श्रोम्बालिटिक  थेरापी  डिजालविंग  से  तीब्र  दिल  के  दौरे  के

 उपचार  में  एक  महत्वपूर्ण  प्रगति  हुई  जब  मृत्यु  दर  में  मृत्यु  दर  कुछ  हृद  तक  कमी

 आ  गयी  थी  ।  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  इस  नए  इलाज  से  मृत्यु  दर  को  25-30  प्रतिशत  से

 भग  8  प्रतिशत  तक  घटाया  जा  सकता  शथ्रोम्बालिटिक  थेरापी  से  पहले  और  बाद  में  का  रानरि

 एंगियोग्राफी  के और  अधिक  तथा  अनुवर्ती  अध्ययन  करने  की  बात  हुई  है  ।

 |

 गुजरात  में  परिवार  नियोजन  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 2684.  भी  छीत॒भाई  गासित  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रोर  परिग्ार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गुजरात  के  लिए  परिवार  नियोजन  का  क्या  लक्ष्य

 रित  किया  गया  था  और  इस  लक्ष्य  को  किस  हृद  तक  प्राप्त  किया  गया  है  और  कुल  लक्ष्य  का  वह
 कितना  प्रतिशत  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  गुजरात  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  कितनी  धनराशि  की

 मांग  की  गई  थी  और  वास्तत्रिक  से  केन्द्रीय  सरकारा  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 परिवार  कल्याण  विभाण  में  उप-मम्त्री  एस०  कृष्ण  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  गुजरात  राज्य  के  वर्षवार  उपलब्धियों  और  प्रतिशत  उपलब्धि  का  एक
 विवरण  संलग्न  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  राज्य  द्वारा  मांगी  गई  राशि  तथा  उस

 :  राम्य  को  वर्षवार  जारी  की  गई  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 लाखों

 वर्ष  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  राशि

 मांगी  गई  राशि

 1980-81  :062.65  43.45

 2290.58
 2633.45

 2866,44  2209.47

 जे
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 ]

 सम्बलपुर  में  रेल  डिबोजन

 2685.  श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  सम्बलपुर  में  रेल  डिवीजन  की  स्थापना  के  लिए  आधारशिला  कब  रखी

 उसके  पश्चात्‌  उपयु कत
 रेल  डिवीजन  की  स्थापना  के  लिए  क्या  कंदम  उठाए

 भौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  रेलवे

 मण्डल  की  स्थापना  के  लिए  14-9-1984  को  नींव  रखी  गयी

 और  1985-86  के  दौरान  4.50  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर

 सम्बलपुर  में  मण्डल  कार्यालय  की  स्थापना  का  कार्य  बिना  बारी  के  स्वीकृत  किया  गया  है  जिसके

 लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  5  लाख  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  मण्डल के  क्षेत्राधिकार

 के  बारे  में  निर्णय  किया  जा  चुका  है  और  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को

 मांग  भेजी  जा  रही  है  ।

 झपर  इम्प्रावतो  भहु-प्रयोजनोय  परियोजना

 2686.  श्री  नित्यानन्व  सिञ्र  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  क॒था  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  अपर  इन्द्रावती  बहु-प्रयोजनीय  परियोजना  का  समस्त
 कार्य  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  उपरोक्त  परियोजना  के  कार्यान्वित  करने  में  पहले  ही  विलम्ब-हो  चुका

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  कया  और

 उपरोक्त  योजना  के  कार्यान्वयन  को  तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  से  अपर  इन्द्रावती  परियोजना
 निर्माण  कार्यों  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ल ेजाया  जाएगा  ।  विलम्ब  के  लिए  जिम्मेदार  मुख्य
 कारण  हैं  :  वाषिक  योजनाओं  में  राज्य  सरकार  द्वारा  अपर्याप्त  निधियों  को  भूमि  के

 ग्रहण  में  कुशल  श्रमिकों  आदि  की  कमी  ।  परियोजना  का  विद्युत  घटक  326.4
 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  आई०  डी०  ए०  क्रेडिट  तथा  आई०  बी०  आर०  डी०  ऋण  सहायता  के

 लिए  स्वीकत  कर  लियः  गया  है  |  सीमेंट  तथा  संरचनात्मक  इस्पात  जैसी  दुलभं  सामग्रियों  को  प्राप्त '
 करने  में  भो  राज्य  सरकार  को  सहायता  दी  जा  रहो

 .  108
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 तालचेर-सम्बलपुर  रेल  संपर्क

 2687.  श्री  नित्यानन्द  मिश्र  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तालचेर-सम्बलपुर  रेल  लाइन  के  निर्माण  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  घ्च  की  जा

 वर्ष  1985-86  में  उपयु कत  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 गई  और
 ह

 उक्त  लाइन  के  निर्माण  कार्य  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  1985  तक

 लगभग  3.11  करोड़  रुपये  ।

 तीन  करोड़  रुपये  ।

 5
 2

 उड़ीसा  में  प्रस्तवशीय  जल  परिवहन  का  विकास

 2688,  श्री  निल्यानस्द  सिञ्र  :  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  योजनाओं/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  सम्बन्ध  में  अब  क्या  विशिष्ट  कदम  उढाए/णए

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  को  कितनी  केसद्रीय

 हवायता  दी  और

 तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  हां  ।

 से  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  स्कीम  के  रूप  में  17  1971  को  महानदी  के  पार

 मुंडाली  बांध  पर  एक  लाक  के  निर्माण  की  स्कीम  मंजूर  की  गई  थी  ।  1979  से  पूर्व  राज्य
 सरकार  को  कुल  50.18  लाख  रुपये  ऋण  सहायता  के  रूप  में  विए  गए  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  राज्य  सरकार  को  केन्द्र  सरकार  से  कोई  सहायता  नहीं  मिली

 भहानतगरी/पंगा-काथ री  एक्सप्रेस  गाड़ो  को  पटना  तक  बढ़ाना

 2689.  भरी  सो०  पी०  ठाकुर  :  क्या  परिबहन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  महानगरी  एक्सप्रेस  अथवा  गंगा-कावेरी  एक्सप्रेस  गाड़ी  को

 पटना  तक  बढ़ाने  का  है  बयोंकि  पटना  के  लोगों  के  लिए  दक्षिण  जाने  हेतु  कोई  उचित  रेल  सम्पर्क

 नहीं  और

 यदि  तो  उक्त  रेल  सम्पर्क  की  कब  तक  व्यवस्था  की  जायेगी  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  माधव  राव  सिन्धिया  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 झ्रारभ्र  प्रदेश  में  आरक्षण  कार्यालमों  को  सुब्यज  स्थित  करना

 2690.  भरी  टी०  बाल  गोड़  :  क्‍या  परियहत्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेल  आरक्षण  कार्यालयों  में  भारक्षण  कायं  को  आसान  बनाने  तथा  उसमें  देरी  को

 कम  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  और

 क्या  स्टेशनों  के  प्रशासन  और  आरक्षण  सुविधाओं  के  बारे  में  रेल  भवन  द्वारा  कोई
 सीधा  प्रबन्ध  किया  जा  रहा

 रेल  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराब  :  आरक्षण  कार्यालयों  में
 सरलीकरण  के  लिए  तथा  विलम्ब  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (7)  अप्रिम  आरक्षणों  की  अवधि  120  दिन  से  घटाकर  90  दिन

 (1)  प्रतीक्षा  सूचियों  में  रखे  जाने  वाले  यात्रियों  की  उपयुक्त  संख्या  निर्धारित

 (11)  कार्य  घंटों  में  वृद्धि  ;

 (1९)  प्रमुख  शहरों  के  भीतरी  भागों  में  सिटी  बुकिग-एवं  आरक्षण  कार्यालय

 (५)  बिजली  के  उपकरणों  तथा  जुगतों  का  उत्तरोत्तर

 (५)  17-10-1985  से  सिकन्दराबाद  में  एक  नया  आरक्षण  कम्पलेक्स  खोला  गया  है  जहां
 टोकन  नंबर  जारी  करने  की  सुविधा  आरक्षण  प्राप्त  करने  बाले  यात्री  निर्धारित
 कांउटरों  पर  अपनी  मांग  पर्ियां  प्रस्तुत  करते  हैं  जहां  पर  उन्हें  मांग  पर्ची  का  छिद्वित
 भाग  दे  दिया  जाता  है  जिस  पर  टोकन  नंबर  तथा  काउंटर  लिख  दिया  जाता  है
 जिस  पर  उन्हें  आरक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  जाना  होगा  ।  सम्बद्ध
 काउंटरों  पर  बारी-बारी  से  टोकन  नंबरों  को  चमकदार  अंकों  के  माध्यम  से  दर्शाया
 जाता  है  ।  इस  बीच  की  अवधि  के  दोरान  ग्राहक  अन्य  काम  कर  सकते  हैं  अथबा

 बहां  रखो  गयी  कुसियों  पर  बेठ  सकते  और

 शुरू  में  दिल्ली  में  आरक्षण  कार्य  का  संगणकीकरण  करना  है  और  अन्य  मह्दानगरों
 में  विभिन्न  चरणों  में  उसका  विस्तार  करना  आदि
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 नल  ीतखतख  किक  नल  तन  न  टली  के

 नहीं  ।

 उड़ोसा  में  सिकस्वराबाद  के  लिए  नई  रेलगाड़ियां

 2691.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  कोणार्क  जो  उड़ीसा  और  सिकन्दराबाद  के  बीच  चलती

 की  एक  नई  संपुरक  रेलगाड़ी  चलामे  की  आवश्यकता  की  जानकारी

 उपरोक्त  क्षेत्र  की  यातायात  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  और
 ह

 उड़ीसा  से  होकर  जाने  वाली  प्रस्तावित  नई  रेलगाड़ियों  का  ध्यौरा[क्या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  सरत्री  साधव  राव  ;  नहीं  ।

 वतेमान  गाड़ी  सेवाओं  द्वारा  मौजूदा  यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पर्याप्त  रूप  से

 पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पारादीप  पसन  का  विकास

 2692.  श्री  सोमनाथ  रथ

 »  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्रीमती  जयम्ती  पटमायक  |

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पारादीप  पत्तन  के  विकास  के  लिए  कार्यान्वित  की  जाने  वाली

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  सातवीं  योजना  के  दौरान  पारावीप  पतन  के  विकास

 के  लिए  कार्यान्वित  किए  जाने  वाली  स्कीमों  की  सूची  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 पारादीप  पसन-सातवों  योजना  में  स्कीशल

 सकीमों  के  साम

 जारो  स्कोमें

 1.  थडें  जमरल  कारगो  बर्थ  का  निर्माण

 2.  उवेरक  घाट  का  निर्माण

 3.  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  कम्प्लेक्स  का  निर्माण

 4.  कार्यशाला  मशीनरियों  और  भवनों  का  निर्माण
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 5.  अस्पताल  सुविधाएं

 6.  सीवाल

 7.  बकेट  «हील  रिक्लेभर  को  बदलना

 8.  केन्द्रीय  स्टोर  गोदाम

 9.  ओपेन  स्टैकिंग  याई

 0.  फायर  फाइटिंग  उपकरण

 नयी  स्कोमें

 (1)  बदलना

 1.  का  रगो  हैंडलिग  उपकरणों  का  बदला  जाना

 2.  फ्लोटिंग  क्रैफ्ट्स  का  बदला  जाना

 3.  स्टैण्ड  बाई-पासिंग  प्रबंध-आईलैंड  ब्रेकवाटर  और  सैंड  ट्रेप  ड्रेजिग  का  निर्माण

 (2)  आधुनिकीकरण

 1,  आयरन  और  बर्थ  का  सुधार  और  आधुनिकीकरण

 2.  सीवेज  डिस्पोजल  एण्ड  ड्रनेज  सिस्टम  का  विकास

 3,  धाटर  ट्रीटमेंट  प्लांट  का  ओवरहैड  टैंक  और  सहायक  निर्माण  कार्य

 4.  नाली  और  बाढ़  नियंत्रण  को  प्रभावकारी  बनाने  के  लिए  पत्तन  क्षेत्र  में  औपनिंग  क्रेक
 सिस्टम

 5,  पत्तन  क्षेत्र  के  भीतर  इलेक्ट्रीकल  इंस्टालेशन

 (3)  जोड़

 1.  गोदी  क्षेत्र  मे ंपचन  परिचालन  भवन  का  निर्माण

 2.  ओपेन  स्टैकिंग  याड्डे

 3.  कारगो  हैंडलिग  वकेसे  के  लिए  आवश्यक  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 4.  केन्द्रीय  स्टोर  गोदाम  का  निर्माण

 5.  पत्तन  कर्मचारियों  के लिए  आवासीय'मकानों  का  और  घ

 6.  सड़क  पुल  का  निर्माण

 7.  आवासीय  क्षेत्र  में  कारगो  हैंडलिग  और  गोदी  कर्मचारियों  के  लिए  आवश्यक  सुविधाओं
 की  व्यवस्था

 ह
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 8.  विकास  कार्यों  के  लिए  भूमि  के  100  क्षेत्रों  का  सुधार

 9.  पत्तन  करम्ंकारों  और  व्यापार  के  लिए  पत्तन  टाउनशीप  में  नागरिक  सुविधाओं  की

 व्यवस्था  करना  ।  -

 10.  पत्तन  कर्मचारियों  के  लिए  आवासीय  कस्प्लेक्स  क्षेत्र  में  स्वास्थ्य  और  शिक्षा  केन्द्रों  की
 व्यवस्था  हे

 11.  अग्नि  शमन  सेवा  स्थल  और  उपकरण

 12.  कोल  हैंडलिंग  सुविधाएं

 परिवार  कल्याण  का  बीमा  पोजना

 2693,  भरी  सोमयाथ  रथ
 आीमतो  जयस्तोी  पटनायक  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कश्याण  मंत्री  यह
 क्री  मुरलोधर  साने

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  नवविवाहित  दम्पतियों  के  लिए  मुफ्त  परिवार  कल्याण

 बोमा  योजना  आरम्भ  करने  का

 यदि  तो  देश  में  यह  कार्यक्रम  कब  तक  चालू  हो

 क्या  सरकार  राज्यों  में  दृर-दराज के  भागों  में  नवविवाहित  दम्पतियों  को  यह  सुविधा
 प्रदान  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाष  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  सरकार

 ने  परिवार  कल्याण  बीमा  योजना  शुरू  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 ]
 रेल  सेवा  ध्ायोग  हारा  को  गई  श्रनियमितताए

 2694.  श्री  शांति  धारीबाल  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेल  विभाग  में  तृतीय  श्रेणी  के  पदों
 को  भरने  के  लिए  चयन  के

 दौरान  रेल  सेवा  आयोग  द्वारा  की  जा  रही  अनियमितताओं  के  संबंध  में  शिकायतें  बढ़  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अब  तक  उन  पर  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  सरकार  को  प्राप्त  शिकायतों  के  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में

 स्पौरा  क्या  और
 ॥॒
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 यदि  कोई  कार्यवाही  महीं  की  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  से  यह  तहीं  कहा
 जा  सकता  कि  उम्मीदवारों  के  चयन  में  रेल  सेवा  आयोगों  अब  रेल  भर्ती  बोढों  के  नाम  से  जाने

 जाते  द्वारा  की  जा  रही  अनियमितताओं  के  संबंध  में  शिव  यतें  बढ़  रही  रेल  भर्ती  बोड़ों  के

 कार्यों  की  निरन्तर  प्रशासनिक  संवीक्षा  की  जाती  यदि  कोई  प्रक्रिया  सम्बन्धी  अनियमितताएं
 पायी  जाती  हैं  तो  उन्हें  ठीक  किया  जाता  रेल  भर्ती  बो्डों  से  भी  कहा  गया  है  कि  वे  एक

 बद्ध  तरीके  से  भर्ती  प्रक्रिया  का  कम्प्यूटरीकरण  करें  ।  जिन  अनिवसितताओं  में  सर्तेकता  दृष्टिकोण

 अम्तनिहित  होता  उनकी  जांच  की  जाती  हैं  और  यदि  कोई  दोषी  पाया  जासा  है  तो  उसके  विरुद्ध

 उपयुक्त  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 राजस्थान  में  रेल  लाइनों  का  मवीकरण

 2695.  क्री  शांति  घारीबाल  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समम  राजस्थान  में  पांच  रेल  जोन  कार्यरत

 क्‍या  पिछले  कई  वर्षों  से  इन  पांच  जोनों  के  अधीन  अधिकांश  रेल  लाइनों  के

 करण  की  आवश्यकता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यदि  निकट  भविष्य  में  ऐसा  नहीं  किया  तो  कोई  भी  अप्रिय

 घटना  हो  सकती

 यदि  तो  उपरोक्त  जोनों  के  अधीन  इस  समय  किए  जा  रहे  रेल  लाइनों  के

 करण  काये  का  जोन-वार  ब्यौरा  क्या  और

 (३-)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  राजस्थान  में

 कैवल  तीन  क्षेत्रीय  रेलें  यथा  मध्य  और  उत्तर  रेलें  पड़ती  हैं  ।

 राजस्थान  में  कुल  5981  कि०  मी०  रेलपथ  में  से  लगभग  1103  कि०  मी०  रेलपथ

 का  मवीकरण  किया  जानता

 नहीं  ।  रेलपथ  को  सुरक्षित  हालत  में  रखा  जाता  है  और  किसी  अप्रिय  घटना  की

 कोई  सम्भावना  नहीं

 और  रेलपथ  का  नवीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया  वर्ष  1985-86  राजस्थान

 में  विभ्नलिखित  कार्य  पूरा  करने  का  लक्ष्य  रक्षा  गया  है  :---

 पश्चिम  रेलवे  -  303  कि०  मी
 उत्तर  रेलवे  —_—  125  कि०  मी ०

 जोड़  “428  428  कि०  मी०
 rs
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 रेल  विभाग  द्वारा  भुगतान  किये  गये  दावे

 2696.  भ्रो  बढ्धि  चम्त्र  जेन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेल  विभाग  से  सम्बन्धित  दावों  के  एवज  में  वर्ष-वार

 अलग  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 (@)  दावों  का  भुगतान  कित  कारणों  से  किया  जाता  और

 (7)  क्‍या  विभाग  ने  इस  बारे  में  कोई  विस्तृत  जांच  करवाई  है  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मम्त्री  माधव  राब  :  विगत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  रेलों  द्वारा  क्षतिपूर्ति  के  दाबों  के लिए  गये  भुगतान  की  राशि  नीचे  दो  गयी  है  :--

 1982-83  _  2,192.63  लाख  रुपये  ॥

 से क्षतिपृरति के दावे  3,053.02  लाख  रुपये

 --  3,302.80  लाख  रुपये

 जिन  कारणों  से  क्षतिपृरति  के  दावे  उद्भूत  होते  वे  हैं  परेषणों  का  गुम  हो

 उठाईगी  भीगने  तथा  पारवहन  में  विलम्ब  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हो  आदि

 दावों  का  निपटारा  करने  से  पहले  विस्तृत  जांच,की  जाती

 जैसलमेर  के  लिए  वायुबूत  सेवा  >

 2697.  भी  बृद्धि  चर  जेस  :  क्या  परिबहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जैसलमेर  जो  कि  पर्यटन  की  दृष्टि  से  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  को

 बायुदूत  सेवा  से  नहीं  जांड़ा  गया  ओर
 ह

 जैसलमेर  से  वायुदृत  सेवा  तारीख
 से  प्रारम्भ  करने  की  सम्भावना  है  ?

 भामर  विमानन  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :
 ओर  वायुदृत

 मे  2-12-1985  से  दिल्ली--जयपुर--जोधपुर-जैसलमेर  मार्ग  पर  सप्ताह  में  तीन  दिन  जैसलमेर  तक

 हुबाई  सेवा  की  व्यवस्था  कर  दी

 बिहार  में  बाढ़  के  कारण  जाग  झोर  माल  को  हानि

 2698.  भो  विजय  कुमार  यादव  ;  क्या  जल  संसाधन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तरी  बिहार  के  आधे  दर्जन  से  अधिक  जिले  और  हकारों

 गांव  इस  बर्ण  भीषण  बाढ़  से  प्रभावित  हुए
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 उत्त

 5  1985

 मनन  लबअबअइइ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बाढ़  के  कारण  कितने  व्यक्ति  मारे  गऐ  हैं  और  सम्पत्ति  को  कितना  नुकसान  हुआ

 और

 इस  संकट  के  स्थायी  समाधान  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कारयंवाही  की  गई  है  अथवा

 की  जानी  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  से  राज्य  सरकार  के  अनुसार

 उत्तरी  बिहार  में  16  जिले  जिनमें  3751  गांव  शामिल  इस  वर्ष  भारी  वर्षा/बाढ़  से  प्रभावित

 हुए  ।  मारे  गये  व्यक्तियों  की  सूचित  की  गई  संख्या  तथा  सम्पत्ति  की  हानि  का  ब्योरा  नीचे  विया

 गया

 (1)  मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  29

 (2)  प्रभावित  जनसंख्या  40  86  लाख

 (3)  प्रभावित  फसल  क्षेत्र  3.645  लाख  हैक्टेयर

 (4)  प्रभावित  फसल  का  मूल्य  2880.07  लाख  रुपए

 (5)  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  की  संख्या  53093  लाख  रुपए

 (6)  क्षतिग्रस्त  हुए  मकानों  का  मूल्य  273.07  लाख  रुपए

 (7)  जन  उपयोगी  सेवाओं  की  द्वानि
 '

 120.73  लाख  रुपए

 राज्य  सरकार  जल  निकास/नातियों  के  तट  सुरक्षा  उपाय  आदि

 करके  अल्पकालीन  उपाय  करती  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  मानव  पशु  तथा  चल

 सम्पत्ति  की  हानि  को  कम  करने  के  लिए  पहले  से  ही  चेतावनी  देने  के  लिए  क्षेत्र  में  बाढ़  पूर्वानुमान

 स्टेशन  स्थापित  किये  हैं  ।

 झस्तवेंशीय  जल  परिवहन  मिदेशालय  के  प्रवर्तन  क्मंझारियों  को  ध्रमस्तिस

 भत्ते  के  भुगतान  में  झसंगति

 2699.  श्रो  बिजय  कुसार  यादव  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ी  क्‍या  यह  सच  है  कि  अन्तदशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  के  प्रवर्तन  कर्मचारियों  को

 पहले  दस  वर्षों  से  3  रुपये  प्रति  दिन  की  दर  से  अनन्तिम  भत्ता  मिल  रहा

 कया  मात्स्थिकीय  संगठन  के  अन्तर्गत  नौकाओं  में  कार्यरत  प्रवर्तन  कर्मचारियों को
 1982  से  10  रुपया  प्रति  दिन  की  दर  से  खुराक  भत्ता  मिल  रहा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अम्तर्देशीय  जल  परिवहन  निदेशालय के  प्रवर्तन
 कर्मचारियों  के  अनन्तिम  भत्ते  की  दर  सात्स्यिकीय  संगठन  के  प्रवर्तन  कर्मचारियों  को  मिल  रहे  10

 रुपए  प्रतिदिन  की  दर  कै  समान  करने  का  है  ?
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 परिवहन  सन्‍्त्रो  बंसी  :  अन्तदेशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  के  उन
 कमंचारियों  को

 जो  जलयानों  पर  रहते  माच॑  1983  के  बाद  3  रुपये  प्रतिदिन  की  दर  ले  रसद
 भत्ता  मिल  रहा  है  ।

 हां  ।

 अन्तदेशीय  जल  परिवहन  निदेशालय  के  उक्त  कमंचारियों  को  अदा  किए  जा  रहे  3

 रुपये  प्रतिदिन  की  दर  के  रसद  भत्ते  में  वृद्धि  करने  का  मामला  विचाराधीन  है  ।

 सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  बाढ़  जल  प्रबंध

 2700.  भ्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  बाढ़  और  जल  प्रबंध  के  लिए  काय॑  प्रक्रिया  नीति

 क्‍या

 अधिकतर  नदियों  के एक  से  अधिक  राज्यों  से  होकर  बहने  के  कारण  नदी  घाटियों

 के  विकास  के  प्रति  सरकार  की  नीति  क्‍या  और

 सरकार  ने  वंमान  सिंचाई  जल  वितरण  प्रणाली  के आधुनिकीकरण  और  नई

 गिकियों  के  योजनाबद्ध  अंतरण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  बाढ़  निवारण  व्यवस्था  के  लिए  नीति  में

 बाढ़  तटबंध  तथा  जल  निकास  चैनलों  के  निर्माण  जैसे  संरघनात्मक  उपायों  और  बाढ़

 पूर्वानुमान  तथा  चेतावनी  ओर  बाढ़  क्षेत्र  विभाजन  ज॑से  गैर-संरचनात्मक  उपाय  शामिल  हैं  ।

 सूखा  निवारण  व्यवस्था  नीति  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  तकनीकी  आश्िक  व्यवहायंता
 के  संबंध  में  सामान्य  मानदण्ड  में  छूट  सहित  सिंचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  की  व्यवस्था

 है  ।

 सरकार  की  नीति  संबंधित  राज्यों  के  बोच  जहां  आवश्यक  होता  है  केन्द्र  की

 सहायता  से  बातचीत  द्वारा  अन्तर्राज्यीय  नदियों  के  जल  के  बंटवारे  तथा  जिन  मतभेदों  को  बातचीत

 द्वारा  हल  नहीं  किया  जा  उन  मामलों  को  अधिनिर्णयण  से  हल  करने  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।

 उपलब्ध  संसाधनों  के  कुशल  उपयोग  के  लिए  पुरानी  सिचाई  प्रणालियों  को  आधुनिक

 बनाने  की  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  इसके  बितरण  प्रणाली  के  बेहतर

 संचालन  को  लागू  करके  विद्यमान  सिंचाई  परियोजनाओं  की  निष्पति  में  सुधार  लाने  का  कार्यक्रम

 भी  विचाराधीन  है  ताकि  कमान  क्षेत्र  के सभी  कूषकों  को  जल  की  न्यायोचित  उपलब्धता  सुनिश्चित

 की  जा  सके  ।
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 लिखित  उत्तर  5  1983

 दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  शोर  प्रासपास  की  कालोनियों  के  लिए  बिजलो  को  रेलगाड़ी

 2701.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  बम्बई  कलकत्ता  और  मद्रांस  में  बिजली  से  चलने  वाली  उपनगरीय

 रेलगाड़ियों  की  तरह  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  और  आस-पास  की  कालोनियों  में  कम  दूरी  का  फासला  तय

 करने  के  लिए  बिजली  की  रेलगाड़ियां  चलाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसी  रेलगाड़ियां  कब  तक  चलनी  शुरू  हो  जायेंगी  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 धीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  लए  डिथिजनों/जोनों  की  स्थापना

 2702.  प्रो०  नारायण  चन्द  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  सुधार  सम्रिति  ने  बेहतर  रखरखाव  और  परिचालन  के  लिए  नए
 डिविजन/जोनों  के  सुजन  की  सिफारिश  की

 क्या  रेल  विभाग  द्वारा  किसी  नए  डिबीजन/जोन  का  सृजन  किया  गया  है  तथा  वह
 किस  तारीख  से  अस्तित्व  में  आए  और

 यदि  तो  क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नए  डिबिजनों  का  सृजन
 किया  जाएगा  ?

 रेल  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  जी

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 ]

 पूर्वोत्तर  रेल  में  मफमगढ़  में  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  रुकना

 2703.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  परिबहुन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  पूर्वोत्तर  रेल  में  छपरा-खेड़ा-दरमुआ-थाने  होते  हुए  लूप  लाइन  पर

 गोरखपुर  के  निकट  मझनगढ़  सामक  स्थान  है  जो  कि  ब्लाक  मुख्यालय  ओर  एक  वाणिण्यिक

 मबर

 यदि  तो  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  स्थान  के  निवासी  काफी  समय  से  इस

 स्थास  से  होकर  जाने  वाली  एक्सप्रेस  गाड़ियों  को  यहां  पर  रुकने  की  मांग  कर  रहे  और
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 लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महतगढ़  में  जल्द  ही  एक्सप्रेस  गाड़ियों  के  रुकने  की

 व्यवस्था  करने  का  है  ?

 रेल  विमाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  मझनगढ़  ब्लाक  मुख्यालय
 है  न  कि  वांणिज्यिक  नगर  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 |

 मौजहन  विकास  निधि  समिति  का  समाप्त  किया  जाना

 2704.  श्री  बी०बो०  देसाई  :  क्या  परिथहल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  आरम्भ  में  ही  नौवहन  विक्रास  निधि  समिति  को  समाप्त  करने  का

 निर्णय  किया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बीच  अपना  यह  निर्णय  बदल  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वरिवहन  मंत्री  बंसी  :  अभी  तक  हस  प्रकार  का  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हुबली  स्थित  रेल  कार्यशाला  का  बिस्तार

 2705.  श्री  वी०एस०  कृष्ण  प्रय्यर  :  क्‍या  परिवहल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हुबली  स्थित  रेलवे  कार्यशाला  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  रेलवे  के  समक्ष

 और

 यदि  तो  इस  विस्तार  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राज  :  हुबली  कारखाना  दक्षिण

 मध्य  रेलवे  के  मीटर  लाइन  के  रेल  सवारी  और  माल  हिब्बों  की  आवधिक  ओवरहाल  की

 अलवश्यकताओं  को  पूरा  करता  कार्यभार  को  सम्हालने  के  लिए  वतंमान  सुविधाएं  पर्याप्त

 इस  समय  कारखाने  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठ्ता  ।
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 लिखित  उत्तर  5  1985
 अत

 रेल  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण

 2706.  श्री  वी०एस०  कृष्ण  प्रग्यर  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  1984-85  के  दौरान  रेल  सवारी  डिब्बों  की कितनी  जरूरत

 उस  अवधि  के  दौरान  कितने  सवारी  डिब्बों  करा  निर्माण

 हि  कया  वर्ष  1985-86  के  दौरान  आधुनिक  डिजाइन  वाले  सवारी  डिब्बों  का  आयात

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  और

 देश  में  और  अधिक  सवारी  डिब्बों  के  निर्माण  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई श्दे

 रैल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  साधव  राव  :  1229  सवारी  डिब्बों  और
 174  गाड़ियों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गयाथा  ।

 निर्यात  और  मैट्रो  क ेलिए  बिजली  गाड़ियों  और  सवारी  डिब्बों  सहित  कुल  उत्पादन

 1308  सवारी  डिब्बे  था  ।

 85  के  दौरान  नये  डिजाइन  के  60  सवारी  डिब्बे  आयात  करने  के  लिए

 एक  टेन्डर  मांगा  गया  है  आयात  1985-86  में  फलीभत  होने  को  संभावना  नहीं  है  ।

 प्रतिवर्ष  1000  सवारी  डिब्बों  का  निर्माण  करने  के  लिए  पंजाब  के  कप्रथला  में  एक
 नया  सवारी  डिब्बा  कारखाना  लगाया  जा  रहा  है  और  सवारी  डिब्बा  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता

 को  प्रतिवर्ष  1000  सवारी  डिब्बे  तक  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 राज्य  सड़क  परिव  हन  निगमों  को  केन्द्रीय  पूंजी  झ्रंशदान  सें  कटोती  का  प्रस्ताव

 2707.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  प्रव्यर  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को  केन्द्रीय  पूंजी  अंशदान  में  कटौती  करने
 संबंधित  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  इससे  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 परिवहन  मंत्रो  बंसी  :  और  हां  ।  तथापि  इस  बारे  में  कोई
 अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 आस्ध्न  प्रदेश  को  बड़ो  झोर  सध्यस  सिचाई  परियोजनाएं

 2708.  भी  एस  ०एम०  भट्टस  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आन्ध्र  प्रदेश  की  बड़े  और  मध्यम  दर्ज  की  अधिकांश  परियोजनाओं  को  अभी
 मंजूरी  नहीं  मिली  और
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 फनी  तन  —

 यदि  तो  प्रत्येक  ऐसे  मामले  में  अत्यधिक  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लिखित  उत्तर
 कराना भ  ०

 जल  संसाधन  मंत्री  थो०  :  और  तकनीकी  आधिक  स्वीकृति
 तथा  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त

 परियोजना  रिपोर्टों  का  ब्यौरा  निम्नवत्‌  है  :---

 ऋम  सं०  परियोजना  का  नाम

 2

 बहद  स्कीमें

 1.  सिगूर  परियोजना

 2,  तेलुगु  गंगा

 3.  श्री  सेलम  बायां  तट  नहर

 4.  पोलावराम  परियोजना

 $,  सोमासिला

 केन्द्रीय  जल  आयोग

 में  प्राप्त  होने  की  तारीख

 3 |

 तथा

 तथा  बांयीं

 नहर  रिपोर्ट

 नहर

 नहर

 बविलम्ब  के  कारण

 तकनीकी  आधिक  दृष्टि  से

 स्वीकृत  योजना  आयोग

 के  विचाराधीन  है  ।

 तकनीकी  आध्िक  व्यवहार्य॑ता
 को  अभी  स्थापित  किया  जाता

 है  ।  अम्तर्राज्यीय  पहलुओं  को

 हल  किया  जाना  राज्य

 सरकार  द्वारा  पर्यावर्णिक

 पहलुओं  से  स्वीकृति  तथा  बन

 क्षेत्र  से  संबंधित  स्वीकृति
 प्राप्त  की  जानी  है  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा

 4/85  तथा  10/85  के  दौरान

 राण्य  को  भेजी  गई  टिप्पणियों
 पर  राज्य  सरकार  से  उत्तर

 प्राप्त  होने  हैं  ।

 केमद्रीय  जल  आयोग  की

 टिप्पणियों  पर  राज्य  सरकार
 ने  उत्तर  भेजने

 हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है  तथा

 केन्द्रीय  जल  आयोग  के

 क्षणाप्रीन  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 11-

 2  3

 कृष्णा  डेल्टा  प्रणाली  का  29.4.83

 आधुनिकीकरण

 गोदावरी  डेल्टा  प्रणाली  अक्तूबर  85

 का  आधुनिकीकरण

 येलेरू  9,5.80

 जुराला  10.9.80

 पुलिबिनाताला  14.10.85

 वमसधारा  चरण-दो  16.5.83

 सध्यम  परियोजनाएं

 कौलासनताला  3.9.83

 पेड्डावागु  15.5.83

 $  1985

 4

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल

 आयोग  की  टिप्पणियों  पर

 उत्तर  भेजने

 केन्द्रीय  जल  आयोग  कौ

 णियों  के  अनुसार  आशोधित

 रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और

 परीक्षणाधीन  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल

 आयोग  की  टिप्पणियों  पर

 उत्तर  भेजने  हैं  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की

 णियों  के  उत्तर  3/85  से  10/85
 तक  प्राप्त  हुए  हैं  और  केन्द्रीय

 जल  आयोग  के

 धीन  हैं  ।

 हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है  तथा

 जांच  का  कार्य  शुरू  कर  दिया

 गया  राज्य  सरकार  ने

 क्रेन्द्ीय  जल  आयोग  की

 णियों  पर  उत्तर  भेजने

 उन्होंने  उड़ीसा  सरकार  के  साथ

 अन्तर्राज्यीय  पहलुओं  को  भी

 हल  करना

 राज्य  सरकार  ने  महाराष्ट्र
 तथा  कर्नाटक  के  साथ

 रज्यीय  पहलओं  को  हल
 करना  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जल

 आयोग  की  टिप्पणियों  पर

 उत्तर  भेजने  हैं  ।
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 4  2  3
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 4

 3.  चेलमेलधा  वागु  29.5.85  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय

 जल  आयोग  की  टिप्पणियों  के

 उत्तर  भेजने  हैं  ।

 4,  बुगावंका  28.12.83  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  जन

 आयोग  की  टिप्पणियों  के

 उत्तर  भेजने  उन्हें  बम

 संबंधी  स्वीकृति  भी  प्राप्त

 करनी  है  ।

 दिल्‍लो  के  केस्त्रीय  प्स्पतालों  में  गंभीर  रूप  से  क्षतिप्रस्त  गुर्दे  के  रोगो  शोर

 डाइलेसिस  सुविधाएं

 2709.  श्री  पूल  जम्द  क्‍या  स्थास्थ्य  ञ्लोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  को
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली
 के  प्रमुख  केन्द्रीय  अस्पतालों  में  गंभीर  रूप  से  गुर्दा  खराब  हो  जाने  के  कितने

 मामलों  का  पता  चला

 इनमें  से  कितने  मामले  विषाक्त  गर्भपात  और  अतिसार  और

 करण  के  कारण  होते

 इन  अस्पतालों  में  से  कितनों  में  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  सहित  डायलेसिस  एकक

 गुर्दा  खराब  होने  के  ऐसे  गंभीर  मामलों  में  से  कितनों  को  डायलेसिस  सुविधाएं
 प्राप्त  और

 (४)  डायलेसिस  की  सुविधा  प्राप्त  करने  बालों  और  प्राप्त  न  कर  पाने  वालों  की  मृत्यु
 दर  कितनी  है  ?

 परिवार  कह्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  बिल्ली  में  स्थित

 कैन्द्रीय  सरकार  के  प्रमुख  अर्थात  राममनोहर  लोहिया  सफदरजंग
 लेडी  हाड़िग  मेडिकल  कालेज  तथा  उसके  सहयोगी  अस्पतालों  में  गुर्दा  खराब  होने  के  92  गंभीर

 मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 केवल  10  मामले  ।

 डा०  राममनोहर  लोहिया  अस्पताल  और  सफदरजंग  अस्पताल  में  डाइलेसिस  यूनिटें
 तथा  प्रशिक्षित  स्टाफ  उपलब्ध  है  ।
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 -..--  सकता  नानक» ५५३७५.  पर  वात

 डायलेसिस  के  लिए  रैफर  किये  गये  सभी  रोगियों  को  डायलेसिस  की  सुविधा  उपलब्ध

 है  परन्तु  इसके  लिए  यह  देखना  होता  है  कि  रोगी  की  सामान्य  स्थिति  डायलेसिस  लगाने  योग्य  है
 या  नहीं  ।

 (=)  ऐसे  रोगियों  के  संबंध  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  जिनका  विभिन्‍न  यूनिटों  में  इलाज

 किया  गया  और  जिन्हें  डायलेसिस  के  लिए  रेफर  नहीं  किया  गया  था  अथवा  जिनके  मामले  में  डा  ०

 राममनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  डायलेसिस  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  था  ।  जिन

 27  रोगियों  का  डाप्नलेसिस  किया  से  18  रोगियों  की  हालत  में  सुधार  आया  ।  जो  16  रोगी

 गुर्दे  खराब  होने  के  पुराने  अथवा  गंभीर  रोग  से  पीड़ित  थे  उनमें  से  9  रोगियों  की  बाद  में  मृत्यु  हो
 गयी  ।  सफदरजंग  अस्पताल  की  डायलेसिस  यूनिट  में  जिन  रोगियों  ने  डायलेसिस  का  उपचार  प्राप्त

 किया  था  उनकी  मुत्यु  दर  5.4  प्रतिशत  है  और  जिन  रोगियों  ने  डायलेसिस  नहीं  लगाया  था

 उनकी  मृत्यु  दर  का  प्रशन  नहीं  उठता  क्‍योंकि  सभी  रोगियों  को  डाइलेसिस  का  उपचार  किया

 गया

 गेर  सरकारो  क्षेत्र  हारा  सड़कों  का  निर्माण

 2710.  श्री  मोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  सड़क  निर्माताओं  से  सड़क  बनवाने  के  लिए

 परियोजनाएं  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवहन  मनन्‍्त्रो  बंसो  :  हां  ।

 प्राइवेट  क्षेत्र  में  वित्त  पोषण  के  लिए  निम्नलिश्ित  किस्म  की  स्कीम  को  उपयुक्त
 समझा  गया  है  :  -

 (i)  बड़े  नगरों  के  आसपास  चुनोंदा  बाईपास  ।

 (3)  एक्सप्रेसवे  जैसी  नई  सुविधाएं  ।

 (iii)  नए  पुल  ।

 (४)  दोहरी  लेन  वाले  बण्डों  को  चोहरी  लेन  में  बदलना  जिसमें  दो  तेज  वाहनों  के  लिए
 हो  और  जिसके  लिए  मार्ग  कर  वसूला  जाए  और  बाकी  दो  लेने  धीमी  गति  वाले

 वाहनों  के  लिए  जिसके  लिए  मार्ग  कर  नहीं  बसूला  जाए  ।

 ऐसी  स्कीमों  को  चुनने  में  निम्नलिखित  की  पू्ि  करनी  पड़ेगी  :--

 (i)  नई  सुविधा  से  एकाधिकार  न  हो  और  इसलिए  आम  नागरिक  को  वैकल्पिक  सुविधा
 उपलब्ध  हों  ।
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 (1)  प्राइवेट  उद्यमकर्ताओं  को  अपने  संसाधन  से  धन  और  खुले  बाजार  से  ऋण  प्राप्त  करने

 की  सुविधा  होनी  चाहिए  ।

 (iii)  उद्यमकर्ताओं  को  उनकी  वाणिज्यिक  सूझ-बूझ  के  अनुसार  शुल्क  वसूलने  की  अनुमति

 होगी  ।  यह  अनुमति  इस  शर्त  पर  होगी  कि  नि:शुल्क  सुविधा  प्रदान  कर  प्रयोक्‍ताओं

 के  हितों  की  रक्षा  की  जाएगी  ।

 नसिग  प्रशिक्षण  में  सुधार  ओर  विस्तार  के  उपाय

 2711,  डा०  फ्लरेणु  गुहा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  श्लौर  परियार  कल्याथ  मंत्रों  यह  बताने  की

 क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 न

 देश  में  नसिंग  प्रशिक्षण  में  सुधार  और  विस्तार  के  लिए  कदम

 उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  छठी  योजना  अबधि  के  दौरान  क्या  प्रगति  हुई

 परिवार  कल्याण  विमाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  सरकार

 देश  में  नसिंग  प्रशिक्षण  को  सुधारने  और  उसका  विस्तार  करने  के  लिए  कई  वर्षों  से  लगातार

 बाही  करती  आ  रही  है  |  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  सामान्य  और  मिडवाइफरी
 के  स्कूलों  की  संख्या  286  से  बढ़ा  कर  326  कर  दी  गई  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  अवधि

 में  लगभग  4000  अतिरिक्त  नर्सों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  कई  स्वयंसेवी/निजी  संगठनों  का

 नसिंग  शिक्षा  की  सीटें  बढ़ाने  की  अनुमति  दे  दी  गई  स्नातकोत्तर  अखिल

 भारतीय  आयुविज्ञान  नई  राष्ट्रीय  मानसिक  स्वास्थ्य  और  तंत्रिका  विज्ञान

 केन्द्रीय  मनश्चिकित्सा  रांची  आदि  जैसी  कई  स्वशासी  संस्थाओं  ने  भी  प्रशिक्षण

 सुविधाओं  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 सिक्किस  में  खेती  के  लिए  पानी  का  उपयोग

 2712.  डा०  जो०  विजय  रामाराब  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ्  .

 कया  सिक्किम  में  पानी  के  नैसगिक  उपहार  के  बावजूंद  इसका  वहां  कृषि  के  लिए  पूरा
 उपयोग  नहीं  किया  जा

 यदि  तो  क्‍या  पानी  की  उपलब्धतां  और  उसके  उपयोग  के  यारे  में  कोई  सवक्षण

 किया  गया

 क्‍या  सातवीं  योजना  को  चरणअद्ध  अवधि  में  पानी  का  पूरा  उपयीग  करने  के  लिए  कौई
 योजना  बनाई  गई  ओर
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 ल्रिखित उत्तर है यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या है ? जल संसाधन मन्त्रो बो० : सिंचाई स्कीमों की आयोजना और क्रियान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं तथा सिक्किम सरकार सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों का उपयोग कर रही जैसाकि राज्य सरकार के मूल्यांकन के अनुसार सिक्किम की सिंचाई क्षमता 50,000 हैक्टेयर है । और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सूजित किए जाने के लिए अनुमानित हैक्टेयर के अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 8,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षप्रता सृजित करने का लक्ष्य है । केरद्रीोय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों में झ्नुशुचित अनसूचित जनजातियों के लिए प्रारक्षण श्री प्रनादि चरण दास : क्‍या सानव संसाधन विकास मंत्री यह बतामे की कृपा करेंगे कि : क्‍या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों में स्वातकोत्तर पाद्यक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के के लिए भारक्षण बन्द कर दिया यदि तो इस विषय पर संविधान के उपबन्धों तथा सरकार के निवेशों का पालन न किए जाने के क्‍या कारण और क्‍या इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य सम्त्री सुशीला : महीं । ओर प्रश्न ही नहीं उठते । इंडियन एयरलाइस्स में अनुसूचित जातियों/शनुसूचित अनज्षातियों के ्रधिकारियों को पदोग्तति देने से इसकार करता भो ध्नादि चरण क्‍या परियहुन मंत्री पह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह संच है कि इृण्डियन एयरलाइस्स कारपोरेशन में बड़ी संख्या में अनुसुचित जॉतियों और गनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पदोम्मति देने से इन्कार किया गया है और उमके स्थान पर उनसे कनिष्ठ सामान्य उम्मीदभारों को पदोस्नति दी गई
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 यदि  तो  पदोन्नति  में  आरक्षण  संबंधी  सरकार  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  के

 क्या  कारण
 ॥

 कया  इन  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  विशेष  प्रशिक्षण

 दिया  गया  था  ताकि  वे  अपना  स्तर  बढ़ा  सके  जैसाकि  आरक्षण  नियमों  में  व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  का

 अनारक्षण  करने  से  पहले  सक्षम  अधिकारियों  से  अनुमति  ली  गई  भी  ?

 शागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इच्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  आयोजित  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रत्याशियों  को  नामित  किया  जाता  दे  '

 (a)  हां  ।

 गुजरात  में  नई  रेलगाड़ियां

 2715.  श्री  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  कया  परिबहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पश्चिम  रेलवे  में  अहमदाबाद  और

 अहमदाबाद-बड़ौदा  और  बड़ौदा-सूरत  के  बीच  कोई  नई  रेलगाड़ियां  चलाने  या  इस  क्षेत्र  की  वर्तमान

 लाइन  क्ष  मता  का  विस्तार  करने  की  योजना

 यदि  तो  गुनरात  में  रेल  सुविधाओं  के  सुधार  या  बिस्तार  और  लाइन  क्षमता  बढ़ाने
 के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितना  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  चालू  परियोजनाओं  ओर  योजना  में  शामिल  की  गई  परियोजनाओं  की

 श्यकता  की  पूति  के  लिए  यह  परिव्यय  पर्याप्त  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  सातबीं  योजना  में  भबी

 गाड़ियों  को  आरम्भ  करना  विशिष्ट  रूप  से  शामिल  नहीं  किया  गया  तथापि  यात्री  और  माल

 यातायात  की  प्रक्षेपित  वृद्धि  के  लिए  अपेक्षित  लाइन  क्षमता  साधन-सामप्री  की  व्यवस्था  की  गयी

 है  ।

 रेजने  के  भिर्माण  कार्यों  के  लिए  धनराशि  का  आकंटन  राज्यवार  नहीं  किया  जाता
 सातवीं  योजना  के  दोरान  यातायात  सुविधा  उपयोगकर्ताओं  और  कर्मचारियों  के

 लिए  सुविधाओं  भादि  के  लिए  कुल  परिव्यय  1475  करोड़  रुपये  है  ।
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 और  भारतीय  रेलों  की  विकासात्मक  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  उपलब्ध

 संसाधनों  की  तंगी  है  ।  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गयी  योजनाओं  को  उपलब्ध  संसाधनों  के

 अनुरूप  सीमित  कर  दिया  गया  है  और  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  नयी  योजनाओं  को  आवश्यक  रूप  से

 न्यूनतम  रखा  गया  है  ।

 |

 झोरिहार-छपरा  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 2716.  भी  जगन्ताथ  चौधरो  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बलिया  जंक्शन  से  होकर  जाने  वाली  औरिहार-छपरा  छोटी  लाइन  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है  और  क्‍या  विभाग  द्वारा  इस  बारे  में  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रा  साधथ  राव  :  और

 वाराणसी-ऑंडिहा  र-बलिया-छपरा  मीटर  लाइन  खंड  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतंन  करने

 के  लिए  1980  में  सर्वेक्षण  किया  गया  परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से  लाभकारी  नहीं  पायी

 वाराणसी-ऑडिहार  खण्ड  पर  वाराणसी-भटनी  मीटर  लाइन  खंड  के  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिड

 बर्तन  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 ऑंडिहार-छपरा  मीटर  लाइन  खंड  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतेन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 |

 हृगलो  सदो  को  गहरा  करने  के  लिए  खर्च  की  गई  घनराशि

 ओर  खज  करने  का  प्रस्ताव

 2717.  भी  सतयगोपाल  सिश्र  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  और  हल्दिया  पत्तन  को  बचाने  के  उदंश्य  से  हुगली  नदी  की  गहराई :
 बढ़ाने  के  लिए  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी  और  उसके  कया

 परिणाम  और

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  छ्च  किए

 जाने  का  प्रस्ताव  है  ओर  तत्सम्बन्धी  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परियहन  मंत्री  बंसी  :  छठी  योजना  अवधि  (1980-85)  के  दौरान

 हुमली  नदी  में  गहराई  की  वृद्धि  के  लिए  कुल  13.44  करोड़  रुपये  की  धनराशि  व्यय  की  गयी  ।

 इसमें  8.43  करोड़  रुपये  भागीरथी  हुगली  नदी  की  धारा  ठाक  करने  के  क।ग्र  पर  भोर  5.0)

 '  928
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 करोड़  रुपये  हुगली  मुहाते  पर  गहराई  के  सुधारने  से  संबंधित  विस्तृत  स्कीम  पर  खर्च  किये  गये  थे  ।

 भागीरथी  हुगली  में  नदी  की  धारा  ठीक  करने  का  काय॑  पूरा  किया  जा  चुका  सीधी  धारा  के

 साथ-साथ  इस  निर्माण  कार्य  से  कलकत्ता  और  मोयापुर  के  बीच  दूह  और  क्रासिगों  पर  संकड़े

 नौचालन  दुबाब  को  सुस्थिर  बना  दिया  गया  कुछ  भागों  में  नौचालन  गहराई  में  सुधार  देखा

 '  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  1985-90  के  उपरोबत  बिस्तुत  स्कीम  के

 कार्यान्‍्वयन  के  लिए  30  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  इस  कायंत्रम  में

 गाइड  वालों  का  बैंक  प्रोटेक्शन  बलारी  बार  में  कैपिटल  शोर  डिस्पोजल

 अतिरिक्त  टगों  और  नौचालन  उपकरणों  और  आंकड़ों  के  संकलन  फे  लिए  उपकरणों  की

 खरीद  शामिल

 शिकागो  में  प्रायोजित  ए  फैस्टीवल  झाफ  साइंस
 '  प्रदर्शनी

 2718.  श्री  पी०एस०  सईद  :  वया  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शिकागो  में  आयोजित  ए  फैस्टीवल  आफ  साइंसਂ  प्रदर्शनी  की  मुख्य
 ताएं  क्‍या

 क्या  यह  प्रदर्शनी  अमरीका  में  अन्य  स्थानों  पर  ले  जाई  जा  रही  यदि  तो

 कार्य  क्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  किन-किन  स्थानों  पर  दिखाने  का  प्रस्ताव  और

 इससे  देश  को  क्‍या  लाभ  हो  रहा  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुझीला  :  प्रदर्शनी
 निम्नलिब्रित  तीन  अन्तरसम्बद्ध  क्षेत्रों  पर  आधारित  थी  :  (1)  वैज्ञानिक  संकल्पनाओं  और  सिद्धांतों
 का  (2)  विस्तृत  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  तकनीकों  और  शिल्पविज्ञानों  का
 और  (3)  आधुनिक  भारत  का  जो  स्वतंत्रता  के  बाद  के  प्रयासों  और  उपलब्धियों  को  प्रदर्शित
 करता  हो  ।  प्रदर्शन  की  वस्तुओं  में  पुरात्तवीय  ऐतिहासिक  कला  कायंशील
 अथवा  सजीव  अन्तःसक्तिय  और  सहभागी  प्रदर्शनी  दो  आगामी  दृश्यों  और  लेखा-चित्र  कलाओं
 के  साथ  सजीव  प्रदर्शन  ।

 इस  समय  प्रदर्शनी  लॉस  एन्‍्जेल्स  में  दिखाई  जा  रही  यह  !  से  31
 1986  तक  पोर्टलैंड  ।  जुलाई  से  31  1986  तक  शिएटल
 15  1986  से  15  1987  तक  कारलोट  और  1  मई  से  2
 1987  तक  बोस्टन  में  प्रदर्शित  की  जाएगी  ।

 इसका  सबसे  महत्वपूर्ण  लाभ  यह  रहा  है  कि  इससे  भारत  के  आत्मनिर्भर  रूप  से
 अपने  चहुमुख्ली  विकास  में  विज्ञान  और  शिल्पविज्ञान  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  प्रयासों  के  प्रति  विदेशों
 में  जागरूकता  पैदा  हुई  है  ।
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 ्  न्‍रकअंअका+»अ फोकर w डशिप  मा»  बिसानों  नन-नन-+म  का

 फोकर  फ़  डशिप  बिसानों  का  बदला  जाना

 2719.  भ्री  इसाजीत  गुप्त  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्या  दम-दम  हवाई  अड्डे  से  फोकर  फ्रों  डशिप  विमानों  की  उड़ानें  धीरे-धीरे  समाप्त

 करने  का  विचार

 यदि  तो  कलकत्ता  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  बीच  सेवाएं  बनाए  रखवे  के  लिए  फोकर

 विमानों  के  स्थान  पर  किस  प्रकार  के  विमानों  का  प्रयोग  किया

 क्या  इस  क्षेत्र  के  लिए  प्रास्तावित  नये  विमान  का  आधार  दम-दम  हवाई  अड्डा  होया
 और  इसकी  रख  रखाव  संबंधी  व्यवस्था  यहीं  और

 यदि  तो  इस  हवाई  अड्डे  का  भविष्य  क्या  होगा  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जगदोश  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जबलपुर  हवाई  झड़डे  पर  हुई  विमान  दुर्घटना

 2720.  श्री  मोहन  लाल  भिकरास  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  12  1980  को  जबलपुर  हवाई  अड्डे  पर  कोई  विमान  दु्ंटना  हुई  थी

 ओऔर  यदि  तो  उसमें  हुए  नुकसान  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दुर्घटना  का  मुख्य  कारण  विमान  में  अथवा  हवाई  पट्टी  में  कुछ  दोष  का  होना
 और

 क्‍या  जबलपुर  हवाई  अड्डे  की  हवाई  पट्टी  पूरी  है  ओर  बिश्वानन  नियमों  के  अनुरूप
 है  और  यदि  तो  सरकार  इस  कमी  को  कब  तक  पूरा  करेगी  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्री  जगदीश  :  12

 1985  को  जबलपुर  विमान  क्षेत्र  पर  कोई  विमान  दुषघंटना  नहीं  हुई  टायर  फटने  की

 एक  घटना  हुई  थी  ।

 टायर  फटने  की  घटना  की  जांच  की  जा  रही

 जबलपुर  की  विमान  पट्टी  का  निर्माण  पूरा  हो  भुका  पुनः  फर्श  बिछाने

 का  कार्य  चल  रहा  है  और  इसके  कुछ  महीनों  में  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 जबलपुर  से  दिल्‍लो  के  लिए  सोधी  विसान  सेवा

 2721.  भरी  मोहन  लाल  क्िकरास  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंते  कि  :



 क्‍या  जबलपुर  से  दिल्ली  के  लिए  सीधी  विमान  सेवा  शुरू  करने  का  विघार

 ओर

 (a)  यदि  तो  कब  से  ?

 सागर  विमानन  विभाग  में  र/ज्य  मन्‍्त्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बड़ी  सिंचाई  परियोजाहों  के  सिर्भसाल  कार्य  को  रोकना

 2722.  भी  धमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  रुक  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  मुख्य  कारण  कया  और

 सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  निर्धारित  सम्रय  सीमा  के  अन्तगंत  पूरा  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मरत्रो  थो०  :  से  ऐसी  बहुत  सी  बृहद  सिंचाई

 परियोजनाएं  हैं  जो  निधियों  की  अपर्याप्त  दुलंभ  सामग्री  की  भूमि  अधिग्रहण
 की  समस्याओं  आदि  के  कारण  धीमी  प्रगति  कर  रही  सिंचाई  चंकि  राज्य  विषय  इसलिए

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  और  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किये  जाते  राज्य

 सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  को  प्राथमिकता  दें  ।

 अलाभकारी  रेल  लाइयें

 2723.  ध्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  विद्यमान  अलाभकर  रेल  मार्गों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इनके

 फारण  प्रति  वर्ष  कुल  कितना  घाटा  होता  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  धीरे-धीरे  ऐसे  मार्यों  को  बन्द  करने  का  है  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  माधबराव  :  (१)  के  दौरान

 प्रद  शाखा  लाइनों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दशनि  बाला  विवरण  संलग्न  उक्त  अवधि  के  दोरान

 इस  अलाभप्रद  शाखा  लाइनों  पर  हुई  कुल  हानि  लगभग  लाइनों  करोड़  रुपये  थी  ।

 जी  सभी  अलाभप्रद  लाइनों  को  अम्द  कश्ना  व्यावहारिक  नहीं  होगा

 जैसाकि  अभी  तक  किया  जाता  रहा  है  इस  प्रकार  की  लाइनों  को  बन्द  करने  के  बारे  में  गुण-दोष  के

 भ्ाधार पर तथा रेलवे सुधार समिति द्वारा उन लाइनों जहां पर्याप्त बेंकल्पिक सड़क परिवहन
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 सुविधाएं  मौजूद  बन्द  करने  के  लिए  की  गयी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखकर  समयनसमय  पर

 विचार  किया

 बिवरण

 झ्रान्भ्र  प्रदेश

 1.  जनकमपेट--बोधन

 2.  नौपाड़ा  जं०--गुस्नूर  भाग  उड़ीसा  से  भी  ग्रुजरता

 3.  बोब्बिली--सालूर

 «  सिमलगुडी  जं०--नागिनीमोरा

 .  माकुम  जं०--डांगरी
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 6.  सिमलगुड़ी  ज॑ं  ०--मोरानहाट

 7.  लेडो--लेखापानी

 8,  मरियानी  जं०--नियामती

 9.  रंगापाड़ा--नाथं---तेजपुर

 10.  बरईप्राम  ज॑०--इृल्लभचेरा

 11,  फकीराग्राम  जं  ०--घुबड़ी

 करीमगंज  जं०--महीशसन

 13.  बख्तियारपुर  जं  ०---राजगीर

 14.  बनमानखी  जं०--बिहारीगंज

 15.  साहेबपुर  कमल  जं०--मुंगे  रधाट

 16.  सकरी  जं०--जयनगर

 17.  नरकटियागंज  जं०--भिखना  थोरी

 18.  नरकटियागंज  जं०--बगहा

 19.  दरोंदा--महाराजगंज

 20.  कटिहार  जं०--कमेदपुर  भाग  पश्चिमी  बंग्राल  से  भौ  गुजरता
 21.  कटिहार  जं०--मनिह्ारीधाट

 22.  कटिहार  जं  ०--जोगबानी
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 23.  पुरुलिया  जं०--कोटशिला--रांची--लोहा रदगा  भाग  पश्चिमी  बंगाल  से  भी

 गुजरता

 24,  टाटा--बादाम  पहाड़

 25.  तीन

 26.  भागलपुर--मंदार  हिल

 27.  अहटिया---नवगांव

 गुणरात

 28.  छुच्छपुरा  ज॑ं०--तेखांला

 29.  कोसम्बा---उमरपाडा

 30,  प्षागड़िया--नेत्रंज

 31.  चोरंडा  जं०--मोती  कोरल

 32.  समनी  जं०--दहेज  *

 33.  गोधरा  जं०--लुनावडा

 34.  पिपलोद  जं०--देवगढ़  बरिया

 35.  दभोई  जं  ०--टिम्बा  रोड

 36.  जोरावर  नगर  जं०---सायला

 37.  बरोच--जम्बूसर---कवि
 38.  चांपानेर--शिवराजपुर  पानी

 39.  छोटा  उदयपुर--.जम्बूसर  जं०

 40.  अंकलेश्व  र-.राजपिपला

 41.  चोंदोद-मालसर

 42.  कुंकावाव--दे रडी
 43.  मेहसाणा--तारंगा  हिल
 44.  कैम्बे

 45.  नडियाड  जं०--कापडबंज

 46.  बिल्लीमोरा  जं०---वधई

 47.  मोरबी---.टंका रा
 48.  नड़ियाड  जं०--भादरन॑

 49.  मोरवी
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 50.  भावनगर--तलाजा--महुवा  जें०

 51.  थान---चोटिला

 52,  बोटाड  जं०---जसदन

 53,  गांधों  धाम

 54,  प्राची  रोड  जं  ०--कोडिनार

 न्यू  कांडला

 55,  तलाला  जं०--देलवाडा

 56,  हिम्मतनग  र--खेड--ब्र  हू  मा

 57,  हडमडिया--जोडिया

 58.  निंगाला  जं॑  ०--गोधाडा---स्वामी नारायण

 59.  खम्बालिया--सलाया

 60,  चाणस्मा  ज  ०--हारिज

 61.  सिहो  र--पालीताणा

 62.  डंगर  जं०--विक्‍्टर

 63.  शापुर  जं  ०---सरदिया

 64,  कुंकाबाव  बागसारा

 65,  बोरिया  विवदताल--स्वामी  नारायण

 हरियाणा

 66.  रोहतक--गोहाना

 67.  गढ़ी--हरसरु  ज॑ं०--फरंखनगर

 69.  पठानकोढ--जोगिन्द्र  नगर  भाग  पंजाब  से  भी  गुजरता

 कर्मादक

 70.  बेंगलरु  सिटी--बंगारपेट

 71.  चिकजाजूर  जं०--चित्रदुर्ग

 72.  न॑जनगुड--चामराज  तंगर

 73.  सागरा--तालगुप्पा

 74.  बेहलारी--रायदुग

 75.  होसपेट--कोददूर

 434
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 केरल

 76.  शोराण्णू  र--निलम्बूर

 भध्य  प्रदेश

 77.  ग्वालियर--शयोपुर---कलां

 78.  ग्वालियर--भिण्ड

 79.  रायपुर--धमतारी

 महाराष्ट्र

 80.  पनवेल--आप्ता

 81.  पचोरा--जामनेर

 82,  मिरज--कुर्डवाडी--लातूर

 83:  सत्तपुड़ा  रेलवे

 84.  पनवेल---ऊरान

 85.  नेवाल--माथे रान

 86.  मुडलेड--आदिलाबाद  भाग  आंध्र  प्रदेश  से  भी  गुजरता

 उड़ीसा

 87.  रूपसा---तालबन्द

 88.  कोट्रावलासा  भाग  आन्ध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  से  भी  गरुजरता
 89.  सम्बलपुर--तितलागढ़

 90,  कटक--पारादीप

 91.  बोंडामुण्डा--तौगांव--पूर्णापानी

 93,  बटा 92.  बटाला---का्दियां

 93.  वेरका--.डेरा  बाबा  नानक

 94.  ग्रज़्ज़ारी न्ज  हद

 95,  फंगवाड़ा---जजोन  दोआबा

 राजस्थान

 96.  घोलपुर--तांतपुर--सिमुतरा
 97.  पिपर  रोड--बिलाड़ा
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 .  समड़ड़ी--मुन्नाबाओ

 99,  बालोतरा--प्चपाद्ा

 105.

 ,  रायका  बाग--पोखरन

 .  मेड़ता  रोड--मेड़ता  सिटी

 ,  रतनगढ़--सरदार  साहब

 .  पोखरन---जैसलमेर

 »  सांगानेर  टाउन---टोडा  रायसिह

 मावली  जं॑०--बारीसदरी

 तमिलनाड

 106.

 107,

 108.

 109.

 110.

 111,

 112.

 113.

 मेट्ूपलयम--उदगमंडलम

 मदुरे--बोदिनायकन ूर

 नीडामंगल  म---मनन्‍्ना  रगुडी

 मायूरम--तारंगम्बाडी

 तिरुत्तुरेपूंडी  सेलीमियर

 तिरनेलवेलि--तिरुचेंढूर

 विषुपुरम--पाण्डिचेरी  भाग  पाण्डिचेरी  से  भी  गुजरता

 पेरालाम---करेक्कल  भाग  पाण्डिचेरी  से  भी  गुजरता

 उसर  प्रदेश

 114.

 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 ऐट--कोंच

 दिलदार  नगर--ता  रीघाट

 बरहान---एटा

 मथुरा--वुन्दावन

 माधोसिह--चील्ह

 कप्तानगंज--छितौनी

 सलेमपुर---अरहाज  बाजार

 «  मानकपुर---कटरा

 .  हन्दारा--डोहरीधाट

 »  गेंसरी---जारवा

 .  दुदवा--चम्दन  चौकी

 »  दुदवा--गौरीफांटा
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 126.  शाहबाजनगर--के  रूगंज

 127,  काशीपुर---रामनगर
 श्ष्द्र 128  .  मंधाना--हब्रह्मात्नत

 129.  आनन्दनगर--नौतनवां

 पश्चिम  बंगाल

 130,

 131.

 132.

 133,

 134,

 135.

 136,

 .  लाॉलगुड़ी---रामशाई

 बघारसोई  जं०--राधिकापुर  भाग  बिहार  से  भी  गुजरता

 बारासात--हसनाबाद

 शांतिपुर--नवद्वीप  घाट

 इकरा---धोरांडी

 भीमगढ़--पलास्थली

 बर्दमान--कटवा

 अलीपुरद्वार  जं  ०--न्यू  गितलदह--बामणहाठ

 .  न्यू  माल--चंगराबंधा

 .  सिहाबाद--ओल्ड  माल्दा

 .  राजा  भात  खावा--जयन्ती

 .  न्यू  जलपाईगुडी--दाजिलिंग

 .  सोनारपुर--के निंग
 .  पांसकुड़ा--हल्दिया

 «  लक्ष्मी  कान्तपुर

 हितोय  प्रद्चिल  भारतीय  परिवार  नियोजन  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट

 2724.  श्रीमती  विभा  धोष  गोस्वामी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह
 बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  द्वितीय  अखिल  भारतीय  परिवार  नियोजन  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 गई  और
 ह

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  हां  ।
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 भव  कक  मनन  क ेभा७आ+रक

 इस  सर्वेक्षण  से  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  परिवार  नियोजन  के  बिभिन्‍न

 आम  तरीकों  तथा  विशेषकर  निरोध  के  बारे  में  लोगों  को  व्यवहार  और  आचरण  कसा

 सर्वेक्षण  के  का  उपयोग  इस  कार्यक्रम  की  कार्यनीतियां  तथा  संचार  विधियां  बनाने  में

 किया  जाता  है  जिनका  उद्देश्य  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  होने  वाले  काय॑  में  सुधार

 लाना  होता  है  ।

 ]

 धयोध्या  में  यात्री  गाड़ियों  के  लिए  भ्रनरक्षण  सुविधायें  प्रोर  भ्रयोध्या  से

 एक्सप्रेसਂ  गाड़ी  चलाना

 2725.  श्री  तिल  ख़न्नो  :  क्‍या  परिवहन  मनत्री  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 886  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जनता  की  मांग  की  दृष्टि  से  सरकार  का

 विचार  एक्सप्रेसਂ  को  फैजाबाद  की  बजाय  अयोध्या  से  चलाने  का  है  और  क्या  यात्री

 गाड़ियों  के  लिए  अयोध्या  रेलवे  स्टेशन  पर  अनुरक्षण  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  की

 कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  फैजाबाद  के  बजाय  अयोध्या  से

 सरयू  एक्सप्रेस  चलाने  का  अभी  तक  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  अयोध्या  रेलवे  स्टेशन  पर

 पैसेंजर  गाड़ियों  के लिए  अनुरक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  की  कोई  योजना  विचाराधीन

 नहीं  है  ।

 फेजाबाद  को  वायुद्त  सेवा  से  जोड़ना

 2726.  श्री  निर्मेल  खन्नी  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  फैजाबाद  नगर  को  वायुद्ृत  सेवा  से  जोड़ने

 का

 क्या  इसरा  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 सागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जगदोश  :  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।
 ह

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  यूथ-होस्टल

 2727.

 भी हरीश रावत : क्या सानब संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
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 क्या  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  मुख्यालयों  में  यूथ  होस्टल
 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़  और  अल्मोड़ा  जिलों  में  भी  ऐसे  होस्टल
 खोले  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 युवक  कार्यक्रम  शोर  लेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रट

 :  और  जिला  मुख्यालयों  सहित  देश  के  स्थानों  में  युवा  छात्रावास  खोलने  की

 योजना  विद्यमान  कि  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  नि:शुल्क  भूमि  उपलब्ध  कराई  गई

 हो  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  हो  ।  सरकार  ने  पहले  ही  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  युवा
 छात्रावासों  की  ८यापना  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  आमन्त्रित  किए  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर

 युवा  छात्रावास  स्थापित  करने  की  सम्भावना  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रस्तावों  पर  आधारित

 होगी  ?

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  स्वास्थ्य  केन्द्र  झ्लोर  मौषधालय  खोलने  के

 लिए  मामदण्ड

 2728.  श्री  हरोश  राबत  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्र  और  औषधालय  खोलने  के  लिए  निर्धारित  बतंमान  मानदण्डों  में  ढील  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  देश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  औषधालय  श्योलने  क॑

 लिए  न्यूनतम  जनसंस्या  सम्बन्धी  मानदण्डों  में  ढील  दी  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 परिबार  कल्याण  विभाग  में  उप  मन्‍्त्री  एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  पहाड़ी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  तथा  उप-केस्दर

 खोलने  के  लिए  न्यूगतम  जनसंद्या  सम्बन्धी  मानदण्डों  में  ढ़्ील  दी  गई  अन्य  क्षेत्रों  में  30,000
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 भाबादी  के  मुकाबले  पहाड़ी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  20,900  आबादी  के  लिए  एक  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  और  अन्य  क्षेत्रों  में  5000  आबादी  के  मुकाबले  पहाड़ी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  3000

 बादी  के  लिए  एक  उप-के  द्ध  |

 पिथो  रागढ़  को  वायुद्त  सेवा  से  जोड़ता

 2729.  भरी  हरोश  राबत  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पिथौरागढ़  की  नगर  सीमा  पर

 हवाई  पट्टी  बनाने  और  इसे  वायुदृत  से  जोड़ने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरों  क्या  और

 यदि  तो  इस  सीमावर्ती  जिला  मुख्यालय  को  विमान  सेवा  का  लाभ  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  क्‍या  वैकल्पिक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिथौरागढ़  पन्‍्तनगर  के  बिलकुल  निकट  है  जो  पहले  से  ही  वायुदृत  द्वारा  हवाई  सेवा

 से  जड़ा  हुआ  है  ।
 डा

 *
 ग्रामीण  स्वास्थ्य  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  शुरू  करना

 2730.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  दू.पा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  स्वास्थ्य  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करने  का  है  जिससे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र/डिस्पेंसरियों  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  डाक्टर

 उपलब्ध  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मौजूदा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  आधारभूत  ढांचे  में  तैनात  किये  जाने  हेतु
 पर्याप्त  संध्या  में  डाक्टर  उपलब्ध  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में डाक्टरों  के  3400  स्वीकृत  पदों  में  से  केवल

 3210  पद  खाली  हैं  ।
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 भारत  में  डक्स्ट्रोप्रोक्सीफेन  भौर  टरं  विवलाइजर  के  सम्मिश्रण  का  विपणन

 2731,  श्री  विष्ण  मोदी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  डेक्टट्रोप्रोक्सीफेन  और  ट्रैक्विलाइजर  का  सम्मिश्रण  जहर  का

 काम  करता

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसी  औषधियों  के  सम्मिश्रण  से  इंग्लैण्ड  और  भन्य  देशों  में

 विशेष  रूप  से  नशा  करने  वाले  रोगियों  की  मृत्यु  हुई

 क्‍या  यह  भी  सच  है.कि  ऐसे  सम्मिश्रण  का  भारत  में  विपणन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  ऐसे  सम्मिश्रण  को  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं  और  क्या  उसके  विपणन

 की  अनुमति  नैदानिक  परीक्षणों  के  बाद  दी  गई

 यदि  तो  नैदानिक  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या  और

 उनब्रांडों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  अन्तगंत  देश  में  ऐसा  सम्मिश्रण  बेचा  जा  रहा  है
 ओर  कब  से  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मनत्री  एस०  कृष्ण  :  यदि  उपचारी

 खुराक  अधिक  हो  जाए  तो  यह  औषधि  विशेषकर  अल्कोहल  के  साथ  लेने  पर  अत्यधिक  विषाक्त

 हो  जाती  है  ।

 हां  ।  ब्रिटेन  में  1983  में  300  से  अधिक  मौतें  सूचित  की  गई  हैं  ।

 से  डेक्स्ट्रो-प्रोपोक्सीफीन  संयोजन  के  सम्बन्ध  में  प्रतिकूल  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  से
 भी  राज्य  औषध  नियत्रकों  द्वारा  इसके  निर्माण  और  विपणन  के  लिए  लाइसेंस  दे  दिए  गए
 थे  ।  चुंकि  डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन  के  संयोजन  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  राज्य  औषध  नियंत्रकों

 द्वारा  दी  गई  इसलिए  हमें  यह  मालूम  नहीं  है  कि इस  औषधि  की  नेदानिक  अजमाइश  के  लिए
 आग्रह  किया  गया  था  अथवा  नहीं  ।  प्रतिकूल  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ओऔषध  नियंत्रक  ने
 राज्य  ओऔबषध  नियंत्रण  प्राधिकारियों  को  यह  सलाह  दी  कि  जो  फर्म  डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन  वाले
 जनों  को  बेचती  हैं  उन्हें  यह  निर्देश  दिया  जाए  कि  वे  पैकेज  में  रखी  गई  पर्चा  में  एक  चेतावनी

 ओर  सावधानो  विवरण  का  उल्लेख  डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन  वाले  निश्चित  खुराक  संयोजनों  का
 निर्माण  और  बिक्री  करने  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  प्रश्न  पर  निर्माता  संघ  के  विचार  प्राप्त  किए  गए  है  ।
 ओषध  तकसीकी  सलाहकार  जो  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अधीन  एक
 प्विक  निकाय  है  और  सभी  तकनीकी  मामलों  में  सरकार  को  सलाह  देता  अपनी  अगली  बैठक  में
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 इस  औषधी  वाले  निश्चित  खुराक  संयोजनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  मुद्दे  पर  विचार  करेगा  और  अपनी

 सिफारिशें  उपयुक्त  कायंवाही  के  लिए  सरकार  को  भेजेगा  ।

 जिन  आम  ब्रांडों  के  अंधीन  ऐसे  संयोजनों  को  देश  में  बेचा  जा  रहा  है  उनके  नामों

 का  विवरण  संलग्न  यह  संयोजन  पिछले  बारह  वर्ष  से  बाजार  में  उपलब्ध  है  ।

 विवरण

 डेक्स्ट्रोप्रोपोकस्फेन  ट्रांकुलाइजेरस  को  भ्रन्य  औषधियों  के  साथ  मिलाना

 ऋर०  सं०  उत्पाद  का  उत्पादक  का  अन्तविष्ट

 नाम  न।म

 2  3  4

 1.  बेटाफ्लैम  मैससं  विल्को  डक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफोन  ---  65  मि०  ग्रा०

 पैरासिटामोल  --400  मि०  ग्रा०

 बम्बई  ओव्सिफेनबुटाजोन  मि०  ग्रा०

 डाइजेपाम  -

 2.  डोलोपार-प्लस  मैसस  माइक्रो  डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन  —  65  मि&०  ग्रा०
 लैब्स  मद्रास  पैरासिटामोल  --400  मि०  ग्रा०

 डाइजेपाम  —

 3.  पारवोन-एन  मैसस  जगसोन  डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन  ---  32  मि०  ग्रा०
 पाल  नयी  दिल्ली  पेरासिटामोल  --  350  मि०  ग्रा०

 डाइजेपाम  --  ग्रा०

 4,  प्रोक्सिवोन  मैंसस॑  वोखारडट  डेक्टट्रोप्रोपोक्सीफीन  ---  65  मि०  ग्रा०

 बम्बई  पैरासिटामोल  --400  मि०  ग्रा०

 डाइजेपाम  --  ग्रा०

 5,  स्पैस्मो-प्रोक्सितोन  मैससे  डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सोफीन  ---  65  मि०  ग्रा०
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 बम्बई  डाइसाइक्लोमिन  ---

 एच०  सी०  एल०  —  10  मि०  ग्रा०

 पैरासिटामोल  --400  मि०  ग्रा०

 क्लोरडायाजेपोक्साड  —  5  मि०  प्रा०

 LST
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 2  3  4

 6,  सुधिनोल  मैंसर्स  रैनवेक्सी  डेब्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन  मि०  ग्रा०

 लैब्स  नयी  --325  मि०  ग्रा०

 डाइजेपाम  —  2  मिण०ग्रा०

 7.  बैलाजेसिक  मैससे  वालासे  डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफीन  65  मि०  ग्रा०

 गोआ  पैरासिटामोल  मि०  ग्रा०

 डाइजेप|म  —  ग्रा०

 बायुद्त  की  उप-कम्पनियों  के  रूप  में  क्षेत्रीय  विमान  सेवायें

 2732.  प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परयेटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  ने  वर्ष  1983  में  वायूदूत  विमान  सेवा  की

 उप-कम्पनी  के  रूप  में  क्षेत्रीय  विमान  सेवा  हेतु  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  को  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  में  संयुक्त  क्षेत्र  में  विमान  सेवा

 निगम  की  स्थापना  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रक्रिया  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगवीश  :

 तथापि  मंत्रालय  ने  एक  व्यक्ति  विशेष  से  कहा  जिसने  एक  विशेष  प्रस्ताव  करने  के  इस
 विषय  पर  विचार-विमर्श  करने  की  इच्छा  जाहिर  की  थी  ।

 हां  ।  1985  में  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  निजी  क्षेत्र  में  एक  कम्पनी  का  निर्माण  करने  की  संकल्पना  की
 गई  है  जो  विद्यमान  मार्गों  पर  अतिरिक्त  अनुसूचित  उड़ानों  का  परिचालन  करेगी  भौर  चांटर
 परिचालनों  के  लिए  विमान  भी  उपलब्ध  करायेगी  ।

 देश  में  दूरस्थ  और  दुर्गंम  स्थानों  तथा  उन  स्टेशनों  जो  पर्यटन  और  उद्योग
 की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  जिम्मेदारी  वायुदृत  को  सौंपी  गई  वायुद्त ने  46  स्टेशनों  को  पहले  ही  विमान  सेवा  से  जोड़  दिया  है  भौर  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक
 अपमे  नेट-वर्क  में  उसकी  29  और  स्टेशनों  को  जोड़ने  की  योजना  प्राइवेट  सैक्टर  में
 चार्टर  की  गई  एयर-टैक्सी  की  सेवाओं  का  परिचालन  करने  के  लिए  अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  की
 सरकार  जांच  कर  रही
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 मई  शिक्षा  नोति  पर  चर्चा

 2733.  प्रो०  सधु  दंडवते  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 क्या  शिक्षा  नीति  के  मसौदे  पर  शिक्षाविदों  और  शिक्षण  संघ  के  साथ  चर्चा  कर  ली

 शई

 (q)  यदि  तो  नई  शिक्षा  नीति  के  दस्तावेज  पर  उनकी  आम  राय  क्या

 दस्तावेज  के  किन-किन  विशिष्ट  क्षेत्रों
 की

 आलोचना  की  गई  और

 इस  आलोचना  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशोला  :  से

 की  चुनौती-एक  नीति  परिप्रेक्ष्यਂ  नामक  एक  स्थिति  जिसमें  शिक्षा  की  स्थिति  पर

 दृष्टिकोण  निहित  है  तथा  जो  अनिवायें  रूप  से  शैक्षिक  छात्रों  तथा  बुद्धिजीवियों

 के  विचारों  तथा  सुझावों  पर  आधारित  सरकार  द्वारा  राष्ट्रव्यापी  चर्चा  के लिए  आधार  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  जारी  की  गई  जिससे  नई  शिक्षा  नीति  तैयार  करने  के  संबंध  में  मदद

 मिलेगी  ।  इस  पर  परामशश  की  प्रकिया  29-30,  1985)  को  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  से  शुरू  की  गई  थी  तथा  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जहां  तक  संभव  राज्य  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  इन  चर्जाओं  में  सारे  देश  के  नियोक्‍ताओं

 कार्यकर्ता  प्रबन्ध  माध्यम  विशेषज्ञों/|वैज्ञानिकों,  सृजनात्मक
 सरकारी  स्वैच्छिक  संगठनों  तथा  राजनैतिक  संगठनों  सहित  उन  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  शामिल

 करना  चाहिए  जो  शिक्षा  में  इच्छुक  हों  ।  नई  शिक्षा  नीति  पर  एक  साथंक  परिचर्चा  प्रारम्भ  करने

 के  लिए  राज्य  तथा  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  काफी  संख्या  में  सेमिनार  आयोजित  किए  गए  हैं  ।

 इन  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तरीय  सेमिनारों  में  शिक्षण  समुदाय  के  सदस्यों  तथा  शिक्षाविदों  को

 शामिल  करने  के  मंत्रालय  ने  शिक्षा  प्रणाली  के  विभिन्‍न  स्तरों  की  शामिल  करते  हुए  विभिन्‍न

 शिक्षण  संघों  ढ।रा  आयोजित  चार  सेमिनारों  को  प्रायोजित  किया  है  ।  नई  शिक्षा  नीति  तैयार  करते

 समय  इन  निकायों  तथा  सेमिनारों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया

 बम्धई  झोर  विजयवाड़ा  के  बोच  नई  एक्सप्रेस  गाड़ी

 2734.  श्री  वी  ०सोभनाव्रीश्यर  राव  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  यात्री  यातायात  तथा  माल  भेजने  संबंधी  आवश्यकताओं  की

 पूतति  के  लिए  बम्बई  और  विजयवाड़ा  के  बीच  एक  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाए  जाने  के  लिए  बारे  में  कोई

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
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 इस  गाड़ी  के  कब  तक  चलाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  से  बम्बई  और

 विजयवाड़ा  के  बीच  एक  गाड़ी  चलाने  के  सुझाव  की  जांच  की  गई  लेकिन  टमिनल  सूविधाओं

 तथा  मागंवर्ती  खण्डों  पर  लाइन  क्षमता  का  अभाव  और  सवारी  डिब्बों  तथा  रेल  इंजनों  जैसे  संसाधनों
 की  कमी  के  कारण  इसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 कलकत्ता-बिजली  रेल  मार्ग  का  बिद्य  तोकरण

 2735.  श्रा  समत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता-दिल्ली  रेल  मार्ग  का  अभी  तक  पूरा  विद्युतीक रण  नहीं  हुआ  यदि

 तो  किन  सैक्शनों  का  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ

 इस  सम्पूर्ण  कलकत्ता-दिल्‍ली  मार्ग  का  विद्युतीकरण  करने  तथा  इस  व्यस्त  मार्ग  पर

 अधिक  आधुनिक  रेलगाड़ियां  चलाने  में  कितना  समय

 कलकत्ता-बम्बई  और  कलकत्ता-मद्रास  मार्गों  के  विधुतीकरण  के  बारे  में  वतमान  स्थिति

 क्या  है  और  इस  कार्य  के  पूरा  होने  में  कितना  समय

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  उपरोक्त  मार्गों  के  विद्युतीकरण  में  क्या  प्रगति  होने
 की  आशा  और

 कया  इस  बारे  में  अधिक  घने  यातायात  वाले  सैक्‍्शनों  और  विशेष  रूप  से  अत्यधिक

 भीड़  वाले  मार्गों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  नहीं  ।
 ग्राण्ड  कार्ड  के  रास्ते  कलकत्ता-दिल्ली  का  रेलपथ  पहले  से  ही  विद्युतीकृत

 मुगलसराय  के  बीच  मुख्य  लाइन  खंड  का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  इस  खंड  के

 करण  का  कार्य  अनुमोदित  हो  गया  है  किन्तु  संसाधनों  की  तंगी  के  इस  योजना  को
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  आस्थगित  रखा  गया  है  ।

 और

 खण्ड  खण्ड  जिनका  विद्य  तोकरण  लण्ड  लियका  धमी

 कर  विधा  गया  विद्य  तीकरण  किया

 जाना  है  ।

 कलकत्ता-वम्बई  कलकत्ता  छोर  से  दुर्गे-तागपु  र-भुसावल
 और  बम्बई  छोर  से

 बम्बई  भुसावज

 कलकत्ता-मद्रास  कलकसा  छोर  से

 खड़गपुर-विज  यवाड़ा  विजयवाड़ा

 पुर-और  मद्रास  छोर  से

 म्रद्रास-विजयवाडा
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 कलकत्ता-बम्बई  खंड  के  गैर-विद्युतीकृत  भाग  का  विद्युतीकरण  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक

 पूरा  होने  की  सम्भावना  सातवीं  योजना  के  दौरान  कलकत्ता-मद्रास  मार्ग  के

 गैर-बविद्युतीकृत  खण्डों  के  विद्यूतीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दिलली-बम्बई  और  मध्य  दोनों  रेलवे

 के  और  कलकत्ता-बम्बई  ट्रंक  मार्गों  तथा  कोयला  लौह  अयस्क  आदि  के

 संचलन  के  लिए  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  खण्डों  के  विद्य  तीकरण  करने  को  प्राथमिकता.दी  गई

 भुसावल  रेलवे  स्टेशनों  के  पास  रेल  पटरियों  झ्लौर  ऊपरी  तारों  को  नुकसान

 2736.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिनांक  11  1985  की  भुसावल  स्टेशन  के  निकट  एक  उपमार्ग  पर  एक

 एल०  पी०  जी०  टैंकर  में  विस्फोट  से आग  लग  गई  थी  जिससे  निकटवर्ती  रेल  यार्ड  को  रेल  लाइनों

 और  ऊपरी  तारों  को  नुकसान  पहुंचा  और  उस  खंड  में  रेलगाडी  सेवा  में  व्यवधान  पड़ा

 यदि  तो  क्‍या  इस  दुधेटना  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटना  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए
 गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  हां  ।  12-11-1985  को
 न  कि  11-11-85  को  भुसावल  स्टेशन  पर  एक  सड़क  टेकर  रेलवे  के  निचले  पुल  से  टकरा  गया  था  ।
 टैंकर  में  आग  लग  गई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  रेलपथ  तथा  बिजली  के  सिरोपरि  उपस्कर
 ग्रस्त  हो  गये  थे  और  गाड़ी  सेवाओं  में  बाधा  पड़  गयो  थी  ।

 और  रेल  अधिकारियों  द्वारा  की  गई  जांच  से  पता  चला  है  कि  दुघंटना  टैंकर
 के  ड्राइवर  की  लापरवाही  के  कारण  हुई  थी  ।  ड्राइवर  ने  अधिआयामी  भारों/वाहनों  के  पारगमन
 को  रोकने  के  उद्देश्य  से  उपमार्ग  से  पहले  लगाये  गये  हाइटगेज  को  उखाड़  दिया  था  ।  महाराष्ट्र
 राज्य  पुलिस  भीसड़  सड़क  दुर्घटना  की  जांच  कर  रही  है  ।

 यह  एक  सड़क  दुघेटना  है  और  (1)  सड़क  परिवहन  प्राधिकारियों  द्वारा  एल०पी०जी ०
 टैंकरों  के  लिए  उनके  परिवाहित  आयामों  को  दृष्टि  में  रख  कर  अनुमेय  मार्ग  निर्धारित  किया
 जाता

 (2)  अधिआयामी  भार  उप  मार्ग  से  न  इसके  लिए  निचले  सड़क  पुलों  से  पहले  कुछ
 दूरी  पर  हाइट  गेज  लगा  रले  हैं  ।

 (3)  उपयुकक्‍त  समझी  जाने  वाली  अन्य  उपचारात्मक  यदि  कोई  होगी  ।  राज्य
 सड़क  परिवहन  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जायेगी  ।
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 खाद्य  पदार्थों  में  रंगों  विशेष  रूप  से  लाल  रंग  झोर  जामुनी  रंग  का  प्रयोग

 2738.  थ्री  बी०  एस०  कृष्ण  प्रस्यर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  होर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह्‌
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  खाद्य  पदार्थों  में  रंगों  विशेष  रूप  से  लाल  रंग  और  जामुनी
 शंग  का  प्रयोग  करना  मानव  के  लिए  हानिकर  है  और  कसर  तथा  जन्मांग  रोगों  के  कारण  बन  रहे

 और

 यदि  तो  खाद्य  पदार्थों  में  रंगों  के  प्रयोग  को  बन्द  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही
 की  गई  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  और

 खाद्य  मानकों  की  केन्द्रीय  जो  एक  सांविधिक  सलाहकार  समिति  ने  एक  विशेषज्ञ
 उपसमिति  गठित  की  थी  जिसने  बंगनी  और  गाढ़ा  लाल  सहित  कोलतार  रंगों  से  स्वास्थ्य  पर

 पड़ने  वाले  प्रभानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  रंगों  पर  रोक  लगाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करते  हुए

 यह  सिफारिश  की  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  में  बंगनी  रंगों  की  निर्धारित  सलहा-सीमा
 200  पी०  पी०  एम०  से  घटाकर  100  पी०  पी०  एम०  कर  दी  जानी  चाहिए  और  गाढ़े  लाल

 का  इस्तेमाल  बन्द  कर  दिया  जाना  खाद्य  मानकों  की  केन्द्रीय  समिति  इस  मामले  पर

 बिचार  कर  रही

 गुजरात  से  नमक  को  परिवहन  ढू  लाई  के  लिए  बेगन

 2739.  भ्री  बदौलत  सिह  जी  जदेजा  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  गुजरात  से  नमक  के  परिवहन  के  लिए  एक  वर्ष  में  कितने  माल  डिब्बों  की  मांग

 की  जाती

 इस  वर्ष  कितने  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराए

 क्‍या  रेलवे  ने  गुजरात  के  नमक  उद्योग  से  उसकी  मांगों  के  बारे  में  चर्चा  की  और

 पर्याप्त  संख्या  में  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  भाधव  राब  :  जनवरी  से  1985

 को  अवधि  के  दौरान  गुजरात  से  नमक  के  लदान  के  लिए  कुल  मांग  91949  माल  डिब्बे

 लाइन  चौपहियों  के  हिसाब  थी  ।

 इसी  अवधि  के  दोरान  गुजरात  से  69974  माल  डिब्बों  भर्थात्‌  मांग  का  76

 लदान  हुआ  था  ।

 हां  ।
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 माल  डिब्बों  की  सप्लाई  बढ़ा  दी  गयी  है  ।  गुजरात  से  रेल  द्वारा  नमक  के  परिवहन
 में  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  की  तुलना  में  जनवरी  से  85  तक  4.2  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  है  ।

 रोग  का  उन्मलन

 2740.  श्रो  घिष्णु  मोदी  :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिवार  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ण्ह  सच  है  कि  देश  के  अनेक  राज्यों  में  रोग  अभी  भी  डाक्टरों
 के  लिए

 चुनौती  बना  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  रोग  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्योरा  क्या  और

 इस  रोग  के  उन्मूलन  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  ठोस  कदम  उठाए  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  से  अब  तक

 किए  गए  सर्वेक्षणों  के  अनुसार  नाडू  रोग  गिनी  वार्म  रोग  के  नाम  से  भी  जाना  जाता

 मध्य  आन्ध्र  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  में  स्थानिकमारी  रूप  में  है  ।

 इन  राज्यों  के  प्रभावी  जिलों  के  सभी  गांवों  में  इन  रोगियों  का  पता  जिनमें  यह  रोग  श्याप्त

 के  लिए  की  गई  खोजों  के  अनुसार  1984  के  दौरान  इन  राज्यों  में  इस  रोग  से  पीड़ित  रोगियों

 की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 राज्य  का  नाम  रोगियों  की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  4413

 गुजरात
 1310

 कर्नाटक  5422

 मध्य  प्रदेश  10447

 महाराष्ट्र
 3641

 राजस्थान
 15210

 इस  रोग  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  गिनो  वार्म  उन्मूलन  कार्यक्रम  स्थानिकमारी  वाले

 राज्यों  में  चलाया  जा  रहा  इसके  अतिरिक्त  इस  संबंध  में  निम्नलिखित  उपाय  भी  किए  जा

 रहे  हैं  :--

 1.  ग्रामीण  जल  आपूतति  विभागों  के  माध्यम  से  प्रायमिक  आधार  पर  प्रभावित  गांवों  मैं

 ध्षाफ  पानी  की  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  करना  ।
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 2.  टैमिफोस  50  प्रतिशत  ई०  सी०  से  असुरक्षित  जलजख्रोतों  को  रसायन  द्वारा  साफ  करना  ।

 3,  रोगियों  का  उपचार  करना  ।

 4.  प्रशिक्षण  तथा  स्वास्थ्य  शिक्षा  ।

 ट्रकों  के  राष्ट्रीय  परमिट  जारी  करने  के  मामले  में  कथित  भ्रष्टाचार

 2741.  श्रीमती  पढेल  रमाबेन  रामजी-माई  मांवणि  :  क्‍या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  नि

 क्या  सरकार  काध्यान  ट्रकों  के  राष्ट्रीय  परमिट  जारी  करने  के  मामले  में  व्याप्त

 कदाचार  और  भ्रष्टाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  और  संबंधित  अधिकारियों  को  1  1985  और  30

 1985  के  बीच  इस  संबंध  में  विभिन्‍न  संगठनों  जनता  और  व्यक्तियों  और
 '

 संध्द  सदस्यों  और  अन्य  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  से  इस  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा

 उनका  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुआ  है  ?

 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  से  ट्रकों  के  लिए  राष्ट्रीय  परमिटों  की  मंजूरी
 की  प्रक्रिया  के  बारे  में  आम  शिकायतों  को  देखते  17  और  18  1985  को  परिवहन
 विकास  परिषद  की  बैठक  में  इस  विषय  पर  विचार  विमश  किया  गया  ।  परिषद  ने  योग्य  आवेदकों

 को  आसानी  से  राष्ट्रीय  परमिटों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  संबंधी  प्रतिबंध  को  हटाने  की

 सिफारिश  की  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  इस  निर्णय  के  कार्यान्वयन  के

 आवश्यक  कारंवाई  शूरू  कर  दी  राई

 नमंदा  गदीं  पर  जसमार्ग  के  लिए  योजना

 2742.  श्रीमती  पटेल  रमाबन  रामछो  भाई  सावलि  :  क्या  परिबहम  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नर्मदा  नदी  में  जलमार्गों  का  विकास  करने  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीम  योजना  में  कोई

 पोजनायें  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवहन  मंत्री  अंसो  :  महीं  ।

 (a)  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 was



 लिखित  उतरे  $  दिसभ्ब २,  1988
 PG

 PB

 नमंदा  सिचाई  परियोजना  पर  किया  गया  कार्य

 2743.  श्रोमतो  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावणि  :  वया  जल  संसाधन  मन्‍्जी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नमंदा  सिंचाई  परियोजना  पर  हुए  कार्य  में  लागत  और  निर्माण  के  संबंध  में  क्‍या

 प्रगति  हुई

 कया  गुजरात  और  राजस्थान  सरकारों  से  बकाया  राशि  वसूल  हो  गई
 ग्रैय अर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसाधन  मंत्री  बी०  :  1985  तक  गुजरात  में  नर्मदा

 सिचाई
 परियोजना  सरोवर  पर  287  करोड़  रुपये  का  ख्  किया  गया

 फाल्ट  जोन  कानक्रीटिंग  तथा  मुख्य  बांध  स्थल  की  खुदाई  के  कार्य  पूरे  हो  गए
 पतली  पिलाई  से  10  तक  बायां  ब्जाक  के  रॉक  फिल  बांध  और  0  से  21

 कि०  मी०  के  बीच  मुख्य  नहर  के  काय॑  प्रगति  पर  रॉक  फिल  बांध  का  कार्य  वर्ष  1985-86  के

 दौरान  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना

 और  मध्य  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  से  बकाया  तथा  वसूल  की  गई
 राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :  --

 रुपये

 मध्य  प्रदेश  महाराष्ट्र  राजस्थान

 माचे  1985  तक  की  57.30  27.15  11.01

 अवधि  का  हिस्सा

 अक्तूबर  1985  के  44.68  31.43  श्न्य
 अन्त  तक  वसूल  की

 गई  राशि

 बकाया  राशि  जो  12.62  शेष  शून्य  11.01

 अभी  वसूल  की  (+  4.28)
 जानी  1985-86

 के  खज  के
 न  59  अज  अन्न  कि  चत+त+++

 बर्थ  1992  के  श्ोलस्पिक  रेलों  क ेलिए  भारत  की  प्रार्थना

 2744,  भो  प्रिय  रंजन  दास  सुसशो  :  क्या  लागव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि  ;
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 क्या  अच्तर्राष्ट्रीय  ओलम्पिक  समिति  के  आयोग  ने  बर्ष  1992  के  ओलम्पिक  खेलों  का

 आयोजन  करने  की  भारत  की  प्रार्थना  की  जांच  करने  के  लिए  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  का  दौरा

 किया

 यदि  ता आयोग  और  सरकार  के  अधिकारियों  के  बीच  हुई  वात-चीत  का  ब्यौरा

 ब्या

 आयोग  के  सुझाव/टिप्पणियां  क्या

 नई  दिल्‍ली  में  सफलतापूर्वक  ओलम्पिक  खेलों  को,आयोजन  करने  में  भारत  की

 समथंता  के  बारे  में  आयोग  को  समझने  के  लिए  क्या  कार्गवाही  की  गई  और

 इस  मामले  में  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 युवक  कार्यक्रम  झोर  लेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  मारप्रटट
 :  और  अत्तर्राष्ट्रीय  ओलम्पिक  समिति  के  एक  आयोग  ने  हाल  ही  में  1992

 ओलम्पिक  खेलों  के  लिए  सम्भव  स्थान  के  रूप  में  दिल्ली  में  उपलब्ध  सुविधाओं  को  देखने  के  लिए

 नई  दिल्‍ली  का  दौरा  किया  था  |  आयोग  को  सूचित  किया  गया  था  कि  सरकार  उपयुक्त  समय  पर

 दिल्‍ली  में  1992  खेल  आयोजित  करने  के  प्रस्ताव  को  ध्यान  में  रखेगी  ।

 और  भारतीय  ओलम्पिक  जिसके  साथ  आयोग  ने  विस्तार  से

 विचार  विमर्श  क्रिया  ने  सांचत  किया  है  कि  आयोग  के  अध्यक्ष  के  अनुस्तार  खेल  आयोजित
 करने  के  लिए  दिल्‍ली  पूरी  तरह  सुसज्जित  है  इस  प्रयोजनार्थ  इसकी  क्षमता  तथा  समर्थता  पर

 सन्देह  नहीं

 भारतीय  ओलम्पिक  एसोसिएशन  ने  हाल  ही  में  1992  ओलम्पिक  खेलों  के  लिए
 विड  करने  के  अपने  प्रस्ताव  से  संबंधित  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  की  सरकार

 रिपोर्ट  का  अध्ययन  कर  रही  है  ।

 जठरांत्र  शोथ  धोर  जापानी  मस्तिष्क  शोथ  की

 रोकथाम  के  उपाय

 2745.  डा०  फुलरेण  गुहा  :  कया  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  इपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  जठरांत्र  शोध  और  जापानी  मस्तिष्क  शोथ  की  रोकथाम  के

 उपाय  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  मे  जठरांत्र  शोध  और  जापानी  मस्तिष्क  शोध

 के  कितने  मामलों  के  समाचार  मिले  और
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 लिखित  उत्तर  $  1985

 उपय्‌ कत  भाग  और  के  राज्य-वार  आंकड़े  क्या

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  से  देश  में

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भिन्न-भिन्न  राज्यों  के  द्वारा  सूचित  किए  गए  जठरांत्र  शोथ

 और  जापानी  एनसेफेलाइटिस  के  रोगियों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  1,  2  और  3  में  दी

 गई  है  |

 इन  रोगों  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  :---

 काला-भ्ाजार  :

 ) (1 है

 (2)  रोगियों  का  उपचार  ।

 (3

 सैन्डफलाईरोघी  उपाय  ।

 अनुसंघान  व  प्रशिक्षण  ।

 )

 /

 )  स्वास्थ्य

 )

 5)

 (4

 (

 जठरांत्र  शोथ  :

 (1)  लोगों  के  इस्तेमाल  के  लिए  प्रत्येक  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  और  उप-केन्द्रों  को  प्रति  वर्ष

 100  तथा  200  पैकटों  की  दर  स ेओरल  रिहाइडेशन  साल्ट  किया

 जा  रहा

 (2)  सभी  अतिसार  रोगों  के  नियंत्रण  और  उपचार  के  लिए  जिला  स्तर के  स्वास्थ्य

 अधिकारियों  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  चिकित्सा/अध॑-चिकित्सा  स्टाफ  को

 प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।

 (3)  अतिसार  रोगों  पर  नियंत्रण  पाने  के  बारे  में  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  ]।  लाख

 पुस्तिकायें  छापी  गई  हैं  और  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भेजी  गई  हैं  ।

 (4)  3।  1985  की  स्थिति  के  अनुसार  निर्माण  विभाग  द्वारा  53.2  प्रतिशत  ग्रामीण

 लोगों  और  81.1  प्रतिशत  शहरी  लोगों  को  जल  पूति  की  सुविधा  प्रदान  की  गई

 गजापानों  :

 (1)  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  कार्यकलाप  में  तालमेल  बैठाने  के  लिए  राष्ट्रीय

 मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  निदेशालय  में  एक  सैल  खोला  गया

 (2)  स्वास्थ्य  शिक्षा  उपायों  को  तेज  किया  गया  है  और  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों

 को  जापानी  एनसेफेलाइटिस  के  बारे  में  एक  नोट  वितरित  किया  गया  उनके

 द्वारा  यह  नोट  जनता  तथा  चिकित्सा  कारमिकों  को  बांदा
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 823»  म्कक+ ५५»  न  ऊक+++  नम

 (3)  सभी  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  जिस  इलाके  में  रोग  पाये

 जाने  की  सूचना  मिले  उस
 क्षेत्र

 के
 आस-पास  2/3  किलोमीटर  तक  बी०एच०

 डो०  डी०  टी०  का  छिड़काव

 (4)  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  कीटनाशी  दवाइयां  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  की  गई

 हैं  ।

 (5)  सलाह  देने  और  रोगियों  का  निदान  करने  के  लिए  इस  कायंक्रम  में  वाइटर  अनुसंधान

 ट्रापीकल  स्कूल  आफ  अखिल  भारतीय  स्वास्थ्य

 विज्ञान  एवं  जन  स्वास्थ्य  संस्थान  राष्ट्रीय  संचारी  रोग  दिल्‍ली

 को  शामिल  किया  गया  है  ।

 (6)  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  उनकी  मांग  पर  वैक्‍्सीन  सप्लाई  की  जाती  हू

 काला-धझाजार

 राज्य  1982  1983  1984  1985
 )

 मामले  मामले  मामले  मामले
 a a  फ/!ैै:ऑ.  ॒£

 असम  4
 ना  ना

 ध््

 बिहार  8723

 दिल्ली  2*  [*

 जम्मू  व  कश्मीर  न  --

 तमिलनाडु  ना  ना  2

 उत्तर  प्रदेश  न  न  3

 पश्चिम  बंगाल  2727  4229

 योग  :

 दूसरे राज्यों से किसी सामले की सूचना नहीं भिली है । कि



 लिखित  उत्तर  $  1985

 1982-1985  के  दोराव  मारत  में  गैस्ट्रो  हस्ट्राइटिस  के  सुचित

 किए  गए  रोगी  शोर  मौतें

 —  :

 ऋ०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1982  1983  1984...  1985

 सी2डी  सी  डी  सी  डी  सी2डी  अनि
 >>  ज+तत्नतन_नऐन्‍ऐरन्‍ोेहतााा सी  उन्‍स्‍स:नओओ--+  ना  सन न

 2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  96159  93834  89952...  26256

 2..  असम  134892  123124  न

 3.  बिहार  3045...  8740  2902  न

 4.  गुजरात  36338  52056  39512...  15961

 5.  हरियाणा  7422...  1164  1317  581

 6.  हिमाचल  प्रदेश  72514  68723  91354  45149

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  +  2108265  130099  23823

 8.  कर्नाटक  153170  182215  117443_  47537

 9.  केरल  14714...  17682  24300  14602

 10.  मध्य  प्रदेश  25176  12436  23002.  16432

 11.  महाराष्ट्र  34869  48907  51034  32451

 12.  मणिपुर  12581  19404  +  +

 13.  मेधालय  15301  4578  10118...  6744

 14.  नागालैंड  +  3061  9276.  +

 15.  उड़ीसा  64364  2971  36362.  +

 16.  पंजाब  175474._  176554.._  189828.  92102

 17.  राजस्थान  10654  13083  18345  8626

 18.  सिक्किम  न  +  11450  3193

 19.  तमिलनाडु  32108  28398  52598.  23863

 20.  त्रिपुरा  1002...  12802  14765...  7218

 21.  उत्तर  प्रदेश  3838  5142  9926.  92102

 22.  पश्चिम  बंगाल  न  +  +  +

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  9783  न  8973...  5495



 ।4  1507  लिखित  उत्तेरें

 2  3  4  5  6

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  Tt  ॥॥  12676  है

 25.  चण्डीगढ़  11432  10956  16331  8828

 26,  दादरा  व  नगर  ह॒वेली  854  765  1169  1356

 27.  दिल्‍ली  64300  70525  84823...  47407

 28.  गोवा  दमन  व  दीप  264  196  235  67

 29.  लक्षद्वीप  ।  1101  471  533

 30.  मिजोरम  18502  20366  28279...  15984

 31.  पांडिचेरी  6719  8886  6353  3559

 1015175  1095984  1270757

 सी  _-  रोगी  1.  आंकड़े  अनन्तिम  है  तथा  अपरिमानित
 कवरेज  के  कारण  ये  तुलनीय  नहीं
 हैं  ।

 t
 न  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  2.  दिल्‍ली  के  आंकड़े  एम०  सी०  डी०

 प्रशासन  और

 अस्पताल  से  संबंधित  है  ।]

 भारत  में  1983  से  1985  तक  जापानी  इमसेफेलाइटिस
 के  सूचित  किए  रोगो  धोौर  मोतें

 we  ैहै/#/ैफ'फ
 8  राज्य/किन्द्र  1983*  1984£  1985£

 सं०  शासित  प्रदेश  रोगी  मौतें  रोगी  मौतें  रोगी  मौतें

 1  32  4  5  6६  7  8

 1.  आन्भ्र  प्रदेश  325  न+  603  —  146  न

 2,  असम  29  ~  37  न  45  न

 3.  बिहार  =  न  236  -  =  =

 4.  गुजरात  --  —
 ना  न  न्‍नत+े  +-

 5.  हरियाणा  —  न  न  न  न

 6.  हिमाचल  प्रदेश  प्ग्  धा
 “

 हक + बन



 लिखित  उत्तर  $  दिसम्बर  1985
 जन्‍म ४  198:

 1
 २

 3  4  5  6  7  8

 7.  जम्मू  व  कश्मीर Coe

 8.  कर्नाटक  410  नन+  81  न  125  न

 9.  केरल  न-+  न  न
 --  न  _

 10,  मध्य  प्रदेश  न  --  _  _  _

 11.  महाराष्ट्र  न  --  -.  ..  __

 12.  मणिपुर  35  --  —~  5  _.  _

 13.  मेघालय  न-ः  न  न  —  _

 14,  नागालैण्ड  न  न  --.  29  -  _

 15.  उड़ीसा  —  न  ---  -  +-  —

 16.  पंजाब  ज+
 न  न  —  —  _

 17.  राजस्थान  न  ना
 —  --  -

 18.  सिकिकम  न
 न-++  —  —  ---  रे

 19.  तमिलनाडु  623  ना  524...  +  51  —

 20.  त्रिपुरा  14  --  31  --  +-+-  --.

 21.  उत्तर  प्रदेश  149  न  2  —  1037  a

 22.  पश्चिम  बंगाल  न+
 न  1868  —  220

 23,  अण्डमान  व  निकोबार
 द्वीप  समूह  न  न  न  ++  _-

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  न  ना
 —  --  —  न

 25,  चडीगढ़  न  न  —  ee  ~

 26.  दादर  व  नगर  हवेली  --  -  न  —  न

 27.  दिल्‍ली  न  ~  न  —  --+  नी

 28.  गोवा  दमन  व  द्वीप  _
 न  —  न  -+-.  —

 29.  लक्षद्वीप  न  न  —  —

 30.  मिजोरम  न
 ज+

 न  न  _  +-

 31.  पांडिचेरी  न  —  +-  —  —  व

 योग  ०.  176  —  3382  —
 —  789

 :--  1.  आंकड़े  अनन्तिम
 --  शून्य  हैं  भप्राप्त

 +2,  एन०  एम०  ई०  पी०  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  आंकड़े
 :

 £3.  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  साप्ताहिक/मासिक  रिपोर्टों  क ेआधार
 पर  आंकड़े
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 हैदराबाद  सिकन्दराबाद  रेल  लाइन  को  टोहरा  करना

 2746.  श्री  बी०  शोभनाड्रीश्वर  राव  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेल  ने  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  दोहरी

 बड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण  आरम्भ  किया

 प्रस्तावित  कार्य  की  अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  क्या

 इस  समय  योजना  की  स्थिति  क्‍या  और

 इस  काय॑  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  से

 हुसैनसागर  के  बीच  दोहरी  लाइन  पहले  रो  ही  है  |  हुसंनसागर  और  हैदराबाद  के  बीच  दोहरी  लाइन
 बिछाने  का  कायं  हैदराबाद  और  तेलापुर  (28  क्ि०  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  की

 अनुमोदित  परियोजना  का  भाग  इत  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  8.76  करोड़  रुपये  है
 और  इस  समय  सनत  नगर  और  तेलापुर  के  बीच  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  दोहरी  लाइन  बिछाने

 का  कार्य  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 बिल्ली  हवाई  प्रड़डे  पर  यात्रियों  को  विमान  से  उतारा  जाना

 2747.  प्रो०  रामक॒ष्ण  मोरे  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  दौरान  आज  तक  कितने  मामलों  में  दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  इंडियन

 एयरलाइन्स  द्वारा  निश्चित  बुकिंग  वाले  यात्रियों  को  विमान  वे  उतारा  गया  और  प्रत्येक  अवसर  पर

 किलने  यात्रियों  को  उतारा

 निश्चित  बुकिंग  वाले  यात्रियों  को  विमान  से  उतारने  के  क्‍या  कारण  हैं  जिसके  कारण

 उन्हें  बड़ी  असुविधा  तथा  कठिनाइयां  और

 इस  स्थिति  को  सुधारने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 सागर  विमानन  विभाग  सें  राज्य  स्त्री  जगदीश  :  इण्डियन

 लाइन्स  ने  उड़ानों  में  ओवर-बुकिग  का  निर्णय  1985  में  लिया  था  और  केवल  उसी

 महीने  से  रिकार्ड  रखे  जाते  अक्तूबर  और  1985  (25-11-85  के  दौरान

 दिहली  से  उड़ानों  पर  यात्रियों  के  उतारने  का  उल्लेख  संलग्न  विवरण  1,2  और  3  में  किया  गया  है  ।

 क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  करने  ओर  प्रतीक्षा-सूची  में  यात्रियों  की  संद्या  में  कमी

 करके  उड़ानों  के  समय  पर  प्रस्थान  को  सुनिश्चित  करने  की  दुष्टि  इंडियन  एयरलाहइन्स  द्वारा
 सभी  जेट  उड़ानों  पर  कुछ  प्रतिशत  योजनाबद्ध  भोवर-बुकिंग  की  जाती  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया

 प्त



 लिखित  उत्तर  5  1983
 =  —__—  ee

 का  अनुसरण  विश्वभर  में  सभी  एयरलाइनों  द्वारा  किया  जाता  कभी-कभी  जब  संख्या

 में  टिकट  रह  नहीं  हो  पाते  तो  यात्रियों  को  उतारना  पड़  जाता

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  अब  यात्रियों  को  उतारने  की  स्थिति  से  बचने  के  लिए  जेट

 उड़ानों  पर  ओवर-बुकिंग  के  स्तर  को  कम  कर  दिया  है  और  सीटों  की  ओवर-बुकिंग  की  का

 कुछ  समयावधि  में  यातायात  के  रुझान  को  देख  कर  तय  किया  जाता

 1985  के  दोरान  दिल्‍लो  से  होकर  जाने  वाले

 जड़ानों  से  उतारे  गए  यात्रियों  का  विवरण

 ऋ०  उड़ान  दिनांक  यात्रियों  कारण  कैफियत

 सं०  सं०  की  सं०

 1.  1  प्ितम्बर  3  कोई  रिकार्ड  उस  दिन  की  उड़ान  आई०

 एस०एक्स  ०आर०  नहीं  427  में  जगह  दी  गई  ।

 2.  6  सितम्बर  11  ओवर  बुकिंग  10  यात्रियों  को  6

 बी०ओ०एम०  की  उड़ान  संख्या  आई०
 184  में  और  1  यात्री  को  7

 की  उड़ान  संख्या

 में  जगह  दी  गई  ।

 3.  आई०  17  तितम्बर  7  ओवर  बुकिंग  उस  दिनकी  आई०  में

 बी०ओ०एम०  जगहूदी  गई  ।

 4,  18  सितस्बर  2  ओवर  बुकिंग

 बी०ओ०एम०

 5.  24  सितम्बर  10  ओवर  बुकिंग
 बी  ०ओ०एम०

 6.  25  सितम्बर  3  होटल  आवास  प्रदान  किया

 एम०ए०ए०  गया  ।

 7.  26  सुरक्षा  पुलिस  गेट-नो-शो  घोषित  किया

 सी०्जी०्यू  ०  द्वारा  उतार
 दिया

 18



 !

 उड़ान
 सं०

 2

 ,  आई०सी  ०-427

 एस०एक्स०आर  ०

 540

 एम०ए०ए०

 427

 एस०एक्स०आर०

 405

 बी०ओ०एम०

 184

 बी०ओ०एम०

 182

 बी०ओ०एम०

 518

 पी०  एन०क्यू  ०  |
 बी०एल०आर०

 3540

 एम०ए०ए०

 1907

 गये  यात्रियों  का  विवरण

 कारण

 5

 ओवर  बुकिंग

 —

 न

 [985

 दिनांक  यात्रियों

 की  सं०

 3  4

 1  2

 85

 —agt—  $

 7

 85

 4  3

 85

 12  13

 85

 15  6

 85

 2

 लिखित  उत्तर

 ;  दौरान  दिल्‍लो  से  होकर  जाने  वाली  उड़ानों  से  उतारे

 उस  दिन  की  आई०सी  ०-423

 में  जगह  दी  गई  ।

 होटल  आवास  उपलब्ध  कराया

 उस  दिन  को  आई०सी  ०-184

 में  जगह  दी  गई  ।

 8  यात्रियों  को  एयर  इंडिया
 की  उड़ान  पर  स्थानांतरित
 किया  गया  5  को  बाद  वाली
 इण्डियन  एयरलाइन्स  की

 उड़ान  से  ले  जाया  गया  था
 याजी  को  होटल  आवास

 उपलब्ध  कराया  गया

 4  यात्रियों  को  बम्बई
 एक  एम०ए०ए०  एक

 पी  ०एन०क्यू०

 होटल  आवास  उपलब्ध  कराया
 गया  और  16  1985

 की  से  भेजा

 गया  ।

 139



 लिखित  उत्तर  $  1985
 काका  +म  मा  meneame म  हक»  मकर  वा३७  रकम  थमा इक

 2  3  $  5  6

 9,  9  उसी  दिन  की  बाद  वाली  एयर
 85  इंडिया/इंडियन  एयरलाइन्स  की

 डड़ानों  में  जगह  दी  गई  ।

 427  ओवर  बुकिंग  उस  दिन  की

 एस०एक्स०आर०  85  पर  भेजा

 एस ०एक्स०आर०  2  गोवा  होकर  मार्ग  परिवर्तित  कर

 बी०ओ०एम०  85  दिया  गया  ।

 427  30  उसी  तारीख  को

 एस  ०एक्स०आर०  423  में  चार  को  जगह  दी

 गई  ।  26  को  उसी  तारीख  की

 में  जगह  दी

 गई  ०-425  पर  90

 बच्चों  का  एक  समूह )

 26  5  ---

 ए०एम०डी०  85

 264  29  होटल  आधास  उपलब्ध

 सी०्सी०्यू०  85  कराया  गया  और  बाद

 वाली  उड़ानों  में  जगह  दी

 गई  ।

 30  बाद  वाली  उड़ानों  में  जगह

 सी०्सी०्यू  ०  85  दी  गई  ॥

 के  दिल्‍ली  से  होकर  जाने  बालो

 डड़ानों  से  उतारे  गये  यात्रियों  को  संख्या  को  दिखाने  वाला  विवरण
 न  सै

 उड़ान  संख्या  दिनांक  यात्रियों  की  कारण  कफियत
 संख्या

 2  ओवर  बुकिंग  2  यात्रियों  को  उतारा  गया
 405  और  में  बजे  आई०सी  ०-

 405  में  जगह  दी  गई  ।

 यात्रियों  का  आई  ०सी

 में जगह दी 405 कोई रिकाई गई । नहीं
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 लिखित  उत्तर

 वर्ष  1982  में  एयर  इंडिया  बोह ग  दुर्घटना  संबंधी  रिपोर्ट

 2748.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  22  1982  को  सांताक्ुज  हवाई  अड्डे  पर  एयर  इंडिया  बोइंग  दुर्घटना  की
 वकरने  वाजे  न्याथाधीश  पी०बी०  सावंत  की  सिफारिशों  को  अभी  तक  क्रियान्वयन  नहीं
 किया  गया

 यदि  तो  न्यायाधीश  सावंत  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  मुख्य  बातें  क्या

 और  उन्हें  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  ओर

 सरकार  का  विचार  इन  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 नागर  विमानन  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगवोश  :  से

 धघीश  पी०बी०  सावंत  की  अध्यक्षता  में  बने  न्यायालय  ने  65  व्यापक  सिफारिशें  की  जिनमें

 नागर  विमानन  महानिदेशालय/एयर  इंडिया/भारत  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के

 कलाप  और  संबंधित  विमानचालकों  की  गतिविधियां  शामिल  थीं  ।  जबकि  इनमें  से  59  सिफारिशों

 को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  लेकिन  इनमें  से  केवल  41  सिफारिशें  ही  कार्यान्वित  की  गई

 शेष  18  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  लम्बे  समय  की  आवश्यकता  है  और  इसमें

 विभिन्‍न  अभिकरणों  के  बीच  समन्वय  की  जरूरत  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  कार्यवाही
 चल  रही  है  और  नागर  विमानन  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  बनी  स्थायी  समिति  द्वारा  इसकी

 देख-रेख  की  जा  रही

 2.  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति  पी०बी०  सावंत  के  जांच  न्यायालय  की

 रिपोर्ट  में  सभी  सिफारिशें  उपलब्ध  जिसकी  एक  प्रति  इंडेक्स  नम्बर  629.13255  आर०  के  तहत

 पहले  ही  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  है  ।

 कर्माटक  में  रेलवे  स्टेशनों  का  विद्यु  तीकरण

 2749.  श्री  नरसिह  राव  सुर्यबंशी  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  के  जिला  ताललुक  भालखी  में  जयगांव  रेलवे  स्टेशन  का

 करण  नहीं  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 रेल  बिस्ाग  में  राम्य  संत्रो  माधवराब  :  कर्ताटक  राज्य  के  जिला

 ताल्म्रक  भालखी  में  जयगांव  नाम  का  कोई  रेलवे  स्टेशन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 नेहरू  युवक  केरड्रों  के  लिए  स्वशासों  निकाय

 2750.  कुमारी  मसता  बनर्जी  ;  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  मंत्रालय  के  अधीन  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  लिए  एक  स्वशासी

 निकाय  बनाया  गया

 (a)  यदि  तो  क्‍या  उक्त  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  सीधे  भर्ती  किए  गये  युवा-समस्वयकों

 )  को  नव  गठित  निकाय  में  खपाया

 वर्ष  1972  से  जब  तक  सीधे  भर्ती  किए  गए  युवा-समन्वयकों  को  नियमित  करने  हेलु
 मंत्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 (a)  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पुथवक  कार्यक्रम  शोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रंट

 :  ऐसा  निकाय  बनाने  का  निर्णय  लिया  गया

 बनाए  जाने  वाले  स्वायत्त  निकाय  द्वारा  इस  मामले  पर  विचार  करने  की  आशा

 और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  पदों  के  भर्ती  नियमों  के  संशोधन  द्वारा  ऐसे

 युवा  समन्‍्वयकों  को  नियमित  करने  के  पात्र  बनाने  के  विचार  से  सलाह  ली  गई  है  ।

 दिल्‍ली  में  स्वर्गोय  प्रधान  मंत्रो  श्रीमती  इन्दिरा  गांधों  की  स्मृति  में  सांस्कृतिक
 परिसर

 2751.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  सानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 क्‍या  सरकार  का  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  स्मृति  में  दिल्‍ली  में

 एक  सांस्कृतिक  परिसर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  किस  स्थल  का  चयन  किया  गया

 उपरोक्त  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की

 गई  और

 प्रारम्भिक  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  की  आशा  है  ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  विमाणों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  हां  ।

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  का  प्रधान  मंत्री  द्वारा  19-11-85  को  औपचारिक  रूप  से  उद्घाटन
 किया  गया  था  ।
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 सेन्‍्ट्रल  विस्टा  में  लगभग  2]  एकड  का  एक  क्षेत्र  आबंटित  किया  गया

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  इन्दिरा  गांधो  राष्ट्रीय  कला

 केन्द्र  के  पूंजीगत  कार्य  के  लिए  60  करोड़  रुपए  तथा  कारयक्रमों/कार्यकलापों  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 25  करोड़  रु०  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।

 एक  अन्तर्राष्ट्रीय  वास्तुकला  डिजाइन  प्रतियोगिता  घोषित  की  गई  है  जिसके  परिणा

 1986  तक  घोषित  किए  जाने  की  आशा  है  ।  ब्योरेवार  डिजाइन  तथा  ड्राइंग  उसके  पश्चात्‌

 ही  तैयार  की  जाएगी  ।

 चाल  जनसंस्या  परियोजना  में  धोर  राज्यों  का  शामिल  होगा

 2752.  भोमतों  डो०  के०  भंडारी  :  कया  स्वास्थ्य  भ्ोौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दोरान  चालू  जनसंझया  परियोजना  में  ओर  राज्य  शामिल

 होंगे  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वया  सरकार  सर्वप्रथम  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  वर्गों  पर  पूरी  तरह  से  ध्यान  केन्द्रित

 करेगी  जिनमें  जनसंख्या  वृद्धि  अधिकतम  और

 क्‍या  सरकार  इस  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  परियोजना  में  सभी  सामाजिक  समस्याओं  को

 शामिल  करेगी  ?

 वरियार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  पश्चिम  बगाल  क्षेत्र

 परियोजना  कायेक्रम  में  भारतीय  जनसंख्या  परियोजना--]५  के  रूप  में  शामिल  हुआ  यह

 परियोजना  पहली  1985  को  राज्य  के  घार  जिलों  में  शुरू  हुई  इस  परियोजना

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 ये  परियोजना  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाई  जाती  आशा  है  कि  संबंधित

 राज्य  सरकारें  सभी  सामाजिक  संस्थाओं  की  सहायता  ओर  सहयोग  प्राप्त  करेंगी  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  IV)  से  विश्व  बेक  सहायता
 प्राप्त  क्षेत्र  परियोजना

 पश्चिम  बंगाल  में  चौथी  भारतीय  जनसंझया  परियोजना  पहली  1985  से  लगभग

 107.47  करोड़  रुपये  कुल  लागत  से  शुरू  की  गई  है  ।  यह  परियोजना  5
 वर्ष  की  अवधि  तक

 चलाई  जानी  है  ।
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 बर्दवान  प्रभाग  के  चार  जिले  अर्थात  वांकुरा  बोरभूम  और  पुरूलिया  इस

 परियोजना  के  लिये  चुने  गये  इत  जिलों  की  जनसंख्या  ग्रामीण  जनसंख्या  का  23  प्रतिशत  है
 और  राज्य  कुल  जनसंख्या  का  लगभग  17  प्रतिशत  है  ।

 इस  परियोजना  के  चार  प्रमुख  कार्यात्मक  घटक  हैं  :--

 सेवा-प्रदान  करना  छ

 लोगों  की  मांग  को  बढ़ाने  संबंधी  कार्यकलाप

 मूल्यांकन  और  आपरेशन

 परियोजना  का  प्रबन्ध  ।

 पहला  घटक  सबसे  बड़ा  घटक  77.23  करोड़  है  तथा  इसमें  चार  चुने  हुये
 जिलों  में  अनेक  सेवा  केन्द्रों  नये  प्रयमिक  स्वत्राह्थ्य  पुराने  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 प्रशिक्षण  केन्द्र  और  स्टाफ  का  निर्माण  उपकरण  उपलब्ध  करने  और  स्टाफ

 प्रदान  करने  की  व्यवस्था  है  ।  शेष  तीन  घटकों  का  उद्देश्य  सेवाओं  की  मांग  कामिकों  की

 तकनीकी  और  प्रबंध  क्षमता  में  सुधार  करना  और  सारे  राज्य  में  प्रबंध  कार्य  और  पद्धति  में  सुधार
 करना  है  ।

 बच्चों  में  रोग  ह

 2753.  श्रीमती  डो  ०के०  भंडारी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बच्चे  बड़े  पैमाने  पर  थेलास्सामिया  रोग  से  प्रभावित  हो  रहे  हैं  और  यदि

 तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  रोग  का  इलाज  अत्यधिक  मंहगा  होने  के  कारण  राजधानी
 में  300  मामलों  में  स ेकेवल  4  का  ही  इलाज  हो  रहा  है  और  यदि  तो  कमजोर  वर्ग  की
 लीफों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  और

 क्‍या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद/पोस्ट  ग्रेजुएट  मेडिकल  इंस्टीट्यूशनों  द्वारा
 इस  पर  कार्य  किया  जा  रहा  है  और  यदि  तो  कब  से  और  अब  तक  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  )  :  हां  ।  आम
 लोगों  में  थेलास्सामिया  विशेषक  की  3  से  11  प्रतिशत  घटनाएं  देखी  गई  इस  रोग  से  प्रभावित
 बच्चों  का  राज्यवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  यह  रोग  बहुत  कम  होता

 मोती  बाग  स्थित  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  अस्पताल  प्रशासन  प्रतिदिन  8  बच्चों  को
 रक्‍्ताधान  करने  की  सुविध।एं  प्रदान  कर  रहा  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  प्रशासन  50  बच्चों  के  .
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 लिए  डेसफेरल  इंजेक्शन  और  ल्यूकोसाइट  फिल्टर  द्वारा  विशिष्ट  उपचार  सुलभ  कराने  के  लिए  भी

 सहमत  हो  गया  कमजोर  वर्गों  की  तकलीफों  को  कम  करने  के  लिए  प्रस्तावित  उपचारी  कदमों
 में  मूल  दृष्टिकोण  वालेਂ  दम्पत्तियों  का  पता  लगाना  और  प्रसब-पूर्व  निदान  के  अवसर  प्रदान
 करना  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  इम्यूनोहैमेटालॉजी

 बम्बई  में  थैलास्सोमिया  का  प्रसव-पूर्व  निदान  केन्द्र  स्थापित  किया  है  ।  जहां  पर  बुनियादी
 तौर-तरीकों  को  मानकीकृत  किया  जा  चुका  है  और  सामान्य  नमूनों  पर  आंकड़े  एकत्र  किए  जा  रहे

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  के  बुलेटिन  के  माध्यम  से  एक  अधिसूचना  पहले  ही
 जारी  की  जा  चुकी  है  कि  कोई  भी  इच्छुक  पार्टी  थैलास्सोमिया  के  प्रसव-पूर्व  निदान  के  लिए  उक्त

 संस्थान  से  सम्पर्क  कर  सकती  है  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  निम्नलिखित  तीन  केन्द्रों  में  1983

 को  थैलास्सोमिया  पर  तीन  वर्षों  का  लम्बा  सहयोगी  अध्ययन  शुरू  किया

 1.  इंस्टीट्यूट  आफ  बम्बई  ।

 2.  यूनिवर्सिटी  कालेज  आफ  मेडिकल  नई  दिल्‍ली  ।

 3.  स्कूल  आफ  ट्रापिकल  कलकत्ता  ।

 प्रयोगशाला  तकनीकों  को  मानकीकृत  कर  दिया  गया  है  ओर  सर्वेक्षण  कायं  चल  रहा

 इसके  स्कूल  आफ  ट्रापिकल  कलकत्ता  में  परिषद्‌  के  हैमाटालाजी  यूनिट
 में  हाल  ही  में  थैलास्तोमिया  पर  गहराई  से  अध्ययन  किए  गए  इस  अध्ययन  के  मु्य-मुख्य
 निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :

 1.  थैलास्सोमिया  के  रोगियों  को  बुखार  बहुत  जल्दी  हो  जाता  है  ।

 2  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इन  रोगियों  की  रोगरोधी  शक्ति  में  परिवतंन  आ  जाता

 3.  बंगाली  लोगों  में  बार-बआर  किए  गए  सर्वेक्षणों  से यह  पता  चला  कि  हाल  हो  में  किए
 गए  सर्वेक्षण  में  थैलास्सोमिया  विशेषक  का  मान  काफो  अधिक  है  ।

 इस  वृद्धि  के  कारणों  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।

 पधोंगल  से  रायघूर  तक  को  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  धोषित  करना

 2754.  श्री  सी०  सस्‍्य  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आसन्भ्र  प्रदेश  सरकार  ने  केर्द्र
 को

 ओगोल  से  रायघूर  बरास्ता

 क्रनूल  और  उप्पल  को  सड़क  को  राष्ट्रीय  राज्मागं  प्रणाली  के  अन्तगंत  लेने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  के  कार्यान्वय
 म  में  क्या  प्रशति  हुई  है  !

 का
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 परिवहन  मंत्री  बंसी  :  हां  ।

 धन  की  कमी  के  कारण  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  मानना  संभव

 नहीं  है  ।

 झारदु  लिया  के  चिकित्सा  वैशानिकों  हारा  लांसो

 के  लिए  विकसित  नया  उपचार

 2755.  श्री  सानिक  रेड्डो  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ध्लौर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  आस्ट्रेलिया  के  चिकित्सा  वैज्ञानिकों  द्वारा  ब्रानकाइटिस  के  लिए  किसी  नए
 चोर  का  विकास  किया  गया

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  में  इस  नये  औषध/उपचार  के  बारे  में  कोई  परीक्षण  किये
 और

 क्‍या  भारत  के  चिकित्सा  वैज्ञानिक  ब्रानकाइटिस  के  इलाज  के  सम्बश्ध  में  कार्य  कर

 रहे  हैं  भौर  यदि  तो  अनुसंधान  सम्बन्धी  ऐसे  अध्ययनों  का  अब  तक  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  कुमार  )  :  भारत  सरकार

 को  आस्ट्रेलिया  के  जिकित्सा  वैज्ञानिकों  द्वारा  विकसित  की  गई  श्वसनीशोथ  की  नई  औषधि  के  बारे

 में  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  अधीन  स्वायत्त  भारतीय

 विज्ञान  असुप्तंधान  संस्थान  ने  पहले  पुराने  श्वसनो  शोथ  और  दमे  पर  अनुसंधान  किए  हैं  परश्तु

 पुराने  श्वलनी  शोथ  और  दमे  के  रोगियों  को  ठीक  करने  के  लिए  अभी  तक  किसी  विशेष  औषधि
 का  पता  नहीं  लगाया  गया  इन  रोगियों  को  लाक्षणिक  आराम  पहुंचाने  के  लिए  दवाइयां
 उपलब्ध  हैं  और  इन  ओऔषधियों  के  इस्तेमाल  से  रोगी  अलग-अलग  समय  तक  ठीक  रहते  हैं  ।

 ध्रामोण  भारत  के  लिए  खेल  सुविधायें

 2756.  श्री  सौ०  सम्ब  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  ग्रामीण  भारत  के  खिलाड़ियों  को

 खेलों  के  विकास  हेतु  प्रशिक्षण  और  सुविधाएं  देने  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  गया  धन  का

 सियतन  बहुत  ही  कम

 श्य  44  2  पु  श्व क्या  खेलों  के  क्षेत्र  में  विश्व  स्तरीय  प्रतिस्पर्धाओं  में  खराब  प्रदर्शन  का  यहू  मुश्य
 कारण  ओर
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 यदि  तो  विश्व  स्तरीय  खेलों  में  भारत  के  खेलों  के  प्रदर्शन  में  सुधार  लाने  हेतु
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  और  अधिक  धन  का  नियतन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पुथ॒क  कार्यक्रम  ध्लोर  खेल  तथा  महिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रेट

 :  और  में  कठिनाई  के  कारण  सामान्यतः  और  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  खेलों  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  उपलब्ध  राशि  अपय  प्ति  रही  विश्व  प्रतियोगिता  में  राष्ट्रीय
 स्लेल  टीमों  के  निकृष्ट  प्रदर्शन  के लिए  एक  पहल  यह  भी  माना  गया

 पंचवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  खेलों  और  नए  खेल  प्रतिभाशालियों  का  पता

 लगाने  के  लिए  योजनाओं  पर  विशेष  बल  देने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  राशि  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 चिराला  रेलबे  स्टेशन  फाटक  पर  ऊपरी  पुल

 2757.  श्री  सी०  सम्ब  :  क्‍या  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-मध्य  रेल  के  चिराला  रेलवे  स्टेशन  फाटक  पर  रेल  आवागमन  से  फाटक

 के  बार-बार  बन्द  होने  के  कारण  यातायात  रुक  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  पर  एक  ऊपरी  पुल
 का  निर्माण  करने  का  कोई  विचार

 क्‍या  चिराला  नगरपालिका  ने  अपने  संकल्प  में  दक्षिण-मध्य  रेलवे  के  प्राधिकारियों  से

 कहा  है  कि  वह  चिराला  में  रेल  एवं  सड़क  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  पर  होने  वाले  व्यय  में  भागीदार

 होने  को  तैयार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  भरत्री  माधव  राज  :  नहीं  ।

 और  रेलें  मौजूदा  व्यस्त  समपारों  के  बदले  ऊपरी/निचले  सड़क  पुलों  का
 निर्माण  राज्य  सरकारों  के  साथ  लागत  की  भागीदारी  के  आधार  पर  संयुक्त  रूप  से  करती  है  ।
 चिराला  नगर  निगम  के  अध्यक्ष  ने  चिराला  में  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  के  लिए  पूछा  था  और

 यह  भी  जानना  चाहा  था  कि  नगर  निगम  को  लागत  का  कितना  हिस्सा  वहन  करना
 दक्षिण  मध्य  रेलवे  द्वारा  उनको  सलाह  दी  गयी  है  कि  वह  अपना  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा
 जित  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 मधुपुर  में  “  लोकों  सस्‍्टीम  होडਂ  को  समाप्त  करता  तथा  कमंचारियों
 का  स्थानांतरण

 2758.  श्री  सलाहुद्वील  :  क्या  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्वी  रेलवे  से  लोकों  स्टीम  शेड  समाप्त  करने  का

 usd
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 यदि  तो  क्या  यह  कार्यवाही  श्रमिकों  तथा  कार्य  दक्षता  के  प्रतिकूल

 यदि  तो  इसके  लिए  और  क्या  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  और

 इस  निर्णय  के  फलस्वरूप  मधूपुर  लोको  शेड  पूर्वी  रेलवे  से  कितने  कमंचारियों  को

 स्थानांतरित  किया  जायेगा  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  माधव  राव  :  हाँ  ।

 नहीं  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लगभग  125  कामगारों  का  स्थानान्तरण  किये  जाने  की  संभावना  है  ।
 इस  संख्या  को  न्यूनतम  रखा  जायेगा  और  जिन  कामगारों  पर  स्थानान्तरण  का  प्रभाव

 पड़ने  की  संभावना  उन  पर  उनके  संधात  को  समायोजनों  के  जरिये  कम  किया  जायेगा  ।

 केरल  में  नसिंग  विश्वविद्यालय

 2759.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  स्वास्थ्य  ध्लोर  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  एक  नसिंग  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  और  कोई

 औपचारिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 नेशनल  ब॒क  ट्स्ट  द्वारा  पटना  में  पुस्तक  सेला  श्रायोजित  करना

 2760.  भ्री  सरफराज  भझ्हमद  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कया  यह  सच  है  कि  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  ने  पटना  में  1985  में  एक

 पुस्तक  मेला  आयोजित  करने  की  घोषणा  की  थी  और  यदि  तो  उस  पर  अब  तक  कितनी

 राशि  व्यय  की  गई

 इस  पुस्तक  मेला  के  लिए  आमंत्रित  किये  गये  प्रकाशकों  के  क्या  नाम  और

 क्या  यह  पुस्तक  मेला  आयोजित  किया  जा  चुका  है  यदि  तो  कब  ?
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 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  से

 2  अक्तूबर  से  10  1985  तक  पटना  में  हुए  राष्ट्रीय  पुस्तक  मेले  पर  राष्ट्रीय  पुस्तक
 न्यास  द्वारा  किया  जाने  वाला  संभावित  कुल  व्यय  लगभग  7.6  लाख  रु०

 मेले  में  लगभग  5000  पुस्तक-विक्रेताओं  तथा  संस्थाओं  को  आमन्त्रित  किया  गया

 था  |  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  प्रकाशकों  के  नामों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 2  भ्रक्तथर  से  10  1985  को  पटना  में  प्रायोजित  राष्ट्रीय

 पुस्तक  मेले  में  माग  लेसे  बालों  की  सूची

 क़न्सं०  भाग  लेने  बालों  का  तास
 नासनसनीओत  न  विननगनगगभगभ:£गन

 1:  2

 1.

 109/48  पंजाबी

 नई

 2...  भारतीय  पुरातत्व
 27,  जवाहर  लाल  नेहरू
 भारतीय

 3.  अखिल  भारतीय  हिन्दी  प्रकाशक

 कृष्णा

 4.  आये  बुक

 30,
 करौल  बाग

 नई  दिल्‍ली

 5.  अशोक

 6.  एशियन  एज्यूकेशनल

 एस०  डी०  ए०
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 56

 10.

 15.

 अतामिका

 बी०  एम०  दास

 अकाडमिक

 5  भवानी  दत्त

 पो०  बाक्स  नं०  12341,

 सख्त अलाधइड  पब्लिसस जलाइड

 17,  चितरंजन

 डिलन  प्रक्राप्ताज्न
 अर  अका

 1९  ३१-46. 09७  ९९१४+६४१५4३  9०.0  ४

 अदविता

 $,  देही  इंताले
 4

 अमर

 लारेंस

 अगम  कला

 34,  सेंट्रल
 अशोक

 एशियन  पब्लिशिंग

 8/81,  पंजाबी

 नई

 आरती
 '

 अमर

 5  1985
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 2

 6  है

 0  60

 20.

 लाजपत

 नई

 भारती

 पब्लिससं  एण्ड
 गोविन्द  मितरा

 बिहार  हिन्दी  प्रन्थ

 प्रेमचन्द

 राजेन्द्र

 बिहार  ब्रह्मविद्या
 डा०  एनीबेसेंट

 बी०  आई०

 13,  गवर्नमेंट

 भारत  बुक

 सुजा

 भारतीय

 इंस्टीब्यूशनल ा
 लोची  रोड Cis,

 ब्राइट  कैरियस

 1525,  नई
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 24,

 26,

 27.

 30.

 5  1985

 2

 चिल्ड्रन  बुक

 महुआ

 चिल्ड्रनस  बुक ने
 हरू  हाउस॥|

 4,  बहादुरशाह  जफर
 ब्न्कुमूप  ञ  ।
 नई

 कम्पीटीसंस  सकसिश  रिव्यू

 604,  प्रभात

 राजेन्द्र

 नई  दिल्‍ली

 भारतीय  भाषा

 मतसागंगो

 कम्पीटीशन

 4457,  नई

 कलिफ्टन  एंड  के०  पी०

 53/2,  दुर्गा
 देश  बन्धू  गुप्ता
 करोल

 तई

 केन्द्रीय  हिन्दी
 शीतला

 वैशञानिक  तथा  तकनीकी  शब्दावली
 शिक्षा  तथा  संस्कृति
 वेस्ट  ब्लाक

 आर०  के०

 तई  विल्ली  ।
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 32.

 33,

 34

 35.

 36.

 37,

 38.

 2

 चौखम्बा

 गोपाल  मन्दिर

 पी०  बी०  नं०  1032,

 वाराणसी  ।

 डायमण्ड  पाकेट  बुबस  लिमि०

 2715,  दरिया

 नई  दिल्‍ली  ।

 प्रकाशन

 केरल

 त्रिवेन्द्रम

 धरती

 गंगा  शहर
 बीकानेर

 प्रकाशन

 गुरू  नानक  देव

 अमृतसर  1

 हिन्दी  माध्यम  कार्यान्वयन

 दिल्‍ली

 ई  माडल

 दि

 ग्रेटर

 मई

 अनुसंधान
 अख्ूणा चल

 गलांग

 प्रकाशन

 निर्माण  तथा  आवास

 पुराना
 सिविल  दिहली  ।

 ह
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 1  2

 41.  इमका  प्रकाशन

 1712  गांधी

 महमदाबाद  ।

 42...  फ्रेंक  ब्रादर्स  एण्ड  कं०  पी०

 अंसारी

 21,  दरिया

 नई

 43.  फिरमा  के०  एल०  एम०
 257  बी०  बी०  गॉगुली

 44.  गोल्डन

 66,  कालेज

 कल

 45.  सरकारी  लेखन  सामग्री  भंडार  और

 गुलजार

 जी०  के० क्र

 अशोक  राज

 47.  हिमालय  पब्लिशिंग

 पूजा
 4  अभ्सारी

 दरिया

 मई

 48.  हँत
 18,  नया

 पी०  बी०  न॑०  103,

 इलाहाबाद  ।
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 1

 —

 49.

 §2.

 56,

 2

 हिन्दी  प्रचारक

 पी०  औ०  बाक्‍स  1106,

 पिशाच

 हिन्दी  बुक

 4/5  आसफ  अली

 नई  दिल्‍ली

 इंडियन  बुक

 40/5,  शक्ति

 भारतीय  उच्च  भ्रध्ययन

 राष्ट्रपति

 सुमर

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 कृषि

 नई  दिल्ली  ण्प  10001

 भारतीय  खनन

 स्यू  सेक्रेंटरियेट

 सिविल
 >य>याउनकणण>.  मी  4  4)  (९८४  है

 जानकी

 अशोक  राज

 जयको  बुक
 अंसारी

 दरिया

 नई  दिल्‍ली  ।

 173
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 57,

 59.

 61.

 62.

 63.

 65.

 2

 जै०पी०

 इमका

 अन्सारी

 दरिया

 नई  दिल्‍ली  ।

 IN कनप्राਂ TRUE  ANTS,
 जयसवाल  रिचर्स

 स्यूजियम

 बुद्रधा

 किताब  महल
 अशोक  राज

 पटना  ।

 किताब  घर

 मेन

 गांधी
 1110021 1४४०६

 के०  पी०  बागची  एण्ड

 286,  बी०  बी०  गांगुली

 किशोर

 खजांची

 ललित  कला

 रविन्द्र

 नई  दिल्‍ली

 लोक  भारती

 महात्मा  गांधी

 इलाहाबाद  ।

 मित्रा  एण्ड  धौष  पब्लिसर्स

 10,  श्यामा  चरण  दी

 5  1985
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 2

 66,  मनीशा  ग्रन्थालय  प्राइवेट

 4/3  बंकिम  चटर्जी

 67.  मोती  लाल

 बंगलो

 दिल्ली

 68,  माधव

 च्छ  से  i
 मुजफ्फरपुर

 69,  मैथिली

 श्री  कृष्ण

 70,  मैकमिलन  इंडिया

 सिन्ह
 ग्ेठी

 ]

 सिन्हा  लाइब्रेरी

 71.  नेशनल  पब्लिशिंग  ह
 23,  दरिया
 ब्ग््नपि
 नई  दिल्ली  ॥

 72.  राष्ट्रीय  एटलस  और  थिमेटिक  मैपिग

 50,  ए  गरियाहूट

 73.  निधि

 1590,  मदरसा

 कश्मी री
 दिल्ली  ।

 74  नरेश  पब्लिके
 111,  शंकर  रोड

 न्यू  राजेन्द्र

 नई

 477
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 79

 81.

 83.

 न्यू  लाइट

 रतन

 18,  राजेन्द्र

 नई

 न्यूमैन  ग्रुप्स  आफ

 अंसारी

 नई

 नव  विकास

 अशोक

 नेशनल  बुक
 ग्रीन

 नई

 न्यू  सेंट्रल  बुक

 8/1,  चिन्तामोनी  दास

 नारोसा  पब्लिशिंग

 6,  कम्यूनिटी

 नई

 नारीसा  बुक
 5,  कम्यूनिटी
 पंचशी  नई

 न्यू  बुक
 14,

 मजुमदार
 ञ

 एन०  ई०

 16,  मोत्तीलाल  मलिक

 कलकत्ता  700035
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 84.

 87.

 88  ०

 ् रब

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण

 श्री  अरविन्द

 नई

 राष्ट्रीय  मनोविज्ञान

 4/230,  कचहरी  आग

 नावल्टी  एण्ड  रीडसे

 पटना

 पुस्तक
 6686,  बारी

 प्रकाशन

 सूचना  और  प्रसारण  भारत

 बिहार  स्टेट  कोआरेपटिव  बैंक

 अशोक  राज

 परिजात

 डाक  बंगलो  पटना

 प्रगति

 पो०  बावस०  नं  62,  बेगम

 पुनथी

 136/4  बिधान

 पो०  ओ०  बाक्स  न॑०  16602,

 पढब्लिकेशन

 पंजाबी

 परिमल

 17,  एम०  आई०  जी०  भागम्बरी  आवास

 प्रभात  प्रकाशन

 205,  चावड़ी

 लिखित  उत्तेर

 179
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 1

 95.

 96.

 97.

 98.

 99.

 100.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 107.

 ]  0  8

 पराग

 कर्ण  विश्वास

 .

 पिताम्बर  पब्लिशिंग

 888,  ईस्ट  पाक  करोल  नई  .

 पिरेनटिस  हाल  आफ  इंडिया  पी०

 कनाट  नई

 प्रवीण

 नई  दिल्‍ली  ।

 पापुलर  प्रकाशन  पी०

 4648/1,  अंसारी  21  दरिया  नई  दिल्‍ली

 पंचशील

 फिल्म

 पांडुलिपि
 कृष्णा

 प्रैस  संविस  आफ

 रोड  नं०  राजेन्द्र  पटना

 पायोनियर

 2/27,  सेठ

 प्रकाशन

 4715/21,  दयानन्द  दरिया  मई  दिल्‍ली

 राजपाल  एंण्ड
 मदरसा  कश्मीरी

 रविन्द्र

 1131,  इलाहाबाद  ।

 राजकमल  प्रकाशन

 6,  नेताजी  सुभाष  नई

 राष्ट्रीय  संस्क्ृत

 गली  नं०  4,  विशाल  राजा  मई  दिल्‍ली  ।

 $  1995
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 111.

 112.

 113.

 114.

 115:

 116.

 117.

 119.

 120.

 121.

 2

 राधा  कृष्ण

 2/38,  अंसारी  नई

 रीडर्स  कारनर  एण्ड  एसोसिएटिड  बुक
 अशोक  राज  पथ  पटना  ।

 ऋषभ  चरन

 ई०  वी०  एम०  बुक  नई  दिल्ली

 सीप्रंट  इंडिया

 करोल  नई  दिल्‍ली

 सुरुचि
 केशव  नाज  सिनेमा  के

 '

 नई

 साहित्य

 हासपीटल

 सोम  सुधा
 7483,  तेल  मिल  राम  नई  दिल्‍ली

 एस०  चंद  एण्ड
 पो०  बाक्स  नं०  5733,  राम  नई

 सुल्तान  चंद  एण्ड

 4792/23,  नई

 सोवीनियर  पब्लिसर्स,*

 ईस्टंपार्क  नई  दिल्‍ली

 सनमार्ग

 बंगाली  जवाहर

 सोवियत  बुंबस  एण्ड  पीरियोडीकल्स

 7,  कैमल

 साहित्य
 रविन्द्र  35  फिरोजशाहू  नई

 181
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 a  2०>>>+-->>>नम

 182

 123.

 124.

 125.

 126.

 127.

 128,

 129.

 130.

 ।  3  5  ९

 $  1988

 सप्रिंगर  बुक्स  प्राइवेट

 6,  कन्यूनिटी  नई  दिल्ली

 सामयिक

 3543,  जटवा  नई

 सवंश्री  आलेख

 नवीन

 स्टरलिंग  पब्लिशिंग

 एल  10,  ग्रीन  पार्क  नई

 शाह  एण्ड

 8/9367,  मुल्तानी  नई

 सशधर

 19  केदार  बोस

 सर्वोदय  साहित्य

 %-61/99-100,

 शारदा  पुस्तक
 विलेज  एण्ड  पोस्ट  महुआ  844122.

 सीमान्त

 922,  कूंचा  नई  2.
 की

 मानक

 76,  आचार्य  जगदीश  चंद  बोस

 सुबोध
 अंसारी  नई  दिल्‍ली

 शकुन  ह
 3625,  सुभाष  मार्ग  नई

 सरस्वती  प्रकाशन

 69,  नया  इलाहाबाद  ।

 शारदा

 अंसारी  नई  दिल्‍ली  ।
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 137.

 139.

 140.

 141.

 142.

 143.

 144,

 147,

 2

 साहित्य

 शिवाजी  कृष्णा

 शिवाजी

 विद्या

 सेज  पड्लिकेसंस  इंडिया
 पी०  बी०  नं०  नई

 श्री  भूमि  पब्लिशिंग

 79,  महात्मा  गांधी

 सबसिडी

 राष्ट्रीय  पुस्तक
 टाइम्स  ग्रीन  नई

 दि  टाइम्स  आफ

 7,  बहादुरशाह  जफर  नई

 टाटा  मैंकग्रा  हिल  पद्लिशिंग  कम्पनी

 12/4,  आसफ  अली  नई

 तमिलनाडु  प्रिंट  एण्ड  ट्रेडर्स  पी०

 पी०  बी०  नं०  21,  328  जी०  एस०  टी०

 तक्षशिला

 23/4763,  अंसारी  दरिया  नई

 यू०  बी०  एस०  पब्लिसस

 5,  अन्सारी  पो०  बाक्स०  नं०  7015,  नई

 यूनिवर्सल
 सिंधी

 उत्तर  प्रदेश  उर्दू
 लखनऊ  यू०  पी०

 183
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 149.

 150.

 151.

 152.

 153.

 159.

 यूनिवर्सिटी  आफ

 विवेक

 जवाहर

 विश्व  विजय  प्राइवेट
 कनाठट  तई

 वानी

 4697/5,  21-0,  दरिया  नई  दिल्‍ली

 विद्या  प्रकाशन

 1681,  दरिया  नई

 विधि  साहित्य
 विधि  मंत्रालय  न्याय  और  कम्पनी  भगवानदास

 नई

 विजन  बुकक्‍्स
 *

 1590,  मदरसा  कश्मीरी

 विभूति
 नवीन

 विले  ईस्टने  लिमि०

 4835/24,  अंसारी  दरिया  नई  दिल्ली  ।

 बेस्ट  बंगाल  स्टेट  बुक
 6  राजा  सुबोध  मलिक

 कल

 कामेश्वर

 दरभंगा  संस्कृत  दरभंगा  ।

 बिहार  ग्रन्थ

 नाला

 $  1985
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 क्‍ज  तण+  1  an जीव  ललज न  न  न
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 2

 शिक्षा

 भारत  एक्स०  ए०  एफ०  ओ०  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद

 नई

 आत्मा  राम  एण्ड
 1376  कश्मीरी

 बिहार  राज्य  प्रौढ़  शिक्षा

 श्रीकृष्ण  )

 प्रेम  प्रकाशन

 नई  दिल्‍ली

 प्रकाशन

 नई  दिल्‍ली

 ब्रिटिश  बुक
 नई  दिल्‍ली

 कुमार  बुक
 पटना  ।

 कमलापुरी
 पटना

 गुप्ता  बुक
 पटना

 सूरज  बुक
 पटना

 नाथ
 ह

 कलकला

 अलंकार

 दिल्ली  ।

 मरकाजी  मक्‍तव  इस्लामी

 बिल्ली  ।
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 मध्य  प्रदेश  भर  राजस्थान  द्वारा  चम्बल  महर  के  पानी  का  उपयोग

 2762.  श्री  महेलत्र  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83  से  1985-86  तक  चम्बल  नहर  के  पाती  का  उपयोग  मध्य  प्रदेश  और

 राजस्थान  में  किस  अनुपात  में  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  को  पानी  का  पर्याप्त  हिस्सा  नहीं  मिल  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कक्‍्या'यह  सच  है  कि  मध्य  राजस्थान  अन्‍्तर्राज्य  नियन्त्रण  बोर्ड  द्वारा  जल

 मयन  के  लिए  अभी  तक  एजेंसीਂ  गठित  नहीं  की  गई  और

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  इसके  शीघ्र  गठन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  भन्‍्त्री  बो०  :  राजस्थान  सरकार  के  मध्य  प्रदेश

 तथा  राजस्थान  राज्यों  ने  माझे  चम्बल  दायां  मुख्य  नहुर  प्रणाली  से  निम्नलिखित  प्रकार  से  पानी  का

 उपयोग  किया  :

 वर्ष  शजस्थान  ,  सध्य  प्रदेश

 एकड़  फुट  में  )

 1982-83  1.00  1.1764

 1983-84  1.6861  0.8905

 1984-85  5
 ह

 1.0964  1.1723

 1985-86  5-86  २बी  मौसम  समाप्त  नहीं  हुआ

 और  मध्य  प्रदेश  शिकायत  करता  रहा  है  कि  उन्हें  रबी  की  अधिकतम  मांग  के

 समय  के  दौरान  नहर  के  ऊपरी  स्थानों  में  राजस्थान  द्वारा  अधिक  पानी  लिये  जाने  के  कारण  राजस्थान

 बे  अपने  हिस्से  का  पानी  नहीं  मिल  रहा  लेकिन  राजस्थान  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  गांधी  नगर  बांध

 के  अनुप्रवाह  से  पानी  तिकाल  रहा  है  जिससे  जलाशय  में  प्रवाह  कम  हो  जाता

 और  जल  विनियमन  के  लिए  प्रस्तावित  फील्ड  एजेंसी  थ्रश्नी  दोनों  राम्यों  द्वारा
 गटित  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  वे इस  विषय  पर  अभी  विचार-विमर्श  कर  रहे

 ६186
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 शहरो  धौर  प्रासोण  क्षेत्रों  में  बाल  मृत्यु

 .2763.  श्री  बाला  साहिब  बिसखे  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिबार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  बाल  मृत्यु  के  बारे  में  पिछले  एक  दशक  के

 दौरान  कोई  सर्वे  क्षण  कराया  गया

 ग्रामीण  और  शहरी  बच्चों  का  पोषण  स्तर  कया

 क्‍या  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  माताओं  के  लिए  कोई  योजनाएं  बनाई  है  ताकि

 बड़  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  अल्प  पोषण  के  स्तर  को  उठाया  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विसाग  में  उप  मम्त्री  एस०  कृष्ण  :  भारत  में  पिछले

 दस  बर्षों  में  ग्रामीण/शहरी  क्षेत्रों  में  0-4  वर्षों  के  बच्चों  की  प्रति  हजार  आबादी  पर  0  से  4  वर्ष  तक

 के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  की  मौतों  के  बारे  में  शिशु  मृत्यु-दर  के  अनुमान  नमूना  पंजीयन  पद्धति  पर

 रित  हैं  जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 इससे  पता  चलता  है  क़रि  ग्रामीण  और  दोनों  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु-दर  में  कमी  आ  रही

 (w)  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  पोषण  मानिटरिंग  ब्यूरो  द्वारा  1982

 में  किए  गए  सर्वेक्षणों  के  अनुसार  बच्चों  (1-5  में  कुपोषण  की  प्रतिशतता  इस  प्रकार  है  :--

 1.  तोमर  कुपोषण  6.  प्रतिशत

 2...  साधारण  कुपोषण  34.8  प्रतिशत

 और  माताओं  और  बच्चों  के  पोषण  स्तर  को  उठाने  के  लिए  अनेक  योजनाएं
 आरम्भ  की  गई  हैं  जैसे  पोषण  की  कमी  से  होने  वाली  अरक्तता  को  विटामिन  की  कमी

 के  कारण  होने  वाली  दुष्टिहीनता  से  स्वीकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अन्तर्गत  पुरक
 पोषण  कार्य  पोषण  शिक्षा

 विवरण

 शिशु-मुत्यु-दर

 कक  ग्रामीण  शहरी

 ः

 संयुक्त

 1  2...  3...  -  4 2  3  4

 1974  36.8  27.3  52.3

 $4.8 27.3 $0,0
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 2  3  4

 1975  60.3  31.7  55५0

 1976  55.2  29.7  51.0...

 1977  56.1  27.1  50.9

 1978  53.2  26.3  48.3

 1979  50.6  [1.9  45.7

 1980  46.1  22.2  41.8

 1981  45.5  20.4  41.2

 1982  45.9  20.9  39.1

 नवपुग  स्कूलों  में  बच्चों  को  निःशुल्क  शिक्षा

 2764.  श्री  गंगा  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  चलाए  जा  रहे  नवयुग  स्कूलों  में  उन  ब्चों  को

 निःशुल्क  शिक्षा  दी  जाती  है  जिनके  माता-पिता  की  वाषिक  आय  15,000  रुपए  से  कमਂ  है  भौरकक्‍या

 यहू  कुछ  वर्ष  पहले  निर्धारित  की  गई  -

 -  यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  आगामी  शैक्षिक  सत्र  सै  माता-पिता  की  वाधिक
 आय  की  निर्धारित  सीमा  बढ़ाकर  कम  से  कम  20,000  दपए  करने  का  ताकि  निम्न  आय  वर्ग  के

 लोगों  को  राहत  मिल  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  तथा  संसक्ृति  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्री  सुशोला  :  नई  दिल्‍ली

 नगर  पाक्षिका  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  नवयुग  स्कूल  के  छात्रों  के
 माता-पिता  की  आय  पर

 ध्यान  दिये  बिना  उनसे  कोई  भी  शिक्षा-शुल्क  नहीं  लिया  जाता  वर्ष  1982-83  2-83  से  जूनियर  नवयुग

 स्कूल/सीनियर  नवयुग  स्कूल  के  लिए  निर्धारित  सीमा  के  अनुसार  जिन  छात्रों
 के

 माता-पिता  की  वाधिक

 आय  15,000  रुपये  से  अधिक  उनको  अन्य  सुविधाओं  जैसे  कि  लेखन  जलपान

 इत्यादि  के  लिए  भुगतान  करना  पड़ता  है  ।

 नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ।8

 8
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 .  हे
 छिक्का  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 ॥॒  2765.  भरी  ध्रमर  राय  प्रधान  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 -

 A
 क्‍या  यह  सच  है  कि  हाल ही  में  देश  में  राष्ट्रीय  शिक्षा  पद्धति  का  एक  संकल्प  मंजूर  करने

 के  जिसमें  बच्चों  और  प्रोढ़ों  को समान  रूप  से  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  अबस  स्तर  में
 हु  का  ध्यवसायीकरण  और  राष्ट्रीय  एकता  का  संवर्धन  शामिल  शिक्षा  मंत्रियों  का  दो  दिल  १

 लन  आयोजित  किया  गया  था

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  के  शिक्षा  मंत्री  इससे  सहमत  नहीं  थे

 और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  से  नई

 शिक्षा  नीति  तैयार  करने  से  पहले  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वाद-विवाद  के  एक  भाग  के  रुप  में  शिक्षा  मंभालय

 द्वारा  प्रकाशित  की  चुनौती--एक  नीतिप  रिप्रेक्ष्यਂ  दस्तावेज  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श

 आरम्भ  करने  के  लिए  29-30  1985  को  राज्य  शिक्षा  मंत्रियों  का  दो  दिन  का  एक  सम्मेलन

 आयोजित  किया  गया  था  ।

 2.  सम्मेलन  ने  एक  राष्ट्रीय  शिक्षा  प्रणाली  की  ओर  अग्रसर  होसे  के  महत्व  का  समर्थन
 ”

 जिसमें  बच्चों  और  प्रौढ़ों  को समान  रूप  से  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  स्तरों  में  शिक्षा

 का  व्यावसायीकरण  और  शैक्षिक  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  एकता  का  संवर्धन  शामिल

 पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  सरकार  के  शिक्षा  मंत्रियों  को  छोड़कर  पठन-पाठन  की  प्रक्रिया  के  सम्बस्ध

 में  पर्यावरण  के  साथ  नए  सह  सम्बन्ध  और  विषय-वस्तु  के  बारे  में  उच्च  डिग्री  क ेलबीलेपन  वाले  समंग्र
 ढांचे  के  अन्तगंत  एक  सामान्य  को  २  पाठ्यचर्या  तैयार  तथा  लागू  करने  के  विचार  का  सभी  मंत्रियों  ने

 स्वागत  किया  ।  उन्होंने  यह  महसूस  किया  कि  यह  कुछेक  राष्ट्रीय  अध्ययम  मानदंड  स्थापित

 शीलता  का  संवर्धन  करने  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  प्रणाली  के  भाग  के  रुप  में  राष्ट्रीय  दुष्टि  से  साझे  प्रध्यक्ष

 ज्ञान  ओर  मूल्य  प्रदान  करने  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  साधन  होगा  ।

 3.  पश्चिम  बंयाल  और  त्रिपुरा  के  शिक्षा  मंत्रियों  की  यह  राय  थी  कि  ऐसे  देश  मे

 जहां  अनेक  संस्कृतियां  ओर  क्षेत्रीय  विषमताएं  शिक्षा  प्रणाली  को  अपनी

 इयकताओं  और  आंकांक्षाओं  के  अनुरूप  विकसित  करने  की  बेहतर  स्थिति  में  होते

 ।
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 उड़ीसा  में  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 2766.  श्रीमती  अयन्ती  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ींसा  में  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  कब  आरम्भ  किया  गया

 इस  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  अंब  तक  कितने  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण

 स्थापित  किए  गए

 कमान  क्षेत्र  में  इन  प्राधिकरणों  द्वारा  विचार  किए  गए  विभिन्‍त  कार्यक्रम  कौन-कोन

 से

 छठी  योजना  में  कमान  क्षेत्र  विकास  पर  कितनी  राशि  ओर

 (5)  उपर्युक्त  योजना  अवधि  के  दोरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आवंटित

 धनराशियों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  थी०  शंक  रानन्द  )  ।

 चार  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण  स्थापित  किए  गए

 इन  प्राधिकरणों  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  कार्यकलापों  स्थलाक्ृति  मुद्रा
 खेत-चेनलों  तथा  खेत  नालियों  का  भू-अकारण  वाराबन्दी  लागू

 अनुकूलन  बहु  सफल  प्रदर्शन  तथा  कृषक  प्रशिक्षण  शामिल  कमान  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरणों

 ने  मत्स्यपालन  विकास  तथा  मुर्गीपालन  और  सुअर  पालन  कार्य-कलाप  जैसे  सम्बद्ध  कृषि  कार्य -
 कलापों  को  भी  प्रोत्साहित  किया  है  ।

 और  राज्य  सरकार  ने  छठी  योजना  के  दौरान  कमान  क्षेत्र  विकास  पर  राज्य  सेक्टर

 से  737.51  लाख  रुपए  ख्च  किए  इसके  छठी  योजना  के  दौरान  956.88  लाख  रुपए
 की  कुल  राशि  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  रिलीज  की  गई  है  जिसमें  से  477.97

 लाख  रुपए  अमुदान  के  रूप  में  तथा  478.91  लाख  रुपए  ऋण  के  रूप  में  रिलीज  किए  गए  हैं  ।

 सेंसर  बोर्ड  को  प्रस्तुत  की  गई  फिल्में

 2767.  भौ  एन०  डेलिस  :  क्या  सामथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  बे  1985  के  दौरान  आज  तक  सेंसर  बोर्ड  को  विभिन्‍न  भाषाओं  की  कितनी  फिल्में

 प्रश्युत  की

 उनमें  से  भाषा-बार  कितनी  फिल्में  प्रदर्शन  के  लिए  मंजुर/नामंजूर  को  और
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 न्‍अशेम»»जभाजन++ «मन»  न  क  नककन-मओन++++++ननमक  न  मनन  मनन  कन-म-न  नमन  पमकनककनन  न  न  नमन  नमक  कमान  ee. ७ਂ  करनम-न++  पक  +«  पक  प्रदर्शित  भला»  भा  की कक

 इन  फ़िल्मों  में  से  प्रश्येक  भाषा  की  कितनी  फिल्में  प्रदर्शित  की  और  कितनी  प्रदर्शित

 की  जानी  हैं  ?

 झिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमाणों  में  राज्य  सन्‍्म्री  सुशीला  :  जनवरी  से

 1985  के  केन्द्रीय  फिल्म  प्रभाणीकरण  बोर्ड  को  कुल  725  भारतीय  फीचर  फिल्में

 प्रस्तुत  की  गईं  ।
 '

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रश्ध  दी

 |

 केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणीकरण  बोर्ड  का  सम्बन्ध  केवल  फिल्मों  के  प्रमाणीकरण  से  अतः

 ।  कितनी  फिल्में  प्रदर्शित  हुईं  और  कितनी  प्रदर्शित  होनी  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 स्वीकृत  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  जलाने  के  लिए  राजस्थान

 में  सुने  गए  विकास  लंड

 2768.  भ्री  रास  सिह  यादव  :  गया  सालव  संसाथल  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1985  के  मध्य  तक  देश  के  1,000  विकास  खंडों  में  एकीकृत
 !  बाल  बिकास  सेवा  कार्यक्रम  चलाये  जाने  तथा  सक्रिय  होने  की  संभावना  थी  ;

 क्‍या  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 राजस्थान  राज्य  में  1985  तक  इस  को  चलाने  के  लिए  कितने
 विकास  खंडों  को  चुता  गया  है  और  उनकी  प्रगति  क्‍या  है  ?

 युवक  कार्य  तथा  खेलक्द  शौर  सहिला  कल्याण  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  भारप्रेट
 :  ओर  1984-85  तक  1,000  समेकित  बाल  ब्रिकास  सेवा  सी०  डी०

 परियोजनाओं  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  1019  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास  सेवा
 परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  थीं  जो  निम्न  प्रकार

 1981-82  ३00

 1982-83  3  320

 1983-84  202

 1984-85  4-85  197

 जोड़  1019
 १4

 eee
 एक  परियोजना  के  चलाने  में  लगभग  महीने  लगते  हैं  ।  तदानुसार  1983-84  3-84  तक

 191
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 स्वीकृत  822  1985  के  अस्त  तक  चलाए  जाने  की  संभावना  जून  1985  तक  964

 परियोजनाओं  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो गई  थीं  और  उनमें  से  822  परियोजनाएं  चलाई  गई

 इसके  अतिरिक्त  छठी  योजना  के  अन्त  तक  राज्य  क्षेत्र  में  117  समेकित  बाल  विकास  सेवा

 परियोरना  शुरू  की  गई  उनमें  से  116  परियोजनाओं  ने  जून  1  985  में  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 1984-85  तक  राजस्थान  में  45  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाएं  स्वीकृत  की

 गई  उनमें  से  38  परियोजनाएं  1985  में  परिचालित  1985-86  के  लिए
 स्थान  में  10  और  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 फ्रांस  भ्ोर  ध्मरीका  में  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  का  सुल्यांकन

 2769.  भ्री  उसस  बया  समासच  संसरण्न  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  महोत्सब  के  अन्तर्गत  फ्रांस  तथा  अमरीका  में  दर्शकों  को  अब  तक  दिल्लाए  गए
 विभिन्‍न  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  सुशीला  :  हां  ।

 जेसा  कि  संचार  व्यवस्था  और  लोगों  की  प्रक्रिया  के  मूल्यांकन  के  आधार  पर  फ्रांस  और
 अमरीका  में  आयोजित  भारतोत्सव  एक  प्रभावशाली  सांस्कृतिक  समारोह  हाल  के  वर्षों  में  अ  भूतपूर्व
 रह्षਂ  है  और  भारत  को  इसकी  समृद्ध  विशासत  के  साथ  एक  प्रगतिशील  और  आत्मनिर्भर  देश  के  रूप  में
 दर्शाने  में  सफल  हुआ  है  ।

 पब्लिक  स्कूलों  झौर  सरकारों  स्क्छों  में  शिक्षा  का  स्तर

 2770.  थी  बी०  एस०  विजयराधबन  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गैर-सरकारीਂ  प्रबन्धकों  द्वारा  चलाए  जा

 रहे  पब्लिक  स्कूलों  और  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  स्कूलों  के  स्तरों  में  काफी  अन्तर

 यदि  तो  क्या  इन  स्तरों  में  एकरूपता  लाने
 के  लिए  कभो  कोई  प्रयास  किए  गए

 ह

 और

 यदि  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?
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 सकम्ममनमन

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  सुशीला  :  यद्यपि

 शिक्षा_ि  स्तरों  को  सही  रूप  से  मापा  नहीं  जा  सकता  लेकिन  सामान्य  रूप  से  यहु  कहा  जा  सकता  है
 कि  देश  में  स्कूलों  की  कुल  संख्या  की  तुलना  में  शिक्षा  के  उच्च  स्तर  वाले.उकलों  की  संख्या  कम  है  |  कई

 सरकारी  स्कूल  भी  हैं  जहां  शिक्षा  का  उच्च  स्तर  उन  पब्लिक  स्कूलों  की  संख्या  अर्थात  जो  पब्लिक

 सकल  कांफ़र स  के  सदस्य  57  हैं  ओर  इसमें  दोनों  प्राइवेट  तथा  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूल  शामित

 चूंकि  पब्लिक  स्कूलों  के  पास  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधनों  के  रास्ते  उनके  पास  अपेक्षित

 कांश  सुविधाएं  हैं और  परिणामस्वरूप  सामान्यतया  शिक्षा  का  स्तर  ऊंचा  है  ।  दूसरी  ओर  ज्यादातर

 सरकारी  स्कूलों  में  सुविधाओं  का  पर्याप्त  रूप  से  अभाव  होता  है  जिससे  शिक्षा  के  स्तर  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ता

 और  कई  वर्षों  से  शिक्षक  सक्षमताओं  को  स्तरोन्‍्नत  करने  पाठ्यचर्या  और

 धाठयपुस्तकों  में  सुधार  करने  तथा  स्कूलों  में  अच्छी  सुविधाएं  उप्लब्ध  कराने  की  के  प्रति

 सचेत  रही  इस  पद्धति  का  विस्तार  इतनी  तेज  गति  से  हो  रहा  है  कि  कोटि  सुधार  की  तुलना
 में  विस्तार  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  अधिकांश  संस्ताधनों  का  उपयोग  किया  गया

 है  ।

 देश  के  स्कलों  को  संसाधनों  की  कुल  आवश्यकता  बहुत  अधिक  है  और  ये  तत्काल

 लब्ध  नहीं  हो  स्कूलों  में  न्यूनतम  स्तर  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  तथा  शिक्षक

 ताओं  को  स्तरोन्‍नत  करने  पर  बहुत  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  आशा  की  जाती  है  कि  इन  उपायों

 से  आगामी  वर्षो  में  स्कूलों  में  शिक्षा  के  स्तरों  में  सुधार  होगा  ।

 ]

 संस्कृत  के  प्रध्ययन  में  रत  संस्थान

 2771.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्रिः

 कौन-कौन  से  संस्थान  संस्कृत  के  संवर्धन  में  संलग्न

 संस्कृत  के  अनुसंधान  ओर  ज्ञान  के  प्रसार  के  प्रति  अरुचि  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उसके  लिए  कया  वित्तीय  आवंटन  किए  गए  हैं  ?

 दिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भन्‍्त्री  सुशीला  :  भारत

 सरकार  ने  संस्कृत  की  प्रौन्‍्नति  के  लिए  मानव  संसाधन  विकास  शिक्षा  विभाग  के  अन्तर्गत  नई
 दिल्‍ली  में  एक  स्वायत्त  राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  की  स्थापना  की  संस्थान  के  प्रशासनिक

 तथा  शैक्षिक  नियंत्रण  में  ग्रुरूवायूर  तथा  जय  पुर  स्थित  सात

 129
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 क्षेन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  है  ।  राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  सहित  ये  विद्यापीठ

 संघान  तथा  प्रकाशन  कार्यकलापों  का  कार्य  करते  हैं  जिससे  संस्कृत  की  प्रोन्नति  में  सहायता  मिलती

 मंत्रालय  पूरे  भारत  में  लगभग  650  संस्कृत  के  संस्थानों  को  भी  अनुदान  देता  है  जो  ब्रंभ्कृत

 की  प्रौन्‍नति  के  कार्य  में  लगे  हुए  संस्कृत  के  अध्यापकों  की  नियुक्ति  छात्रों  को

 कालयों  पुस्तकों  आदि  की  खरीद  के  लिए  अनुदान  दिया  जाता  आदर्श  संस्कृत  पराठझाला/बोध
 हंस्थानों  की  योजना  के  अन्तर्गत  मंत्रालय  13  संस्थाओं  को  अनुमोबित  भावर्ती  ब्यय  के  95%  तथा
 भाबर्ती  ब्यय  के  75%  तक  की  वित्तीय  सहायता  भी  प्रदात  करता  है  ।  इन  संस्थानों  की  सूची  विवरण

 के  रूप  में  संलग्न

 मन्त्रालय  ने  संस्कृत  के  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देमे  तथा  संस्कृत  के  ज्ञान  के  प्रसार  के

 साथ  संरकृत  के  अध्ययन  को  लोक  प्रिय  बनाने  के  लिए  कई  कदम  उछाए  इतमें  अम्य  के  साथ-साथ
 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 194

 स्वैच्छिक  संगठनों  को  अनुदान  देना  जो  संस्क्ृत  की  प्रौननति  के  कार्य  में  लगी

 संस्कृत  संस्थाओं  को  निःशुल्क  वितरण  के  लिए  संस्कृत  पुस्तकों  की  खरीद  सहित  संस्कृत

 साहित्य  का

 पू्व-मैट्रिक  अध्ययन  तथा  पारम्परिक  प्रकार  के  संस्कृत  अध्ययन  के  लिए  छात्रवृत्तियां
 प्रदान

 प्रत्येक  वर्ष  अश्विल  भारतीय  संस्कृत  दकतृता  प्रतियोगिता  तथा  अखिल  भारतीय  वेदिक

 सम्मेलन  आयोजित  करना  ;

 (8)  अभावग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह  रहे  संस्कृत  के  पुराने  तथा  विख्यात्त  पंडितों  को  वित्तीः

 विज्ञान  गणित  तथा  सामाजिक  अध्ययन  जैसे  दिषयों  के  शिक्षण  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान

 करके  संस्कृत  पाठशालाओं  का

 संस्कृत  का  शिक्षण  प्रदान  करने  वाले  उच्च  तथा  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  को  विशीय

 सहांवता  प्रदान

 शास्त्रों  के बहून  अध्ययन  के  लिए  संस्कृत  के  बिल्यात  अध्येताओं  की  सेवाक्षों  का उपयोग

 विख्यात  संस्कृत  अध्येताओं  को  भारत  के  राष्ट्रप॑त  द्वारा  सम्मान  प्रमाण  पत्र  प्रदान

 और
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 संस्कृत  पाठशालाओं  के  उत्तीर्ण  छात्रों  के  लिए
 विशेष

 अनुस्थापन  पाठ्यक्रमों  को
 जित  करने  के  लिए  पंजीकृत  शैक्षिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 सातवीं  पंच-वर्षीय  योजनाओं  के  योजना  आयोग  ने  संस्कृत  के  प्रौन्‍्नति
 तथा  प्रसार  के  लिए  10.75  करोड़  रु०  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया

 7

 बिबरण

 धादशश  संस्कृत  पाठशालाध्ों  की  सूथी

 -  श्री  रंग  लक्ष्मी  आदर्श  संस्कृत  ।

 »  जगदीश  नारायण  ब्रह्माचारी  आश्रम  संस्कृत  वाया  लोहना
 जिला  दरभंगा  ।

 «  भगवान  दास  संस्कृत  डाकघर  :  गुरुकुल  कांगड़ी  ।

 .  दीवान  क्रष्ण  एस०  डी०  संस्कृत  अम्बाला  कैस्ट  ।

 मद्रास  संस्कृत  कालेज  एंड  एस  ०  एस०  वी०  84,  रायपेटा  हाई  माइलापोर

 मद्रास  ।

 .  एकसारान  संस्कृत  मैनपुरी  (3०  ।

 «  हरियाणा  संस्कृत  जिला  फरीदाबाद

 :  कुप्पुस्वामी  शास्त्री  अनुसंधान  84  रोयापेट  हाई

 तमिलनाडु  ।

 .  कालीकट  आदर्श  संस्कृत  जिला  कालीकट  ।

 .  बैदिक  संशोधन  तिलक  विद्यापीठ  ।

 श्री  चन्द्रशेधरेन्द्र  सरस्वती  न्याय  शास्त्र  संस्कृत  मार्फत  श्री  शंक  राधार्य  स्वामी

 मठ  न०  1,  रुलाई  ।

 -  खकमी  देंवी  सराफ  आदर्श  संस्कृत  काली  ग्राम  तथा  ढाकभर

 814112
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 ]

 शिक्षा  को  गांवों  तक  ले  जाने  की  झावश्यकता

 2772.  श्रो  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  कथा  सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वया  संयुक्त  राष्ट्र  विज्ञान  और  संस्कृति  संगठन  की  प्रशिक्षण  कार्यशाला  में  मन्त्री

 जी  ने  शिक्षा  को  गांवों  तक  ले  जाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया

 यदि  तो  इस  समय  कौन-कौन  सी  योजनाएं  चल  रही  हैं  और  वे  कितनी  प्रभावी

 क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नई  योजना  चालू  करने  पर  विचार  कर  रही
 ओर

 सातवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  साक्षरता  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 गए  हैं  भौर  उनके  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  सुशीला  :  यूनेस्को
 मानव  संस्ताधन  विकास  मन्‍्त्रालय  औरप्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय  द्वारा  23-10-1985  से  4-11-1985

 तक  संयुक्त  रूप  से  आयोजित  साक्षरता  में  प्रादेशिक  प्रशिक्षण  कार्यशाला  में  अपने  उद्घाटन  भाषण  में

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  ने  ग्रामों  में  उपलब्ध  परिस्थितियों  के  आधार  पर  सूक्ष्म  योजना  की

 क्षावश्यकता  पर  बल  दिया

 और  प्रोढ़  शिक्षा  कार्य क्रम  निम्नलिखित  योजनाओं  के  जरिए  कार्यान्वित  किया

 जा  रहा  हे  :--

 (i)  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्ष  रता  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 (1)  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रही  स्बेच्छिक  एजें  लिए  सहायता  की  केन्द्रीय

 योजना

 (iii)  राज्य  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  की  राज्य  सेक्टर

 (iv)  कालेजों  द्वारा  प्रौढ़  शिक्षा  कार्य  और

 (५)  श्रमिक  विद्यापीठों  के  जरिए  भ्रोढ़  शिक्षा  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  काये क्रम  का  लगभग  95  प्रतिशत  भाग  उन  ग्रामोण  लोगों  के  लिए  ही  है  जो  गांवों  में

 रह  रहे

 396
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 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  में  वर्ष  1990  तक  ]5--35  आय  वर्ग  के  लगभग  11  करोड़  निरक्षर

 लोगों  की  निरक्षरता  को  दूर  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  छठी  योजना  की  अवधि  में  लगभग  2.3

 करोड  नक्साक्षरों  को  नामांकित  किया  गया  है  और  बाकी  निरक्षरों  को  योजना  की  अवधि  में

 नामांकित  किया  जाना  यह  कार्यक्रम  मुख्यतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  है  और  इसमें  महिलाओं  और

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  से  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  का शामिल  करने  को  प्राथमिकता  दी  जाती  सातवीं  योजना  के  लिए  आवंटन  को  अन्तिम

 रूप  की  प्रक्रिया  में  है  ।

 सातवों  पंचवर्धषोय  योजना  के  दौरान  केरल  में  नए  इंजीनियरों  कालेज

 2773.  श्री  मुल्लापलली  रामचमम  :  क्या  सानव  संसाधम  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  के  रल  में  कोई  नया  इंजीनियरी  कालेज  बोलने

 का  विचार

 क्‍या  सरकार  ने  उप्षके  स्थान  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  और

 कया  उनमें  से  एक  कालेज  केरल  में  आधथिक  रूप  से  पिछड़े  परन्तु  शैक्षिक  रूप  से विकसित

 कननानूर  जिले  में  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  सुशीला  से  संबंधित

 राज्यों  की  योजनाओं  के  अन्तर्गत  नए  इंजीनियरी  कालेज  खोले  जाते  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  केरल  सरकार  का  पांच  इंजीनियरी  कालेज  खोलने  का  प्रस्ताव  कोट्टायम  तथा

 कन्नानूर  में  तीन  इंजीनियरी  कालेजों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  केरल  सरकार  से  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ओर

 भखिल  भा  रतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  की  स्वीकृति  के  लिए  विचा  राधीन  हैं  ।

 बाढ़  की  रोकथाम  के  लिए  बिदेशो ंसे सहायता

 2774.  भी  लक्ष्मण  सलिक  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  भारत  में  प्रति  वर्ष  आने  वाली  बाढ़ों  से  उत्पन्न  होने  बाली

 माइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  सोवियत  संघ  अथवा  किसी  अन्य  ऐसे  देश  से  सहायता  मांगी  जो  बाढ़ों
 की  रोकथाम  में  सफल  रहे  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०
 :  और  डेनिश  अल  विद्युत  संस्थान  की

 सहायता  से  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  एक  सहयोगी  परियोजना  निष्पादित  की  जा  रही  जिसमें
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 दामोदर  नदी  प्रणालो  के  संबंध  में  बाढ़  पूर्वानुमान  तथा  बाढ़  नियंत्रण के  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  के

 तरण  की  परिकल्पना  की  गई  इसके  बाढ़ों  के  बार-बार  आने  से  उत्पन्न  होने  बाली

 कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  की  दृष्टि  से  विशेषज्ञों  तथा  अनुभवों  के  परस्पर  आदान-प्रदान  के  लिए  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  तथा  चीन  जैसे  कई  देशों  के  जहां  ऐसी  ही  समस्याएं  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने

 वेज्ञानिक  तथा  आधथिक  सहयोग  के  कार्य  क्रम  तेयार  किए  यमुना  नदो  के  लिए  बाढ़-पूर्वानुमान
 प्रणाली  स्थापित  करने  के  लिए  यू०  एन०  डी०  पी०  भी  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  सहायता  प्रदान  कर

 रहा  है  ।

 इस्पात  को  पटरियों  का  प्ायात

 2775.  श्री  जगनताथ  पटनायक  :  कया  प्रिवहुन  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलवे  ने  नवीकरण  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  कुछ  मात्रा  में

 इस्पात  की  पटरियों  का  आयात  करने  का  निर्ण  य  लिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  जी  हां  ।

 हर  वर्ष  75  पौंड  और  60  पौंड  की  पटरियों  जो  देश  में  अब  नहों  बनाई  जाती

 आयात  किया  जाता  इसके  अतिरिक्त  60  कि०  ग्राम०  और  52  कि०  ग्रा०  को  पटरियों  का  केवल

 इतनी  मात्रा  में  आयात  करना  पड़ता  है  जितनी  कि  हमा  दी  4  लाख  टन  से  अधिक  की  बाधथिक  जरूरत

 की  तुलना  में  एस०  ए०  आई०  एल०  द्वारा  की  जाने  वाली  सप्लाई  कम  ह्वोतो

 समभो  बड़ी  झोर  सध्यम  दर्ज  को सिचाई  योजनाझों  पर  प्रतियन्ध

 2776.  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विधार  चल  रही  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  तक  सभी  नई  बड़ी  भर
 मध्यम  स्तर  की  सिंचाई  फरियोजनाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  और

 क्‍या  विलम्ब  और  लागत  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सीमेंट  जैसी  आवश्यक  सामग्रियों
 को  सप्लाई  कश  सिंचाई  योजनाओं  के  साथ  सम्बद्ध  किया  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  सातवीं  पंचवर्थीय  योजना  की  मीति  डस

 सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  पर्थाप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करना  जो  पूरा  होने  की  उन्नत  भवस्था
 मैं  हैं  तथा  सातवीं  योजना  में  लाभ  देने  में  समर्थ  नई  जो  सूखा-प्रवण  इलाकों  तथा
 भाविवासी  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  तथा  लघु  सिंचाई  स्कीमों  तक  ही
 सीमित  रहेगी  ।

 a
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 केन्द्रीय  जल  आयोग  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  सीमेंट  तथा  इस्पात  जैसी  दुलंभ
 निर्माण  सामग्री  की  आपूर्ति  को  समन्वित  करता  है  ।

 केक्नीय  विश्वविद्यालय  में  श्रनशासमहीनता

 2777.  श्री  म्रलीधर  माने  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  सरकार  ने  विभिस्न  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  बढ़ती  हुई  अनुशासनह्टीनता  की

 ओर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  हस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  बया  उपाय  किए  जा  रहे

 बया  इस  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  प्रशासकों  को

 पर्याप्त  अधिकार  विए  गए  और

 यदि  तो  विश्वविद्यालय  के  प्रशासकों  को  दिए  गए  हने  अधिकारों  का  अ्यौरा  कया  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  ओर

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  समय-समय  पर  अनुशासनहीनता  और  आंदोलन  की  धटनाएं  होती  रही  हैं  ।

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कायंकरण  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा

 नियुक्त  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  छात्रों  और  कर्मचारियों  की  शिकायतों  को  समय  पर  दूर
 करने  के  लिए  प्रत्येक  के.न्द्रीय  विश्वविद्यालय  में  पर्याप्त  तंत्र  स्थापित  किया  जाना  समिति  ने

 यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  द्वारा  अनुशासन  के  नियम  बनाये  जाने  चाहिए  और

 इन  नियमों  का  पालन  करने  के  लिए  छात्रों  स ेआश्वासन  लिया  जामा  कुछेक  केन्द्रीय
 विद्यालयों  ने  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  शुरू  कर  दी

 और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  अधिनियमों  और  संविधियों  में  केन्द्रीय
 विद्यालयों  में  अनुशाप्तन  लागू  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  किया  गया  अधिकांश  मामलों  में
 शासन  लागू  करने  का  अधिकार  कुलपति  में  निहित  होता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  शुरू  की  गई  सध्यम  भणी  की  सिचाई  परियोजनाएं

 2778.  श्री  म्रलीधर  सामे  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्यम  श्रेणी  की  कितनी  सिंचाई
 योजनाएं  शुरू  की

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  इनके  पूरा  होने  पर  कुल  कितना  क्षेत्र  इपके
 गत  लाया
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 eso  erase enema

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  मे ंछठी  योजना  के  दौरान  शुरू  की  गई  मध्यम  श्रेणी  की

 कुछ  परियोजनाएं  अब  तक  पूरी  नहीं  हुई  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  और  छठी  योजना  अवधि के  वोरान

 महाराष्ट्र  में  44  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  गई  थीं  तथा  सृजित  की  गई  कुल  सिचाई

 क्षमता  निम्नवत्‌  है  :

 (000  हैक्टेयर  में )

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  सृजित  क्षर  जज

 2 3 दिनन्दी 2 अधाला 5.09 3 कन्होली 4.24 4 केलजार 3.54 5 अनेर 6 सुकी 5.69 4. बोरी 5.96 8. घाटशिल 9... पानगांव « 6.75 केसरनाला 0.79 शन्द्रभोगा 2.00 चुलबन्ध 4.04 चारगांव मसोली 3.75 तवारजा हु 4.04 तकलीभा 300



 [4  1907  )  लि<ि+  उत्तर
 आज  चन-कल-त++  नन  नर न-पनाकननकननकककनकनननाे  अनननगननगनकन>+न+न+  4००  ५  कक  नम  ने  जिनननगगननभिभनगणननआ  +  ५  ५...  अआभ++  +  +  +++-

 1  2  3

 17.  मंडोहल  2.61

 18.  सिधेवाडी  1.11

 19.  बासप्पावाडी  0.86

 20  पलथाग  2.41

 21  मांडवे  1.23

 22  सोनल  3.16

 23.  शेलादारी  1.34

 24.  उम्मा  2.24

 25.  सखलीनाला  1.46

 26.  देवगांव  तालाब  1.64

 27.  मकरधोकरा  3.37

 28.  मोरधम  नाला  1.32

 29.  रेंगेपार  1.20

 30.  बोठेकर  बोथाली  1.31

 31.  चदईनाला  3.61

 32.  अंबादी
 *

 2:5

 33.  लहुकी  1.09

 34.  अजन्ता  अंधारो  1.31

 35.  सरस्वती  1.23

 36.  बोर्ना  1.45  5

 37.  पेथवादाज  2.07

 38.  महालिंगी  0.79

 39.  बॉटेफल  हु  1.02

 40.  नागजारी  1.26
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 1  2  3

 41  शाहजानी  औराद  1.27

 42,  वहाती  1.76

 43  तुरोरी  1.02

 44.  गिरटसास  2.14

 और  86  मध्यम  स्कीमों  को  योजना  में  ले  जाया  गया  इनमें  60  छठी

 योजना  पूर्व  आगे  ले  जाई  गई  स्कीमें  हैं  तथा  26  नई  स्कीमें  हैं  जो  छठी  योजना  में  हाथ में  ली

 गई

 थापी  उपरि  पुल  का  मिर्माण

 2779.  थी  4०  एच०  पटेल  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  राज्य  में  पश्चिम  रेलवे  पर  वापी  उपरि  पुल  के  निर्मण  के  लिए  वुजसर
 तथा  वापी  से  विभिन्‍न  संगठनों  और  सांसदों  स ेसमय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 उक्त  उपरि  पुल  का  कब  तक  निर्माण  होने  और  जनता  के  लिए  खुलने  की  सम्भावना

 और

 उनकी  क्‍या  परियोजनाएं  और  अनुमान  हैं  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मरत्रो  माधव  राव  ओर  हां  ।  अभ्या -

 वेदन  वापी  में  समपार  संख्या  80  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  करने  के  संबंध  में  थे  ।

 और  कार्य  को  शुरू  नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  राज्य  सरकार  को  घनी  आबादी

 वाले  क्षेत्र  में  भूमि  के अधिग्रहण  की  समस्या  के  कारण  पहुंच  मार्गों  के  निर्माण  की  योजना  बनाने  में

 कठिनाहयां  गुजरात  सरकार  द्वारा  पहुंच  मार्गों
 क ेलिए  योजनाओं  ओर  अनुमामों  को  अन्तिम  रूप

 दिये  जाने  तथा  प्रस्ताव  को  प्रायोजित  जिसे  अभी  प्रायोजित  किया  जाना  के  पश्चात  रेलें

 इस  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  सकती

 दिशुधों  की  स॒त्यु  शौर  इसके  कारण

 2780.  भी  मुल्लापललो  रामचन्द्रन  :  क्या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1983  और  1984  के  दौरान में  क्रमशः  कितने  शिशुओं  और  बच्चों  (5  वर्ष से
 कम  आयु  के  के  मरने  की  सूचना  प्राप्त  हुई

 इनकी  मृत्यु  के  क्या  कारण  और

 इनमें  से  कितने  प्रतिशत  मृत्यु  अतिसार  के  कारण  हुई  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप  मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  (१)  1983  और  1984

 के  शिशु  और  बच्चों  की  मृत्यु  क ेअनुमान  उपलब्ध  नहीं  तथापि  भारत  के  महापंजीयक  की  नमूना

 पंजीयन  पद्धति  के  अनुसार  1982  के  नवीनतम  उपलब्ध  अनुमान  इस  प्रकार  हैं  :-.  है

 संख्या

 शिश्‌  मृत्यु  24.43

 बच्चों  की  मृत्यु  11.08

 (1-4  बर्ष )

 ओर  इस  समय  देश  में  शिशु  ओर  बच्चों  की  मृत्यु  के  प्रमुख  कारण  असामयिक

 श्वसन  प्रणाली  के  कुपोषण  ओर  बुख्धार

 अतिसार  के  कारण  होने  वाली  मौतों  के  सही  अनुमानों  की  प्रतिशतता  उपलब्ध  नहों

 एथिको  फार्मास्यूटिकल्स  द्वारा  बिहार  में  श्राई०  एन०  युक्त  रेफास्पिसीन  धौर

 धाई०  एस०  एच०  पाइराजिनासाइड  की  बिक्ो

 2781.  भी  एम०  रघधुमा  रेड्डी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मस्त्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  औषध  नियन्त्रक  ने  कुछ  बष  पहले  ओऔषधों  के  असंगत  संयोजन  पर

 बन्ध  लगा  विया

 यदि  तो  क्या  बिहार  में  एथिको  फार्मास्यूटिकल्स  द्वारा  मोन्टोलेक्स  ध्यापार  चिन्ह  के

 मधरीन  आई०एन०एच०  युक्‍त्र  रेफाम्पसीन  और  आई०  एन०  एच०  युक्त  पाइराजिनामाइड  जैसे  बहुत

 सारे  संयोजनों  को  बिक्री  हो  रहो

 क्‍या  मेससे  लुपीन  लैबरेट  महाराष्ट्र  में  ब्यापार  चिन्ह  800”  के  अधीन

 और  आइसोनिया जा  एड
 संयोजन  बेच  रहा

 न
 क्‍या  इन  संपोजनों  का  बँज्ञानिक  परीक्षण  कर  लिया  गया

 903



 लिखित  उत्तर
 5  1985

 0...  “55 ला  चर से पहले  उन्हें  व्यापारिक  /  ४एएा

 क्‍या  बिक्री  से  उन्हें  व्यापारिक  स्वीकृति  दी  गई  थी  और  यदि  तो  क्या  सर

 कार  का  विचार  उन्हें  बाजार  में  बेचने  पर  प्रतिबत्ध  लगाने  का  आर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 परिवार  कल्याण  विभाग  सें  उप  मन्त्री  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 से  रिफेम्पिसिन  प्लल  आई०एन०एच०  के  निश्चित  खुराक  संयोजन
 को

 देश  में

 बेचने  की  अनमति  अन्य  दो  संयोजनों  बारे  में  राज्य  औषध  नियन्त्रण  जो  लाइसेंस

 देने  वाले  प्राधिकारी  से सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 बहेज  के  कारण  होने  वाली  मौतें  और  दहेज  विरोधों  कानन  में  संशोधन

 2782.  श्री  एस०  एम०  मट्टस  :  क्या  सानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  दहेज  के  कारण  अनेक  मोतें  हो

 रही
 ण

 क्‍या  सरकार  इस  प्रकार  की  घटनाओं  का  प्रभावकारी  तरोके  से  रोकने  के  लिए

 विरोधी  कानून  में  कोई  संशोधन  लाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 यदि  तो  संशोधनों  का  स्वरूप क्या  और

 क्या  दहेज  शब्द  को  फिर  से  परिभाषित  किया  जाएगा  और  उसके  लिए  दिये  जाने  वाले

 दण्ड  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 युवक  कार्य  तथा  खेल-कूद  श्रौर  सहिला  कल्याण  बिसाग  में  राज्य  मन्हरी  मारप्रेट
 :  से  दहेज  निषेध  1984  जो  2  1985  को  लागू

 किया  गया  में  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  दहेज  निषेध  1961  को  और  अधिक  कठोर

 एवं  कारगर  बताने  की  व्यवस्था  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  दंड  संहिता  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता
 और  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  दहेज  विरोधी  विधान  के  भाग  के  रूप  में  अब  संशोधन  किया  गया  है

 ताकि  महिलाओं  के  विरुद्ध  अपराधों  के  लिए  दंड  को  और  अधिक  कठोर  एवं  कारगर  बनाया  जा  सके

 तथा  पत्नी  पर  पति  या  पति  के  रिश्तेदारों  द्वारा  अत्याचार  करने  पर  उन्हें  दंड  दिया  जा  निर्दोष

 सिद्ध  किये  जाने  की  जिम्मेदारी  इस  तरह  के  अपराध  करने  वालों  की  अपनी  होगी  ।

 संशोधित  अधिनियम  के  अन्तर्गत  दहेज  की  परिभाषा  में  संशोधन  किया  गया  इसके
 अतिरिक्त  विवाह  के  अवसर  पर  दुल्हा  या  दुल्हन  को  दिए  गए  उपह!रों  की  सूची  का  संरक्षण  करता

 अपेक्षित  उपहारों  की  अपेक्षित  सूची  न  बनाना  या  सूची  में  किटी  उपहार  को  दर्ज

 करने  का  अभिप्राय  अधिनियम  की  धारा  3  के  अन्तगंत  यह  माना  जायेगा  कि  सूची  में  सभी
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 हे  ल्‍्प  हु  है उपहार  दर्ज  नहीं  किये  गए  और  दहेज  देने  या  लेने  वाले  को  दहेज  लेने  या  देने  क ेलिए  सजा  दी  जा
 सकती  जहां  तक  संशोधित  दहेज  निषेध  अधिनियम  के  अन्तर्गत  दंड  बढ़ाने  का  संबंध  दहेज  लेने
 या  देने  के  लिए  दंड  बढ़ा  दिया  गया  है  और  यह  दण्ड  6  मास  से  दो  वर्ष  तक  कारावास  और  मूल
 नियम  में  रखे  जु्माने  की  500/-  रुपए  की  राशि  को  बड़ाकर  arf को  इशा  रुपए  तक  हो  सकता

 अंसवाड़ा  में  मंबिरों  श्ादि  को  शशा

 2783.  श्री  एस०  एस०  भट्टस  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  प्रकाशित  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित

 टैम्पल्स  आफ  बंसबाड़ा  इन  राजस्थान  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया

 क्या  बांसबाड़ा  ओर  ड्ंगरपुर  के  जिलों  में  विभिन्न  मूर्तियां  और

 वास्तुकलात्मक  सुन्दरता  की  अन्य  वस्तुएं  उलक्षित  दशा  में  हैं  और  उनपें  से  कुछ  गायब

 क्‍या  उक्त  क्षेत्रों  में  ऐसे  बहुत  से  स्थल  हैं  जिनमें  विशाल  वास्तुकलात्मक  खजाना

 वहां  उनकी  तत्काल  खुदाई  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथबा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  जिमाणों  में  राज्य  भम्त्री  सुझोला  :  बंसबाड़ा
 के  मंदिरों  के  संबंध  में  प्रकाशित  समाचार  की  सरकार  को  जानकारी

 बंसवाड़ा  जिले  में  अर्थुता  स्थित  शिव  मंदिर  और  प्राचीन  अवशेष  और  विठल  देव  स्थित

 प्राचीन  अवशेष  डुंगरपुर  जिले  में  बडोदा  स्थित  जेन  मंदिर  शिलालेख  और  देव  सोमनाथ  स्थित  सोमनाथ

 मंदिर  केन्द्रीय  परिरक्षण  के  अन्तर्गत  हैं  ।

 अर्थुना  में  अबद्ध  वास्तु  शिल्पीय  इकाइयों  और  मूर्तियों  को  भारतीय  पुरातश्व  सर्वेक्षण  |कै  मूति
 शेड  में  रखा  गया  है  ।  मंदिर  और  मूर्तियों  की  देखभाल  करने  के  लिए  स्थल  पर  आवश्यक  पहुरा  और

 निगरानी  स्टाफ  तैनात  किया  गया

 अर्थुना  स्थित  शिव  मंदिर  की  संरचनात्मक  मरम्मत  पूरी  हो  गई  है  जबकि  इसके  परिसर  के

 भोतर  वाले  सूर्य  कुण्ड  ओर  सोमनार्थ  मंदिर  की  मरम्मत  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  शुरू[की  जा  रही

 संरक्षित  स्मारकों  से  किसी  पुराबशेष/मूति  के  गायब  होने  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 भारत  के  कुछ  अन्य  भागों  की  तरह  इस  क्षेत्र  में  पुरातत्वीय  रूप  से  समृद्ध  अनेक  स्थल

 हैं  ।  विभिन्‍न  स्थलों  की  खुदाई  के  कार्य  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  शुरू  किए  गए  हैं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं

 भारतीय  खाद्य  ब्राफेड  झ्रादि  को  खाद्य  भ्रपसिश्रण  निवारण  अधिनियम  के

 प्रावधानों  के  प्रस्तगंत  न  लाया  जाना

 2784.  श्री  बाला  साहेब  विखे  पाटिल  :  क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  नाफेड  आदि  जैसी  सरकारी  खाद्य  एजेंसियों

 को  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  नहीं  लाया  गया

 क्‍या  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वित  न  होने  में  यहू  एक  भड़चन  और

 यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 परिवार  कल्माण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्नी  एस०  कृष्ण  ;  नहीं  ।

 प्रश्स  ही  नहीं

 ]

 प्रहमदाबाद  प्लौर  बड़ोदा  में  रेलवे

 की  भूमि  पर  बाहरो  लोगों  द्वारा  भ्रतिक़रमण

 2785.  श्री  यू०  एच०  पहेल  :  क्या  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  में  जामनगर  जिले  के  राजकोट  डिवीजन  में

 लिया  रेलवे  स्टेशन  के  सामने  रेलवे  भूमि  के  कितने  क्षेत्र  पर  अब  तक  अतिक्रमण  किया  गया  है  तथा

 अतिक्रमण  करने  वालों  के  नाम  क्या  हैं  और  उनके  विददद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार

 ओर

 गुजरात  में  अहमदाबाद  और  बड़ौदा  में  वर्ष  1981  से  1985  तक
 अजिक्रमण  के  ऐसे  कितने  मामले  रेलवे  की  जानकारी  में  लाये  गए  और  भविष्य  में  ऐसी  गेर-कानूनी
 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  माधव  राव  खम्भालिया  रेलवे  स्टेशन

 पर  बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  रेलवे  भूमि  पर  24  अतिक्रमण  किए  गए  रेलवे  ने  दो  अतिक्रमण  हटा

 दिए  हैं  तथा  शेष  अतिक्रमणों  को  हटाने  के  सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की  बेदखली )
 1971]  के  उपबन्धों  के  अधीन  कारंवाई  की  गई  अतिक्रमणकर्ताओं  के  नाम  तथा

 उनके  द्वारा  अधिक्रमण  की  गई  भूमि  का  क्षेत्र  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 206
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 गुजरात  में  1981  से  1985  (31-3-85  तक  रेलवे  के  नोटिस  में  लाये  गए  ऐसे

 अतिक्रमणों  के  मामलों  की  संख्या  इस  प्रकार

 भाव  नगर  8

 राजकोट  64  अतिक्रमण  हटा  दिए  गए  हैं  ।

 162  मामले  शेष

 अहमदाबाद-बडोदरा

 सरकारी  स्थान  बेदखली  1971  के  तहत  कारंवाई  करके  इस  प्रकार  की  अवैध

 गतिविधियों  की  रोकथाम  करने  तथा  सम्पदा  अधिकारियों  के  पास  मामले  दायर  करके  अतिक्रमणों  को

 हटाने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 खम्मालिया  रेलवे  स्टेशन  पर  प्रतिक्रमण  की  गई  रेलवे  भूमि  का  क्षेत्र U4

 तथा  झतिक़मणकर्ताशों  के  नाम

 क्षेत्र  वर्ग  मीटर  सें

 1.  श्री  नत्या  कारा  800

 2.  श्री  केशव  देना  819

 3.  श्री  मंजी  भाई  सरवारा  12.20

 4...  श्री  अजीत  भाई  नानूभाई
 14

 5...  श्री  गोपाल  भाई  एन०  867.30

 6  श्री  चुंगी  चौकी  184.50

 7.  श्री  बाबू  भाई  61.50

 8.  श्री  कर्सेन  एन०  426.30

 9.  श्री  श्रीमती  केशरबाई  तलबार  411.84

 10...  श्री  जूढ़ाभाई  एस०  280.80

 11.  श्री  विश्राम  पी०  जोशी  696.78  ल्‍़

 12...  श्री  नान  जी  भाई  1390.62

 ३207
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 क्षेत्र  वर्ग  भीटर  में

 13.  श्री  धर्मशी  बेचर  17.76

 14...  श्री  अशोक  आयल  मिल  2613.50

 15.  श्री  केशव  जी  मूल  जी  2640.00

 16...  श्री  शिवजी  अर्जुन  2640.00

 17...  श्री  शिवजी  भर्जुन  2208.76  है

 18,  श्री  धाना  जीव  553.20

 19.  श्री  लाला  जीवा  331.92

 20...  श्री  सदा  जावा  819.00

 21.  श्री  सदा  जीवा  282.00

 22.  श्रा  धामजी  जीवा  320.00

 जोड़  :  8501.08

 ः

 विवादास्पद  गर्भ  लिरोधक  शीहड

 2786.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  स्वास्थ्य  श्ौर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  चिकित्सक  समुदाय  का  यह  व्यापक  विश्वास  है  कि  विवादास्पद  डालकोन

 शील्ड  गर्भाशयान्‍्तगंत  गर्भनिरोधक  उपाय  केवल  पश्चिम  दशों  तक  ही  सीमित  है  और  भारतीय  महिलाएं
 इसके  प्रतिकूल  प्रभाव  से  बची  हुई  और

 (wr)  यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-संत्री  एस०  कृष्ण  ओर

 कोन  शील्डਂ  एक  ओऔषध  रहित  अन्तर्गंभाशय  गर्भ  निरोधक  उपाय  परिवार  कल्याण  कार्य  क्रम  के

 अंतर्गेत  सरकार  ने  इस  तरीके  को  स्वीकृत  नहीं  किया

 कलकत्ता  झोर  हावड़ा  में  कलकत्ता  पत्तन  स्यास  द्वारा  प्रबंधित  सड़कों  की  मरस्मत

 2787.  भी  प्रिय  रंजन  दास  सुरही  :  क्या  परियहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20&
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 कलकत्ता  और  हावड़ा  में  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  द्वारा  प्रबंधित  सड़कें  टूटी  हालत
 में

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 परिवहन  मन्‍्त्री  बंसी  और  कलकत्ता  और  हावड़ा  की  तरफ  लगभग
 40  सड़कें  हैं  जिनका  निर्माण  कलकत्ता  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  किया  गया  श  और  काफी  लम्बे  समय  से  उनका

 रख-रखाव  भी  पोटं  ट्रस्ट  कर  रहा  लम्बे  समय  तक  असामान्य  वर्षा  और  जनता  द्वारा  काफी

 उपयोग  में  लाये  जाने  के  कारण  इनमें  से  कुछ  सड़कों  में  मरम्मत  की  जरूरत  है  ।

 मौसम  साफ  होने  से  कलकत्ता  पोर्ट  की  मौजूदा  वित्तीय  दशा  के  अनुरूप  सड़कों  की  मरम्मत
 का  काम  शुरू  करमे  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  की  गई  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  1985  में  लगभग  70

 लाख  रुपये  की  लागत  से  सड़क  मरम्मत  करने  की  एक  व्यापक  स्कीम  शुरू  की  थी  ।  इस  काय॑  के

 1886  तक  पूरा  होने  की  आशा

 देश  में  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  बा

 2788.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-बार  संख्या  दर्शाते

 हुए  दैश  में  कार्य  कर  रहे  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  की  संठया  कितनी

 उप्यक्त  मामलों  में  आवंटित  धनराशि  तथा  वास्तविक  व्यय  की  गई  राशियों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 इस  थोजना  की  सही  उपयोगिता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  नियन्त्रण  लगाये
 जाते  हैं  ?

 विक्षा  तथा  संस्कृति  विमाणों  में  राज्य  मंत्री  सुशीला  :  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरात  संचालित  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  की  राज्य  वार  संख्या  और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  हुए  खर्च  को  दरशाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 कार्यक्रम  की  उपयुक्त  उपयोगिता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 किए  गये  हैं  :

 (i)  अनुश्रवथ  का  एक  अस्तरनि्भित  तंत्र  जिसमें  कार्यान्वयन  एजेंसियों  से  तिमाही  रिपोर्ट

 प्राप्त;की  जाती  हैं  :

 320१
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 (7)  त्ामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान के  क्षेत्र  में  ख्याति  प्रषण  बाहरी  एजेंसियों  से  कार्यक्रम  का

 मूल्यांकन  किया  जाता  है  और  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  पुननिवेशन  के  आधार  पर

 सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 स्वैच्छिक  एजेंसियों  को  अनुदान  संस्वीक्ृत  करने  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  को  निधियों  की

 उचित  उपयोगिता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरल  बना  दिया  गया  है|

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारी  और  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  क्षेत्र  के  दोरों  के  माध्यम

 से  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  का  निरीक्षण  क रते  हैं  ।

 विवरण

 लाखों

 1044 9.64  1011 16.71  1149 5

 ऋ्र०  राज्य/संघ  शासित  चल  रहे  खर्च की  चल  खर्च  की  .  झल  खर्च  की
 सं०  क्षेत्र  केत्रों  की  गई  केत्रों  की  गई  केन्द्रों  की  गई

 वि  संख्या  राशि  संख्या  राशि  संख्या  राशि

 2  3  4  5  6  7  8

 11.  आन्ध्र  प्रदेश  10658  101.60  13819  220.83  9659  258.86

 2. असम 2448. 5824 78.02 3. बिहार )5.24 45226 4, गुजरात 6667 72.48 6209 5. हरियाणा 3848 48.79 4245 87.35 5060 6. हिमाचल प्रदे 9.64 7. जम्मू और कश्मीर 2927 26.86 3245 47.52 8. कर्नाटक 9. केरल 3652 4559 35.89 60.24 मध्य प्रदेश 278.09 22872 369.22 महाराष्ट्र 220.83 279.63
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 2  3  4  5  6  7  8

 12.  मणिपुर  218  20.81  1049  21.86  1532  53.49

 13.  मेघालय  1000  19.67  868  27.28
 515  30.84

 14.  नागालैंड  600  12.03  600  22.22  650  24.54

 15.  उड्लोसा  4765  64.41  4902  96.69  4900  161.89

 16.  पंजाब  2467  61.88  2982  72.91  2937  70.47

 ,
 राजस्थान  8804  103.14  10739  86.34  11566  300.85

 18.  सिक्किम  588  4.77  644  13.89  777  25.24

 19.  तमिलनाडु  11158  98.13  17676  173.83  22121  261.52

 20.  त्रिपुरा  1694  15.34  1705  17.10  28.91  32.75

 21.  उत्तर  प्रदेश  12782  205.83  18398  325.36.  22658  504.86

 22.  पश्चिम  बंगल  12554  78.32  16569  101.11  15136  119.82

 “23,  अण्डमान
 बार  द्वीप  समूह  190  2.70  194  2.52  164  6.57

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  744  3.72  790  7.88  762  21.87

 25.  गढ़  283  1.21  348  12.63  304  25.22

 26.  दादर  आर  तागर

 हवेली  74  66  3.25  67  9.34

 27.  दिल्ली  1658  8.25  1582  25.76  1650  29.34

 ।  28,  दमन  और

 ।  64.  0.39.  75  0.91  148.

 (29  लक्षद्वीप  81.  0.70.  37  0.47  44  2.05

 (०

 मिजो  रम
 290.  4.76  500  10.82  2  400  9.02

 ५81.  पाण्डिचे  री  623  3.85  691  15.19  692  14.10

 है  बांग  :  150849  1507.83  176107  2477.20  229476  3660.67
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 ए
 हिन्दी  ]

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  झ्रतगंत  योजनाएं

 2789.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  तारीख-वार  शुरू  की  गई  योजनाओं  के  नाम

 क्‍या

 प्रत्येक  कार्यक्रम  क ेलिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  और  प्रत्येक  को  कब  पूरा

 करना

 पूरे  किये  गये  कार्यक्रमों  के  क्या  नाम  हैं  तथा  उनके  पूरा  होने  की  तारीख  क्या  और

 जो  कायेंक्रम  अभी  पूरे  होने  बाकी  हैं  टनकी  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  नाम  बया  हैं

 और  उन  पर  कितनी  राशि  खर्च  किये  जाने  का  अनुमान  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  बी०  :  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 हाथ  में  ली  गई  परियोजनाओं  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  निधियां  परियोजनावार

 निर्धारित  नहीं  की  जाती  योजना  के  अन्त  तक  1980  से  पूर्व  शामिल  की  गईं  सभी  निर्माणाधीन

 परियोजनाओं  में  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यकलापों  को  पूरा  करने  तथा  तदनुसार  इन  परियोजनाओं  को

 संसाधन  आबंटित  करने  की  राज्यों  को  सलाह  दी  गई

 महाराष्ट्र  में  इटियाडच  तथा  बाघ  नामक  तीन  परियोजनाएं  1  1984  से

 कार्यक्रम  से निकाल  दी  गई  थीं  क्योंकि  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सम्भव  सभी  भौतिक  कार्यकलाप  पूरे  किए
 जा  चुके

 उपबंध  में  दर्शायी  गई  102  परियोजनाओं  को  अभी  पूरा  किया  जाना  योजना
 के  दोरान  इन  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सेक्टर  में  500  करोड़  रुपए  तथा  राज्य  सेक्टर  में  1152

 करोड़  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई

 212
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 Cc
 बबरण

 केन्द्र  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  शामिल
 को  गई  सिचाई  परियोजनाझों  को  सूचो

 क्रम  राज्य  का  नाम/सिंचाई  परियोजनाएं  जिस  अवधि  में  शुरू  को  गई

 2  3

 प्रानध्र  प्रदेश

 1.  के०सी०  कैनाल  है|
 2.  तागार्जुनसागर  |
 3.  श्रीराम  सागर  ।

 4.  राजोली  बन्ध  बव्यपवर्तन  स्कीम  r
 पांचवी  योजना

 5...  तुंगभद्रा  काम्पलेक्स  |
 6.  गजुलै  डिन्ते  है|

 7.  स्वर्णा  है
 8.  चम्सधारा  4
 9.  पेड्डावागु  ०

 झसम

 जमुना  पांचवी  योजना

 11.  कालियाबोर  बायां  सिंचाई  स्कीम  है|
 4

 सुकला  है|

 बिहार

 गंडक

 कियूल  ||
 ] बदुआ

 चंदन  8  पांचवी  योजना
 17...  कोसी  |
 18.  सोने  ४

 813



 लिखित  उत्तर  $  1985  6

 2 3 गुजरात माही कडाना 20. शेत्रुं जी पांचवी योजना उकई ककरापार गुजरात 22. पानम है 23. दमन गंगा | 24. भादर | 25. माछ 26. धारोई 8३ 27. दन्तीवाड़ा । 28... ह।थमती | 29... मेशव्‌ है हरियाणा 30. गुड़गांव नहर ५ लकी है| जवाहर लाल नेहरू एल०आई० स्कीम ५ ५ 32... जूई एल०आई० स्कीम पांचवी 33. रेबाड़ी पुत ०आई० स्कीम जम्मू व कश्मीर 84. तवी एल०आई० स्क्रीम पांचवी योजना 35. रवी 36. बनीमुल्ला मंब्सुलजवूरी 37. लेठापोरा ह है 38. मारवल हक 39. निऊ कारेवायुस्मार्गी ही कर्माटक 40. फावेरी बेसिन परियोजना घटाप्रभा 42. मालाप्रभा क्‍ पांचवी योजना 43. तुंगभद्रा 44. अपर कुष्णा
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 केरल

 45.  चाला  कुड़ी  है
 46.  मालमपुजिया  ट  पांचवी  योजना

 47.  पीची  है

 48.  नेय्यार  है|
 49.  पोयुंडी  |
 50.  गायत्री  |

 वालायर
 )

 52.  मंगलम  |
 53.  चीराकुक्ी  |
 54.  वाशनी

 सध्य  प्रदेश

 55  बर्ना  है|
 56  हलाली

 |

 57  चम्बल  |

 58  हंसदेव  8  पांचवी  योजना

 59  ख्ग  |
 60  मनियारी  |

 शवा  है

 62  महानदी
 योजना

 63  प्यारी

 महाराष्ट्र

 $64.  बाघ  है
 71.  इतियादोह  |
 $66.

 हम
 |

 *67.  मा
 68.

 डरा
 [

 पांचवी  योजना

 69.  ना  ।

 70,  अपर  तापी
 ] कृष्णा

 $  क्ेल्द्रीय  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्य क्रम  से  4  से  निकाल  दिया  गया



 1  2

 72.  जायकवाडी  चरण-एक
 के  ,,

 73. 8॥.  मुल्ला
 74.  कुक  कुकाडी
 72.  हक  पंच
 76.  अपर  पेनगंगा
 77.
 78  पनजान  वाम  तट  नहर
 79.  खढगवासला

 80.  मंजरा
 82.  सूये

 सणिपुर

 83.  लोकताक  एल०आई०  स्कीम

 84,  सकमई  बराज

 उड़ीसा

 85.  ही राकुंड
 86.  महानदी  डेल्टा
 87.  सोलंदी

 राजस्थान

 88.  भाखड़ा  गंग  नहर
 89.  चम्बल
 90.  आर०सी०पी०  चरण-एक

 91.  माही  बाजाज  सागर

 ससिलनाड

 92.  कावेरी  सिस्टम
 93.  लोवर  भवानी
 94.  पेरियार  बैगई
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 95.

 96,

 सथानूर

 परमबीकुलम  अलियार

 उत्तर  प्रवेश

 गंडक
 राम  गंगा
 शारदा  सहायक

 पश्चिम  बंगाल

 डो०वी०
 सिस्टम डा०वा०  सिस्द

 च

 मयूरकक्षी

 तिस्‍्ता  बराज

 हिमाचल  प्रदेश

 गिरी  सिथाई  परियोजना

 |

 1983-84

 पांचवी  योजना

 पांचवी  योजना

 1983-84

 1983-84

 1979-80

 हु

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  में  इलेक्ट्रासिक्स  में  एम०  एस०  सी०  पाठ्यक्रम

 पाद्यक्रम  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तस्सम्यम्धी  ब्यौरा  क्या

 2790.  भी  भोलानाथ  सेन  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  में  इलेक्ट्रानिक्स  में  एम०एस०सी०

 इस  पाद्यक्रम  के  लिए  विश्वविद्यालय  को  विश्वद्यिलय  अनुदान  आयोग  और

 लिकक्‍स  विभाग  द्वारा  किहनी  सहायता  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 इस  मामले  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  जिसागों  में  राज्य  मस्त्री  सुशीला  :  और
 :  विभिन  क्षेत्रों  में  परिष्कृत  इलैक्ट्रालिकी  उपस्करों  के  व्यापक  प्रयोग  के  संपर्भ  में  विश्वविद्यालय

 अनुवाल  जायोग  ने  इलैक्ट्रानिक  में  जनशक्ति  के  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  इस  योजना

 317
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 में  चुने  हुए  विश्वविद्यालयों  में  इलैबट्रानिकी  में  एम०एस०सी०  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  इलेक्ट्रानिक
 विज्ञान  का  अलग  विभाग  स्थापित  करने  की  परिकल्पता  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  उन

 विद्यालयों  में  से  एक  जो  इलैक्ट्रानिक  विज्ञान  के  एक  विभाग  की  स्थापना  के  लिए  निर्धारित  किया  गया

 है  तथा  इस  विभाग  की  स्थापना  के  लिए  आयोग  ने  विश्वविद्यालय  को  सहायता  प्रदान  करमे  के  लिए

 अपनी  सहमति  प्रदान  की

 और  दो  प्रोफेसरों  चार  तीन  लेक्चररों  तथा  कुछ  सहायक  स्टाफ  की

 नियुक्ति  पर  व्यय  के  अलावा  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  सम्भावी  सहायता  भवन  के  लिए  35  लाख

 उपस्कर  के  लिए  20  लाख  पुस्तकालय  के  लिए  2  लाख  रु०  तथा  अन्य  अनावर्ती  मदों  के

 लिए  2  लाख  रु०  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  पुस्तकों  तथा  पत्रिकाओं  के  लिए  सहायता  प्रदान

 करेगा  तथा  भवन  तथा  अन्य  आवर्ती  लागत  वि०अ०  आयोग  द्वारा  वहन  की  इस  सम्पूर्ण
 पद्धति  के  किसी  भी  विश्वविद्यालय  को  दी  जाने  वाली  वास्तविक  सहागता  एक  विशेषज्ञ

 समिति  द्वारा  तभी  निर्धारित  की  जाएगी  जब  वह  विश्वविद्यालय  जाकर  पहले  से  उपलब्ध  सुविधाओं  का

 मूल्यांकन  करेगी  ।  इस  काय  के  लिए  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  का  दौरा  करने  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त  की  गई  समिति  को  अभी  विश्वविद्यालय  का  दौरा  करना  है  ।

 गुजरात  में  लोथल  सें  सांस्कृतिक  विरासत  झौर  पुरातल्वीय  खोज

 2791.  श्री  रणजीत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  लोथल  में  हड़प्पा  युग  और  हमारी  सांस्कृतिक  विरासत  और  पुरातस्वीय
 खोजें  लुप्त  तथा  नष्ट  होने  की  स्थिति  में  है  ;

 यदि  वतंमान  परित्थितियां  बनी  रहीं  तो  क्या  लोथल  में  हुई  खुदाई  के  बेकार  चले  जाने
 को  सम्भावना

 क्‍या  एक  9  फुट  का  मानव  कंकाल  जो  कि  विश्व  की  एक  अद्वितीय  पुरावस्तु  पुरातत्व
 विभाग  के  गोदाम  में  लावारिस  पड़ा

 क्या  लोथल  को  सांस्कृतिक  और  ऐतिहासिक  महत्व  का  राष्ट्रीय  स्थान  घोषित  किया

 गया

 कया  हमारी  5000  वर्ष  पुरानी  सांस्कृतिक  विरासत  के  स्थान  के  रूप  में  इसकी

 संरक्षण  ओर  रख्च-रखाव  राष्ट्रीय  हित  में  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमाणों  में  राज्य  सम्तो  सुशीला  :  लोबल  में

 हृड़प्पा  युग  के  संरचना  त्मक  अवशेष  ओर  पुरातस्वीय  वस्तुएं  अच्छी  तरह  परिरक्षित  उत्खनित  क्षेत्र

 5218
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 के  कुछ  भाग  हाल  की  चत्रवाती  वर्षा  से  प्रभावित

 लोथल  के  सामान्य  आकार  के  मानव  कंकाल  अवशेष  वैज्ञानिक  अध्ययन  के

 लिए  भारतीय  मानव-विज्ञान-सर्वेक्षण  के  पास

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लोथल  को  राष्ट्रीय  महत्व  का  एक  संरक्षित  स्थल  घोषित  किया

 गया

 (2)

 उत्खनित  अवशेषों  के  परिरक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :  --

 (1)  जाषिक  अनुरक्षण  ओर  मरम्मत  ।

 (2)  संरचनात्मक  मरम्मतें  जिनमें  इंट  की
 सं

 रचनाओं  का  सुदृढ़  करना  और  अवशेषों

 के  सिरे  का  जलरोधक  बनाना  और  आवधिक  रुप  से  गोदीआाड़ा  की  गाव

 निकालना  शामिल

 (3)  इमारतों  की  राधायनिक  सफाई  और  परिरक्षण  ।

 (4)  भू-दृश्य-निर्माण  करके  परिप्रदेश  को

 उत्खनित  अवशेषों  के  परिरक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जाएंगे  :  —

 (1)  गोदी  की  साली  में  भरा  पानी  तिकालना  और  उसकी  गाद  निकालना  ।

 (2)  ईंट  वाली  इमारतों  के  प्रभावित  भागों  को  समेकित  और  सुदुढ़  करना  ।

 (3)  ईैंटों  के  परिरक्षण  के  लिए  उनके  वैज्ञानिक  अध्ययन  ।

 प्राथमिक  झौर  साध्यमिक  शिक्षा  संगतता  न  होना

 2792,  भौ  चिंन्तामणि  पानिप्रही  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  उच्च  शिक्षा  में  असंगतता  प्राथमिक  और  माध्यमिक  शिक्षा  में

 पारस्परिक  संगतता  के  अभाव  के  कारण  पैदा  होती

 ()  यदि  ती सरकार  का  विचार  उच्च  शिक्षा  क ेलिए  अधिक  धन-राशि  आवंटित  करने

 तथा  प्राथमिक  और  माध्यमिक  शिक्षा  में  संगतता  को  बढ़ावा  देने  का है  २३
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 क्‍या  उच्चतर  शिक्षा  को  प्रत्यक्ष  अथवा  परोक्ष  रूप  से  सरकार  के  अन्य  मन्त्राखथों  और
 विभागों  से  जोड़ना  आवश्यक  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  सुशोला  :  और

 क्योंकि  उच्च  शिक्षा  का  स्तर  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा  के  उपरान्त  है  अतः  इस  समय

 उच्च  शिक्षा  के  लाभ  केवल  उन्हीं  को  उपलब्ध  हैं  जो  सफलतापूर्वक  माध्यमिक  शिक्षा  पूरी  कर  लेते

 यदि  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा  सम्पूर्ण  सामाजिक  न्याय  को  सुनिश्चित  नहीं  करती  तो  उच्च

 शिक्षा  अपने  आप  यह  नहीं  कर  सकती  ।  इसलिए  प्राथमिक  और  माध्यमिक  स्तरों  पर  बराबरी  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  उच्च  शिक्षा  के  वास्ते  अधिक  घनराशि  आबंटित  करने  का  फेन्द्रोय  सरकार  के  पास

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  उच्च  शिक्षा  का  एक  मुख्य  विषय  शिक्षा  और  .  विकासात्मक  आवश्यकताओं

 के  बीच  लाभका री  सम्बन्धों  को  प्रोन्‍्नत  करना  नई  शिक्षा  नीति  को  तैयार  करने  के  संदर्भ  में  उच्च

 शिक्षा  तथा  विभिन्‍न  विकासात्मक  क्षेत्रों  क ेबीच  सम्बन्धों  पर  इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  इस
 प्रकार  के  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  विशिष्ट  उपायों  पर  तभी  विचार  किया  जाएगा  जब  नई  शिक्षा

 नीति  को  एक  ठोस  रूप  मिलेगा  ।

 बीसस्स  फार्थड  सुकिग  स्ट्राटजोजਂ  पर  गोष्ठी

 2793.  श्री  चिस्ता्माण  पाणिप्रही  :  कया  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  एरकार  का  ध्यान  नई  दिल्‍ली  में  19  1983  को  संयुक्त  राष्ट्र  की  एजेंसी
 के  तत्वावधान  में  वीभेम्स  फार्थ्ड  लुकिग  स्ट्राटेजीज  पर  की  गई  गोष्ठी  और  उसमें  की  गई
 सिफारिशों  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  विवाह  अथवा  विवाह  के  जारी  रखने  के  सम्बन्ध

 उपहारों  को शामिल  करने  के  लिए  संगत  अधिनियम  में  बहेज  की  परिभाषा  में  संशोधन  करने  का

 और

 |

 यदि  तो  कब  तक  ?

 पुवक  कार्यक्रम  तथा  खेल  झोर  सहिला  कसस्‍्याण  विभागों  में  राज्य  मन्तो  सारप्रेट

 :
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 14  1907  लिखित  उत्तर
 पसलऊसफसजस  कसननोिफस  सर  न  नल  २  सन

 (@)  दहेज  निषेध  1984  द्वारा  दहेज  की  परिभाषा  में  आवश्यफ

 संशोधन  किया  गया

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 झन्तर्राज्यीय  जल  वित्वाद  के  कारण  झनिर्णोत  पड़ो  केरल  की  सिचाई  परियोजनाएं

 2794.  श्री  के०  कुन्जस्सु
 9  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा

 भो  वो  ०  एस०  विजयराधवन  |
 करेंगे  कि  :

 केरल  की  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  अन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  के

 कारण  अनिर्णीत  पड़ी  और

 इन  को  सुलझाने  और  इन  परियोजनाओं  के  कार्यास्थयन  में  तेजो  लाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  हांसाधन  मन्‍्त्रो  बो०  :  अस्तर्राज्यीय  जल  विवादों  के  कारण

 केरल  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  लम्बित  हैं  :--

 1.  कुटियाड़ी  आगमेंटेशन  बहुप्रयोजनी  योजना  सागर  सिंचाई  ।

 2.  आटापडी  सिंचाई  योजना  ।

 3,  मानन्यवडी  बहुप्रयोजनी  परियोजना  ।

 केन्द्रीय  सरकार  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  संबंधित  राज्यों  के  अधिकारियों  तथा

 मुख्य  मन्त्री  स्तर  पर  बातचीत  करवाने  का  प्रबन्ध  करती  रद्दी  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए
 1985  में  एक  अधिकारी  स्तर  की  बैठक  बुलाई  गई  थी  तथा  मैत्रीपूर्ण  समझौते  के  प्रयास

 जारी

 बर्चों  में  कुपोषण  को  रोकने  के  लिए  सुकाए  गए  उपाय

 2795.  श्री  एच०  एस०  पढेल

 ] ह  े  :  क्या  स्वास्थ्य  धौर  परिधार  मंत्री
 भी  वी०  एस०  बिजयराधबन  |

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्यां  सरकार  ने  हाल  ही  मैं  30  वैज्ञानिकों  और  विशेषज्ञों  द्वारा  किए  गए  विचार-विमर्
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 लिखित  उत्तर  5  1985

 की  ओर  ध्यान  दिया  है  जिसमें  उन्होंने  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  देश  में  55  प्रतिशत  बच्चे  कुपोषण  से

 प्रभावित

 ,  क्‍या  इस  कुपोषण  का  कारण  भोजन  का  आस-पास  के  परिवेश  में  कम

 पेयजल  का  अभाव  संक्रामक  रोग  और  दृषण

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  ग्रुप  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  पर  विचार  किया

 और

 यदि  तो  इन  सुझावों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-संत्री  एस०  कृष्ण  :  सरकार  को  उन

 30  से  भी  अधिक  वैज्ञानिकों  के  विवार-विमर्श  तथा  दक्षों  के  निष्कर्षों  की  जागकारी  नहीं  है  जिमके

 अनुसार  देश  में  55  प्रतिशत  बच्चे  कुपोषण  से  प्रभावित  राष्ट्रीय  पोषण  मानीटरिंग  ब्यूरो  द्वारा

 किए  गए  अध्ययनों  के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  कुपोषण  की  प्रतिशतता  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 कुपोषण  अनेक  अंत:क्रिया  कारणों  के  परिणामस्वरूप  होता  है  जिनमें  खुराक  का

 पर्यावणिक  सफाई  की  पेयजल  का  संक्रामक  रोग  की  व्याप्तता  और  संक्रमण  आदि

 शामिल  हैं  ।

 और  सरकार  को  देश  में  कुपोषण  की  समस्या  की  जानकारी  है।इस  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  विभिन्‍न  मंत्रालयों  क ेअधीन  अनेक  कार्यक्रम  चल  रहे  वे  हैं  :--

 1...  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मस्त्रालय

 माताओं  ओर  बच्चों  में  पोषण  रक्तालपता  की  रोकथाम  करने  संबंधी  कार्यक्रम  ।

 विटामिन  की  कमी  के  कारण  होने  वाली
 दृष्टिहीनता  की  रोकथाम  करके

 सम्बस्धी  कायेक्रम  ।

 2.  कल्याण  मंत्रालय

 एकीकृत  बाल  विकास  सेवा  योजना  ।

 बालवाड़ौ  पोषण  कार्यक्रम  ।

 3...  सासव  संसाधन  विकास  संत्रालय

 मध्याह्न  भोजन  कार्यक्रम  ।
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 ल्लिकात  उत्तर  5  1985
 'अज्क+»नक>-नमम कक

 पुराने  रेल  पथों  को  बदलने  के  लिये  विश्व  बंक  को  सहाय  ता

 2796.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की;क्ृपा  करेंगे  कि

 पुराने  रेल  पथों  के  कारण  हुई  रेल  दुघंटना  ओं  की  प्रतिशतता  कितनी

 पुराने  रेल  पथों  की  प्रतिशतता  कितनी

 इस  समय  पुराने  रेल  पथों  को  बदलने  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता

 क्‍या  सरकार  की  आगामी  दस,वर्षों  के  दौरान  पुराने  रेल  पथों  को  बदलने  की  कोई

 योजता

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  मांगी  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  विभाग  में  राज्य  मंक्नी  साधवराब  :  दुघंटनाएं  रेल  पथ  की

 खराबी  के  कारण  होती  हैं  और  गतायु  रेल  पथ  स्वयं  अपने  में  दुधंटनाओं  का  प्रेरक  कारण  नहीं  वर्ष

 1985-86  के  प्रथम  छः  महीनों  के  दौरान  लगभग  3  प्रतिशत  रेल  दुघंटनाएं  रेल  पथ  की  खराबियों  के

 कारण  हुई

 भारतीय  रेलों  की  कुल  रेल  पथ  किलोमीटर-दूरी  का  लगभग  20  प्रतिशत  ।

 1984  से  पहले  की  कीमतों  के  आधार  पर  लगभग  5,000  करोड़  रुपये  ।

 गतायु  रेल  पथों  के  बदलाव  के  बकाया  को  10  वर्ष  की  अवधि  में  जो  सातवीं  योजना  के

 अन्तिम  वर्ष  से  शुरू  समाप्त  करने  के  लिए  एक  समय-बद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया

 (2)  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इसके  लिए  विश्व  बैंक
 से

 अभी  कोई  ओपचांरिक  प्रस्ताव  नहीं  किया  भया

 माल  यातायात  से  प्राप्त  राजस्व  सें  कमो

 2797.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियम  :  क्‍या  परिवहन  मंत्री  यह  बत  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  माल  यातायात
 से

 प्राप्त  होने  वाला  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 224
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 पक  ५  नमन  पक
 इसके  क्‍या  का  रण  और

 राजस्व  को  बढ़ाने  और  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  साक्षव  राव  :  जी

 से  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।

 साध्यसिक  झौर  उच्च  शिक्षा  के लिये  धतराधि  का  झाबंटन

 2798.  प्रो०  सेफुह्दीन  सोज  :  क्‍या  मानव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  क्साने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 31  1985  को  समाप्त  होने  वाली  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  दोराम
 शैक्षिक

 कसापों  के  लिए  निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंबजटीय  आवंटन  कितना  था  प्राथमिक

 माध्यमिक  उच्च  और

 क्‍या  सरकार  इसे  यथोचित  आवंटन  समझती  है  ?

 शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभागों  में  राज्य  संत्री  सुशीला  :  पिछले
 तीन  वर्षों  में  केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  की  क्षेत्रवार  बजट  आबंटन  निम्नलिखित  है  :

 रपये  में )

 1982-83  1983-84  5

 )  बजट

 प्रावकलन  )  प्रावदकल न

 प्राथमिक  शिक्षा  2670

 (४)  माध्यमिक  शिक्षा

 (॥)  उच्चतर  शिक्षा  787  885

 ()  संसाधनों  को  कमी  के  बावजूद  भी  शिक्षा  के  लिए  अधिक  आबंटन  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 2799.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  का

 कृपा  करेंगे  कि  :  '

 482४



 लिखित  उत्तर  1.  $  1985

 भारत  जनसंख्या  परियोजना  के  जो  उत्तर  प्रदेश  के  छः  आधथिक  और  सामाजिक

 रूप  से  पिछड़े  जिलों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  विश्व  बैंक  से  कितनी  राशि  की  सहायता  मिली  है

 इस  परियोजना  के  जिसमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंयहां  तक  कि  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्र  आदि  भी  नहीं  इलाहाबाद  जिले  को  शामिल  न  करने  के  क्‍या

 कारण  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौरान  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  और  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्रों  को  दर्जा  बढ़ाने  हेतु  उत्तर  प्रदेश  के लिए  कितनी  घनरा/श  निर्धारित  की  गई  है  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  उत्तर  प्रदेश  में

 भारत  जनसंख्या  परियोजना  --11  पर  3]  1985  तक  किए  गए  खर्च  में  से  विश्व  बैंक  ने अब  '

 तक  2192.64  लाख  ठुपये  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी

 दूसरी  भारत  जनसंख्या  परियोजना  के  लिए  जिलों  का  चयन  करने  का  मानंदण्ड  इस
 प्रकार  था  :--

 (1)  क्षेत्र  जहां  जनसंख्या  का  घनत्व  अधिक

 (2)  क्षेत्र  जिनमें  समाज  के  आथिक  दृष्टि  से कमजोर  वर्गों  की  प्रतिशतता  अधिक  है

 (3)  क्षेत्र  जिनमें  मृत्यु-दर  अधिक  है  और  साथ  ही  जच्चा  और  बच्चा  मृत्यु-दर  अधिक

 (4)  जिले  जिन्होंने  विगत  में  मामूली  कार्य  निष्पादन  दर्शाया  है  और  जहां  इसे  स्वीकार  करने
 की  क्षमता  अधिक

 जिलों  का  चथन  करते  समय  उनकी  भौगोलिक  निकटता  और  प्रशासनिक  सुविधा  को  भी
 ध्यान  में  रखा  गणा  उपलब्ध  संसाधनों  को  देखते  हुए  केवल  जिलों  का  चयन  किया  गया  था
 जिनमें  इलाहाबाद  जिला  शामिल  नहीं

 राज्य  सरकार  ने  1985-86  5-86  के  संशोधित  अनुमानों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  क ेलिए
 40  लाख  रुपये  और  दर्जा  बढ़ाए  गए  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  लिए  68  लाख  रुपये  के  परिथ्यय  का
 प्रस्ताव  रखा  इस  खर्च  के  वहन  के  लिए  बजट  में  पर्याप्त  व्यवस्था  की  गई

 लासक  बोसारी  का  सारत  में  पहुंचना

 2801.  ओर  भानिक  रेड्डी
 :  क्या  स्वास्थ्य  झौर  परिथार  कल्याण  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २०6
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 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  देशों  में  आयात  किए  गये  पुराने  अस्त्रों  का  उपयोग  करने

 में  नामक  नई  बीमारी  के  भारत  में  पहुंचने  की  सम्भावना  की  भारी  आशंका  है  और  यदि

 तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  विचार  है  और  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  ओर

 कया  अन्य  देशों  में  इस  प्रकार  बस्त्रों  के  सम्पर्क  में  आने  से  बीमारी  लगने  के

 समाचार  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 परिवार  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  एस०  कृष्ण  :  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 झमेरिका  से  मलेरिया  के  टोकों  का  श्रायात

 2802.  डा०  विजय  रासा  राव
 क्या  स्वास्थ्य  धौर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 ओी  वृद्धि  च्  जेन

 की  कृपा  कि  :

 क्‍या  भारत  का  विचार  अमेरिका  से  मलेरिया  के  टीके  आयात  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यह  सोदा  कब  किए  जाने  की  संभावना  है  और  देश  के  मलेरिया  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में

 इसके  वितरण  और  उचित  प्रयोग  का  तरीका  क्या

 वरिवार  कल्याण  बिसाग  में  उप-संत्रो  एस०  कृष्ण  :  से  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  स्पूयार्क  यूनिवर्सिटी  मेडिकल  सेन्टर  के  कुछ  बेज्ञाानिकों  ने  मलेरिया  परजीबी  की
 स्पोरोजायट  स्टेज  रोधी  मलेरिया  बेक्सीन  विकसित  की  यह  समझा  जाता  है  कि  मनुष्यों  पर  इसकी
 क्लोीनिकी  आजमाइशें  तीत  चरणों  में  की  जानी  प्रथमं  चरण  की  आजमाइशों  1985  के  अन्त  तक

 अथवा  1986
 के

 प्रारम्भ  में  किए  जाने  का  विचार  चूंकि  यह  वैक्सीन  नैदानिक  उपयोग  के  लिए
 वेयार  गहीं  इसलिए  इसका  आयात  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 12.00  भष्याह्न

 ]

 प्रो०  भर  दंडबते  :  अध्यक्ष  कल  शहर  में  हुए  रिसाव  पर  स्थगन  प्रस्ताव
 के  माध्यम  से  चर्चा  करने  की  जरूरत  इसमें  प्रौद्योगिकी  संबंधी  अनेक  मसले  शाप्रिल  भाभा
 संधान  केन्द्र  ने  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  में  कुछ  परिपत्र  भेजे  टेलिबिजन  बालों  ने  इसका  उल्लेख  नहीं

 इन  सभी  मसलों  पर  समा  में  चर्चा  की  जानी
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 अध्यक्ष  महोवय  :  प्रोफेसर  एक  मिनठ  ।  )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  सुनिए  मैं  सुन  रहा  इस  तरह  मत  चिल्लाइये  ।  कल  मैंने  मन्त्री  जी

 को  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहा  )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्‍या  यह  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  सही  मामला  नहीं  है  जब  वहां

 इतना  आतंक  बना  हुआ
 ॥

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  कल  जैसा  ही  मेरे  नोटिस  में  आया  ***

 आप  ऐसे  क्‍यों  खड़े  अपनी  जगह  पर

 [  शुवाब  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठते  क्‍यों  नहीं  ?  मैं  केवल  पुष्टि  करना  चाहता  AT

 प्रो०  मधु  वंडबते  :  शून्य  काल  में  आपकी  आवाज  हमारे  अनुरूप  होनी

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  ऐसा  ही  लगता  है  |  मुझे  ऐसा  करना  ही  होगा  ।

 कल  जैसा  ही  सदन  में  मुझे  यह  सूचना  मिली  तो  मैंने  प्रभारी  मंत्री  जी  से कहा  कि  वह  तथ्यों  का

 पता  लगाने  के  बाद  सभा  में  वक्‍तव्य  दें  और  शाम  को  उन्होंने  आकर  एक  वक्तव्य  मैं  अब  तैयार
 आप  जब  नियम  193  या  ध्यानाकषंण  के  नोटिस  दे  सकते  हैं  और  मैं  इस  पर  चर्चा

 कराऊंगा  |

 प्रो०  मधु  दंडब्ते  :  दे  दिया

 झष्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  नोटिस  दीजिए  मैं  चर्चा  कराऊंगा  ।

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  दे  चुका  आपको  इसकी  चिता  करने  को  जरूरत  नहीं

 झध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  निर्णय  ले  आप  जो  चाहते  हैं  करूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  इसे  4  बजे  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  क्यों  न  ले  लिया  ,
 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  भी  इस  तरह  की  समस्या  पर  विचार  करना  होगा  ।  क्या  आप  जांच
 समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करना  चाहेंगे  या  आप  जो  भी  चाहें  मुझे  बता  दें  मैं  आपकी  सेवा  में
 हाजिर  हूं  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  4  बजे

 भाप स्थमत्त ग़स्ताव को क्यों महीं ले लेते ? इसे निदा प्रस्ताव के रूप में नहीं लिया जाना 2427
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 a कम  नन

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  निदा  का  प्रश्न  ही  नहीं  मैं  चर्चा  की  अनमति  दूंगा  ।

 प्रो०  सथ्च  दंडवते  :  लेकिन  स्थगन  प्रस्ताव  अविलम्बनीय  मामलों  के  लिए  होता  आप  इसे
 आज  धार  बजे  ले  सकते  )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  में  चर्चा  की  अनुमति

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मैंने  पाशविक  हमले  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  दिया
 था'*ਂ  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अगर  गलियारे  में  खड़े  होकर  बोलेंगे  तो  मैं  नहीं

 )
 **

 प्रध्यल्ष  महोदय  :  जब  तक  वे  लोग  अपने  स्थानों  पर  नहीं  बैठेंगे  तब  तक  मैं  किस्ली  को  अनुमति
 नहीं  वूंगा  ।  )

 **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।  क्‍या  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?  पहली  बात  तो

 यह  कि  आप  गलियारे  में  खड़े  मत  होइए  ।  मुझे  देखने  दीजिए  कि  आपका  व्यवस्था  का  क्‍या  प्रएन  है  ।

 आपमें  से  एक  बोल  सकता  अगर  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  होगा  तो  मैं  अनुमति  दूंगा  अन्यथा  मैं  इसे

 तामंजूर  कर  दूंगा  ।

 श्री  पो०  कुलन्दईबेलु  :  यह  राज्य  की  कानून  और  व्यवस्था  की

 समस्या  है|

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |  इस  बारे  में  आप  क्यों  फैसला  देने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  )

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  कहिए  कया  है  ?

 भी  एन०  बो०  एन०  सोमू  :  मद्रास  शहर  में***

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जी  मद्रास  शहर  राभ्य  का  विधय  मैं  इसको  अनुभत्ति  महों  दूंगा  ।

 (  स्यवधान  )
 कक

 हाथ्यक्ष  महोवय  :  मैं  राज्य  के  विषय  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  बोच  में  मत  इनको  कह  लेने

 क#कार्यवाही-वृत्तान्त  भें  सम्मिलित  नहीं  किया
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 [  प्रमुवाद  ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  नियमानुसार  मैं  करूंगा  ।  जो  नियम  के  अनुसार  नहीं  है  उसे  मैं  नहीं  करूंगा  ।

 मैंने  किसी  सज्जन  को  अनुमति  नहीं  **

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  जितने  जोरदार  ढंग  से  कहिए  मुझ्न  पर  कोई  असर  नहीं  मैं

 नियमों  के  अनुसार  चलता  मैं  किसी  राज्य-विषय  में  हस्तक्षेप  नहीं  करूंगा  ।  अगर  मैं  एक  को

 मति  दूंगा  तो  प्रश्नों  की बाढ़  आ  जाएगी  ।  मैं  ऐसा  नहीं  करूंगा  ।  .

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इसे  हम  देख  सभा  में  यहां  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  नोटिस  पर  चर्चा

 नहीं  होती  ।  कलानिधि  आप  कभी  भी  मेरे  पास  आ  सकते  लेकिन  यहां  इस  पर  चर्चा  नहीं  होगी  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  आ  सकते  हैं  लेकिन  यहां  नहीं--अनुमति  नहीं  है--एक  भी

 शब्द  )
 **

 थ्री  प्रजय  मुशरान  :  आज  झंडा  दिवस

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  है  ?

 श्री  श्रजय  मुशरान  :  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  आज  झंडा  दिवस  है  और  सारा  बेश

 धैनिकों  के  प्रति  कृतज्ञता  व्यक्त  कर  रहा  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  उल्लेख  करने  की  कया  बात  है  ?

 श्री  श्रजय  मुशरान  :  बात  यह  है  कि  आज  के  दिन  सारा  देश  सेनिकों  के  प्रति  कृतशता

 व्यक्त  करता

 प्रध्यक्ष  महोदय  ::  ठीक  है  ।  हमेशा  ही  ऐसा  होता  है  ।

 भरी  प्रजय  मुझरान  :  आपके  माध्यम  से  मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  भी  संकल्प  करमा

 चाहिए  ओर  अपनी  कृतशता  ब्यक्त  करनी  चाहिए  ।

 इ्रध्यक्ष  महोदय  :  हमने  ऐसा  कभी  तहों  किया  जब  तक  सारे  दल  मिलकर  निर्णय  नहीं  लेते  मैं

 ऐसा  नहीं  करूंगा  )

 *ककायं  वाह्टी-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 करन  बाक न्न्नोो  तथा  मभशऊआाय तन

 श्री  सुमाव  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  वित्त  मन्‍्त्री  जी  को  पंजाब  सिंध  बैक  में

 घोटाले  के  बारे  में  लिक्षकर  दिया  है'**

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए  ।  पता  करवाते

 श्री  सुमाष  यावव  :  अध्यक्ष  मैंने  आपको  लिखकर  दिया  उसमें  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 कोई  भी  घोटाला  तब  तक  सामने  नहीं  आएगा  जद  तक  कि  परिणाम  सामने  नहीं  भाएंगे  और  वहां  के

 अधिकारियों  को  नहीं  हटाया

 धथ्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लूंगा  |  )

 ]

 श्री  बी०  किशोर  चस्द्र  एस०  देव  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  एक
 नोटिस  दिया  था  ।  >

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  पास  मैं  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  नोटिसों  पर  यहां  चर्चा

 नहीं  करता  '  इस  मामले  के  महत्व  को  समझाने  के  लिए  आप  आपका  स्वागत  है  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  साथ  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  ऐसा  नहीं  यहां  अगर  मैं
 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  नोटिसों  पर  चर्चा  करूं  तो  मेरे  पास  115  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  नोटिस  हैं
 भौर  इहीं  में  सारा  समय  लग  जाएगा  ।  यह  तरीका  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  एक  निवेदन

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  कोई  निवेदन  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  है  ?  क्रव  किसी  निवेदत  की

 अनुमति  नहीं  है  ।

 झी  एस०  जपपाल  रेड्डी  :  प्रो०  मधु  वंडवते  ने  अनुदामों  की  पूरक  मांगों  की  चर्चा  में  भाग  लेते
 समय  ज्योतिर्मेय  बसु  रिपोर्ट  से  उद्धृत  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिखित  में  कुछ  दी  जिए  ।  इस  तरह  नहीं  होता  ।  इस  तरह  मैं  इसे

 नहों  सुलझा  सकता  ।  आपको  इसे  किसी  नियम  के  अन्तगंत  देना

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  मैं  पहले  ही  दे  चुका हूं  ।

 श्री  एस०  जबपाल  रेड्डी  :  में  केवल  यहू  मांग  कर  रहा  हैं  कि  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखा
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 जाए  क्योंकि  कल  आपने  अपने  विनिर्णय  में  कहा  था

 इ्ध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  है  ।

 प्रो०  सघ  बंडवते  :  वह  जा  कह  रहे  हैं  वह  आपके  विनिर्णय  से  उत्पसन  हुआ  है  मैं  आपके  कक्ष

 से  बाहर  आठे  ही  आपके  विनिर्णय  से  संकेत  लेकर  मैंमे  अनुदानों  की  पूरक  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग

 लिया  और  ज्योतिमंय  बसु  रिपोर्ट  से  उद्धरण  आपके  विनिर्णय  के  अनुसार  आप  मुझे  सभा

 पटल  पर  कागणात  रखने  की  अनुमति

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  कर  रहा  मैं  नियमों  के  अनुसार  इसकी  अनुमति ,

 प्रो०  मद  इंडवले  :  आप  मुझे  कब  अनुमति  देंगे  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  नियमों  के  अनुसार  अनुमति  दूंगा  ।

 '
 प्रो०भधु  बंडबते  :  आप  इसमें  देरी  क्यों  कर  रहे  हैं  ।

 भध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  साहब  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  मैं  आपसे  भी  सलाह  लेता

 हूं  ।  मुझे  नियमों  के  अनुसार  काम  करना  होता  तंदनुसार  मैंने  कदम  उठाए  मैंने  मामले  को  भेज

 दिया  इसके  बाद  मैं  आपसे  बात  करूंगा  ।

 प्रो०  सघु  दंडवले  :  आपके  कार्यालय  ने  दो  सेट  मांगे  थे  और  मैंने  दो  सेट  दे  दिये  अब  सभा

 पटल  पर  रखने  के  लिए  मेरे  पास  कुछ  नहीं  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  चिन्ता  मत  कीजिए  ।  हम  इसका  ध्यान  रखेंगे  ।  हम  आपकी  ओर  से  रख

 मैंने  यह  मामला  नियमानुसार  मंत्री  महोदय  को  भेज  दिया  इसके  बाद  मैं  आपसे  बात  करूंगा  ।

 प्रो०  सधु  दंडवले  :  मैंने  नियमों  का  पालन  किया

 इष्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  भी  नियमों  का  पालन  किया  मैं  नियमों  से  बाहर  नहीं  जाऊंगा  ।

 श्री  वी०  किशोर  चस्र  एस०  वेब  :  मेरे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  क्‍या  हुआ  ?

 शच्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  मैं  विचार  करूंगा  |  आप  मेरे  वास  आ  सकते  भाप  बहुत  पुराने
 सांसद  आप  जानते  हैं  कि  मैं  यहां  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  निर्णय  नदीं  लेता  ।

 थी  बी०
 किशोर

 खरद्  एस०  वेब  :  यह  बहुत  लम्बे  समय  से  चल  रहा

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  लेकिन  इस  पर  नियमानुसार  निर्णय  जिया  मैं  नियमों
 से  बाहर  नहीं  जा  सकता  ।  इस  तरह  की  बातों  को  कया  तुक  है  ?  मैं  आपसे  इसकी  आशा  नहीं  करता  ।
 आप  बेहतर  जानते  हैं  ।
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 14  1907  प्रावकलन  समित्ति

 ]

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  एलाउ  नहीं  किया  इसका  क्या  है

 **

 |

 धध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  चाहे  कोई  कुछ  कह  रहा  उसे  कार्यवारी  बृत्तांत  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 **

 ह
 12.11  भ०  प०

 इस  समय  डा०  ए०  कलानिधि  शौर  भरी  एन०  वो०  सोम
 समा-मवन  से  बाहर  चले  गये

 प्रावकलन  समिति

 झटठा  रहवां  प्रतिवेदन

 [  भ्रगयुवाद  ]

 श्री  चिम्तामणि  पाणिप्रही  :  मैं  उद्योग  मन्त्रालय--मोटर  कारों  के  सम्बन्ध  में

 प्राककलन  समिति  लोक  के  83  वें  प्रतिवेदन  अन्त  विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई-कार्यवाही  के  बारे  में  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत
 करता  हूं  ।

 झो  सी०  अंगा  रेड्डी  :  अध्यक्ष  ग्रामीण  बेंकों  के  एम्पलाइज******

 [  प्रमुवाद  ]

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  विषय  नहीं  है  ।  कोई  प्रएन  नहीं  ।

 _

 *कार्यवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 239



 झविलस्थनीय  लोक  महत्व  के  बिषय  को  ओर  घ्यानाकषण  $  1985  5

 «मन न  कम  कक  कान-ननं  मनन  क  नमन

 ]

 भो  सी०  जंगा  रेडडी  :  मैंने  एडजानंमेंट  मोशन  दिया

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  अनुमति  नहीं  मैंने  नामंजूर  कर  दिया  है  ।

 अब  श्री  मुल्लापल्ली

 )*

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  आ  गया

 12.12  म०  प०

 झविलस्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  प्लोर  ध्यानाकर्षण

 काफी  का  न्यूनतस  सिकासोी  मह्य  नियत  नहीं
 किये  जामे  से  उत्पन्त  स्थिति

 भरी  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  मैं  बाणिज्य  मन्त्री  जो  का  ध्यान

 लिखित  अविलम्बनीय  लोक  महृत्त्व  क ेविषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वे  इस  पर

 एक  वक्तव्य  दें  :-..-

 बोर्ड  की  सिफारिशों  के  बावजूद  काफी  का  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  नियत  नहीं
 किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  काफी  बागानों  में  उत्पन्न  हुए  संकट  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा|।उठाए  गए  कदम

 वस्त्र  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  लुर्शीद  प्रालम  :  कॉफी  की  न्यूनतम
 रिलीज  कीमत  समय-समय  पर  वित्त  मन्त्रालय  की  लागत  लेश्वा  शाखा  द्वारा  किए  जाने  वाले  अध्ययन
 के-आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।  न्यूमंतम  रिलीज  कीमत  में  शामिल  होता  है  कास्त  की  लागत
 जमा  निवल  मूल्य  पर  10  प्रतिशत  कर  पूर्व  लाभ  ।

 पिछली  बार  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  संशोधन  17.12.  1983  को  किया  गया  था  जबकि

 *कायेवाहा--बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 14  1907  अविलम्थनौय  लोक  मंहत्थ  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 उसे  5.5  रु०  प्रति  प्वाइंट  से  बढ़ाकर  6.54  रु०  प्रति  प्वाइंट  किया  गया  घरेलू  तीलामियों  में  इस

 रिजर्व  कीमत  के  नीचे  कोई  काफी  नहीं  बेची  जाती  ।

 नन्‍-क

 न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  संशोधन  करने  के  परिणामस्वरूप  घरेलू  कोमतों|में  20%  की

 वृद्धि  किन्तु  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  संशोधनों  के  फलस्वरूप  उपजकर्ताओं  की  आय  में  केवल

 लगभग  लाभों  की  वृद्धि  इसका  कारण  यह  था  कि  जिस  60%  काफी
 का

 निर्यात  किया  जाता

 उसके  लाभों  पर  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  का  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |  निर्यातं  पर  लाभ  घरेलू  बिक्रियों

 से  कहीं  अधिक

 न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  पिछला  संशोधन  घरेलू  में  किए  गए  अध्ययन  पर  आधारित  था

 ओर  उसे  दो  चरणों  में  क्रियान्वित  किया  गया  ताकि  घरेलू  कौमतों  में  अबानक  वृद्धि  न  हो  जिससे  घरेलू
 मांग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सके  ।

 काफी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  ने  की  में  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  और  आगे  तदर्ष

 संशोधन  करके  उसे  7.55  रु०  प्रति  प्वाइंट  करने  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  उसे  तत्काल

 लागत  लेखा  शाखा  के  पास  भेज  दिया  गया  था  जिसने  लागत  आंकड़े  एकत्र  करने  के  लिए  प्रश्तावलियां

 तैयार  की  उन्हें  केवल  600  उपजकर्ताओं  के  पास  भेजा  गया  कितु  लागत  लेखा  विवरण  लगभग

 96  उपजकर्ताओं  से  ही  प्राप्त  हुआ  शीघ्र  लागत  अध्ययन  करने  के  बराबर  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ताकि  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  संशोधन  हो  सके  जिससे  उपभोक्ताओं  और  काफी  उपजकर्ताओं

 के  हितों  में  सन्‍्तुलन  आता

 गत  5  वर्षों  में  काफी  उपजकताओं  को  लगभग  8  २०  प्रत्ति  प्लाइंट  लाभ  हुआ  जो  काफी  बोर्ड

 द्वारा  सुझाई  गई  संशोधन  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  से  भी  अधिक  निर्यात  में  बुद्धि  होने  जो  गत  बष

 लगभग  68,000  मे०  टन  के  स्तर  से  बढ़कर  चालू  वर्ष  में  लगभग  97,000  मे०  टन  के  स्तर  तक  पहुंच
 गया  और  निर्यात  कीमतों  में  मजबूती  आने  जिसके  अगले  वर्ष  बने  रहने  की  सम्भावना  ऐसी
 आशा  है  कि  काफी  उपजकर्ताओं  के  लाभ  लाभप्रव  बने  रहेंगे  ।

 भो  मुल्लापललो  रामचशम  :  मुझे  अत्यन्त  प्रसन्‍नता  है  कि  मुझे  सारे  देश  के  काफी

 उत्पादकों  के  सामने  आने  वाली  कठिनाइयों  को  प्रकाश  में  लाने  का  अवसर  मिला  काफी
 उद्योग  जो  कि  मुख्यतः  कर्नाटक  केरल  और  तमिलनाडु  के  दक्षिणी  राज्यों  में  फैला  हुआ  एक

 पूर्व  आथिक  संकट  के  दौर  से  गुजर  रहा  इप  संदर्भ  में  यह  ध्यान  रखना  उपयुक्त  होगा  कि  काफी  के

 उत्पादन  में  कर्नाटक  के  बाद  केरल  का  ही  स्थान  आता  केरल  में  काफी  का  उत्पादन  वायनाड  की

 पहाड़ियो  में  हो  केन्द्रित  जो  मुख्यतः  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  पड़ता  वहां  जाने  और  उस
 विशेष  पर  ही  स्थिति  का  अध्ययन  करने  का  मेरा  अपना  व्यक्तिगत  अनुभव  है  ओर  मैं  प्रत्यक्ष  रूप  से

 उनकी  समस्याओं  को  समझता  हूं  ।

 काफी बागानों का जहां तक संबंध लोगों के मन में यह धारणा हो सकती है कि ये मुख्यतः 235
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 न--«+मननन%-नन अमन  +नमननममनन

 सुल्लापलली  रामचरवन  |

 बड़े  भू-स्वामियों  तथा  सम्पन्त  काफी  बागान  मालिकों  के  ही  हैं  ।  यह  बिल्कुल,गलत  97%  ७छत्पादकों

 के  पास  10  हैक्टेयर  से  भी कम  जमीन  ओर  इनमें  से  63%,  के  पास  केवल  2  हैक्टेयर  भूमि  ये

 छोटे  और  सीमान्त  कृषक  अपनी  आजीविका  के  लिये  काफी  पर  निर्भर  हैं  और  काफी  का  उत्पादन

 मानसून  पर  निर्भर  है  यह  भी  ध्यान  रखना  उपयुक्त  होगा  कि  लघु  एवं  सीमान्त  किसानों  का  भाग्य  बहुत

 हद  तक  काफी  बोडे  के  हाथों  में  है  जो  काफी  का  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  निर्धारित  करता  पिछले

 कुछ  वर्षों  के  दोरान  काफी  के  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  निर्धारित  न  किये  जाने  के  कारण  बढ़ी  ग्रम्भीर

 एवं  चिन्ताजनक  स्थिति  पैदा  हो  गयी

 न्यूनतम  निकासी  मूल्य  केवल  काफी  बोडें  द्वारा  ही  निर्धारित  किया  जा  सकता  और  उत्पादकों

 के  पास  इस  बात  के  अतिरिक्त  और  कोई  रास्ता  नहीं  है  कि  वे  बोर्ड  को  अपना  उत्पादन  प्रथा  तो

 यह  रही  है  कि  प्रत्येक  फसल  कटाई  से  थोड़ा  पहले  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  निर्धारित  किया

 लेकिन  हाल  के  कुछ  वर्षों  में  ऐसा  न  किये  जाने  से  उत्पादकों  के  समक्ष  गम्भोर  वित्तीय  संकट  उत्पन्न  हो
 गया  है  ।

 भारत  में  काफी  का  विपणन  सरकारी  काफी  बोर्ड  के  माध्यम  से  पूल  प्रणाली  द्वारा

 होता  है  ।  न्यूनतम  निक्रासी  मूल्य  सरकार  द्वारा  तय  किया  जाता  1979-80  के  दोरान  वित्त

 मंत्रालय  के  लागत  लेखा  अधिकारी  और  काफी  बोड  द्वारा  सरकार  से  सिफारिश  की  गई  कि  काफी  का

 न्यूनतम  निकाथषी  मूल्य  6.54  रु०  प्रति  बिन्दु  तय  किया  लेकिन  इसका  कार्यान्वयन  1983  में  ही
 किया  गया  और  वह  भी  दो  किश्तों  में  |  कीटनाशक  दवाओं  और  परिवहन  जैसे  आदानों  की

 कीमतों  में  बुद्धि  क ेकारण  उत्पादकों  के  व्यय  में  हर  वर्ष  वृद्धि  होती  जा  रही  न्यूनतम  निकासी  मूल्य
 के  संशोधन  में  दर्तमान  उत्पादन  लागत  एवं  उत्पादक  के  लिये  कुछ  मुनाफे  की  व्यवस्था  होनी  त्राहिए
 अआंदानों  की  लागत  में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  की  देखते  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  को  30  सितम्बर  तक  अर्थात

 अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  वर्ष  तक  वर  में  एक  बार|पंशोधित  किया  जाता  अन्य  औद्योगिक  उपभोक्ता

 उस्पादनों  के  सम्त्नन्ध  में  जैसा  होता  उसी  तरह  यह  भी  एक  नियमित  कार्य  होना  छोटे

 उत्पादक  अपनी  सम्पत्ति  को  बनाये  रखने  में  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे  यदि  आदानों  के

 मूल्यों  में  वृद्धि  के  अनुरूप  ही  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  को  प्रतिवर्ष  संशोधित,नहीं  किया  जायेगा  तो  काफी

 उद्योग  कुछ]ही  वर्षों  में  नष्ट  हो  जायेगा  ।

 काफी  उत्पादकों  की  समस्या  कृषि  आदानों  जैसे  रासायनिक  कीटनाशकों  आदि  की

 कीमत  में  भारी  वृद्धि  के कारण  कई  गुना  बढ़  गयी

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जो  से  अनुरोध  करता  हूं।कि  उत्पादन  लागत  प्राप्त  किये  हुए  लक्ष्यों

 को  ध्यान  में  रखकर  समय-समय  पर  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  निर्धारित  किया  जाय  |  न्यूनतम  निकासी

 मूल्य  निर्धारित  करना  ही  पर्पाप्त  नहों  है  बल्कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  प्रभावकारी  कदम  उठाये

 जाने  चाहिए  कि  राशि  उत्पादकों  तक  समय  पर  पहुंच  जाय  ।  मैं|इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से

 एक  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हूं  ।
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 मानसून  की  कृपा  से  पिछले  कुछ  वर्षों  के दौरान  हमारी  फसलें  बहुत  अच्छी  हुई  मौसम  में

 होने  वाले  किसी  भी  परिवर्तन  का  काफी  उत्पादन  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ता  और  इसका  सबसे  अच्छा

 उदाहरण  है  जहां  1977  में  पाले  के  कारण  काफी  की  फसल  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई

 जैसा  कि  हम  जानते  हैं  ब्राजील  पाला  पड़ने  से  पहले  तक  काफी  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  भारत  के

 काफी  बाजार  के  हाल  ही  के  इतिहास  पर  नजर  डालें  तो  हम  देख  सकते  हैं  कि  ब्राजील  का  दुर्भाग्य
 भारत  के  लिए  सोभाग्य  सिद्ध  हुआ  क्योंकि  इसने  हमारे  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  नए  रास्ते  खोल

 1977  में  हो  भारत  ने  काफी  की  बिक्रो  द्वारा  सबसे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमायी  जो  217  करोड़
 रुपये  थी  ।  लेकिन  यह  1977  की  तेजी  थी  जिसके  कारण  काफी  पर  ऊंचा  निर्यात  शुल्क  लगाया

 1981  ]  में  बते  मान  स्थिति  की  तरह  की  ही  एक  स्थिति  पैदा  हो  गयी  थी  जिसका  कारण  था  अत्यधिक

 उत्पादन  |  बाजार  में  आवश्यकता  से  अधिक  काफी  उपलब्ध  थी  जिसके  कारण  सरकार  निर्यात  शूल्क
 समाप्त  करने  के  लिए  विवश  लेकिन  उसके  बाद  सरकार  अस्थिर  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  को  ध्यान  में

 रखे  बिना  पुनः  शुल्क  लगा  दिया

 हालांकि  छः  महीनों  में  निर्यात  शुल्क  तीन  बार  कम  कर  दिया  गया  यहू  इस  समय  3000  रु०

 प्रति  टन  यह  अप्रैल  में  7,200  रुपये  प्रति  टन  था  ।

 यह  जानना  उचित  है  कि  सरकार  1981  में  उत्पादकों  की  समस्याओं  के  प्रति  अधिक  जागरूक

 थी  और  उसने  निर्यात  शुल्क  को  पूर्णतया  समाप्त  कर  दिया  था  ।  निर्यात  शुल्क  को  चरणों  में  या  किश्तों

 में  कम  किया  जैसे  कि  इस  समय  किया  जा  रहा  छोटे  और  सीमान्त  कृषकों  को  कोई  लाभ  नहीं

 पहुंचायेगा  ।  उनकी  तो  जरूरत  है--निर्यात  शुल्क  का  पूरी  तरह  उन्मूलन  ।  इस  संबंध  में  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  काफी  पर  निर्यात  शुल्क  को  हमेशा  के  लिए  खत्म  करने

 पर  विचार  करेगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 समस्या  के  दूसरे  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  आते  मैं  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  विश्व  भर  में  अत्यधिक  उत्पादन  और  भारत  में  अभूतपूर्व  रूप  से  अच्छे  उत्पादन  के
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  काफी  का  उत्पादन  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  भी

 50,000  एकड़  में  करने  की  सोच  रही  है  ।
 ह

 वर्तमान  उत्पादन  के  लिए  बाजार  की  व्यवस्था  किये  बिना  ही  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  सरकार
 की  नीति  अत्यन्त  आपत्तिजनक  भारत  की  तरह  विश्व  में  भी  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  है  लेकिन
 उपभोग  स्थिर  रहा  है|  तुरन्त  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जाने  जिसमें  सबसे  महत्वपूर्ण  है  काफी
 को  गैर-कोटा  देशों  को  निर्यात  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 की  अकर्मण्यता  इस  बात  से  स्पष्ट

 है  कि  इस  समय  में  64  गैर  कोटा  देशों  में  से  केवल  कुछ  ही  देशों  को
 काफी  निर्यात  कर  रहे  यह  भी  पता  लगाया  जाना  चाहिये  कि  क्‍या  कोटा  देशों  को  निर्यात  बढ़ाया  जा
 सकता

 खेद  के  साथ  यह  कहना  पढ़ता  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ने  काफी  पर  खरीद  कर  लगाकर
 शानी  को  ओर  भी  बढ़ा  विया  है  ।
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 मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  ]

 आखिर  मैं  इस  सम्मानित  सभा  का  ध्यान  काफी  जिससे  आशा  की  जाती  थी  कि  वह
 काफी  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लापरवाही  पूर्ण  एवं  उदासीन  रुख  की  ओर  दिलाना  चाहता

 बोर्ड  ने  सभी  बातों  में  उत्पादकों  को  निराश  किया  यह  एक  सफेद  हाथी  बन  चुका  है  और

 अकमंण्यता  का  प्रतीक  बन  चुका  मुझे  इस  पुरानी  कहावत  का  स्मरण  हो  आता  है  कि  समय

 रोम  जल  रहा  नीरो  उससमय  बंशी  बजा  रहा  बोर्ड  का  मत  करोਂ  वाला  जा  रुख  है
 और  वह  भी  ऐसे  भी  समय  जबकि  काफी  का  बाजार  अभूतपूर्व  संकट  से  गुजर  रहा  उम्नपर  भी

 यही  बात  लागू  होती  यह  स्पष्ट  है  कि  बोर्ड  ने  एक  अच्छे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 की

 प्राप्ति  के  लिये

 कुछ  भी  नहीं  किया  है  और  यह  घरेलू  वाजार  में  भी  स्थिरता  को  समाप्स  करने  में  असफल  रहा  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बसुरेव  आपके  यहां  भी  काफी  होती  है  क्‍या  ?

 भरी  प्रमल  दत्त  हम  इसका  उत्पादन  करने  जा  रहे  यदि  वे  अपना

 उत्पादन  नहीं  बेच  सकते  तो  हमारे  पास  कोई  अवसर  नहीं  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  हजारों  हैक्टेयर

 भूमि  सुरक्षित  की  गई  हम  भविष्य  की  ओर  देख  रहे  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  दिशा  में  गतिशील  होने  जा  रहे  हैं  ।  आगे  बढ़ने  से  पहले  रास्ता  तैयार
 कर

 थ्री  बसुवेव  प्राचार्य  :  न्यूनतम  निकासी  मूल्य  की  मांग  लम्बे  समय  से  काफी

 उत्पादकों  द्वारा  की  जा  रही  मंत्रीजी  द्वारा  अपने  वक्तव्य  में  यह  कहा  गया  है  कि  न्यूनतम  निकासी

 मूल्य  1982  में  संशोधित  किया  गया  और  तबसे  इसे  संशोधित  नहीं  किया  गया  है  यद्यपि  सारे  भारत

 के  काफी  उत्पादकों  ने  इसकी  मांग  की  थी  और  काफी  बोर्ड  ने  भी  काफो  के  लिए  इस  न्यूनतम  निकासी

 मूल्य  को  धोषित  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 12.24  स०  प०

 महोदय  पोठासीन  हुए  )

 हमारे  देश  में  काफी  उद्योग  अब  संकट  का  सामना  कर  रहा  संकट  आन्तरिक
 बाजार  में  ही  नहीं  बल्कि  बाह्य  बाजार  में  भी  काफी  की  पूति  अधिक  होने  के  कारण  गैर-कोटा  देश

 बड़े  उत्पादकों  की  दुर्दशा  का  लाभ  उठा  रहे  हैं  और  ये  देश  विश्व  कीमतों  पर  काफी  छूट  की  मांग  कर

 रहे

 ।  टर|  ञ  नई  4,  ना  ञ ऊँ  ञ|  ८ । है  लाख  टन  होने  का  अनुमान  इसमें  से
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 डक

 हमारे  घरेलू  उपभोग  के  लिए  केवल  55,000  टन  की  ही  आवश्यकता  पड़ेगी  ।

 शेष  अर्थात  85,000  टन  से  अधिक  काफी  को  निर्यात  करना  विषणन  की  मौजूदा  व्यवस्था

 40  बर्षे  पुरानी  है ओर  यह  पूरी  तरह  से  काफी  बोर्ड  के  नियन्त्रण  में  है  जो  काफी  का  विपणन  करती  है  ।

 1982  से  कृषि  के  कच्चे  माल  उर्वरक  तथा  अन्य  चीजों  की  लागत  में  भारी  मात्रा  से  वृद्धि  हुई  लेकिन

 काफी  का  न्यूनतम  मूल्य  जो  वर्ष  1982  में  नियत  किया  गया  वह  6.45  रुपये  प्रति  प्वाइस्ट

 स्यूनतम  मूल्य  को  निर्धारित  करने  की  इस  नीति  की  पुनरीक्षा  की  जानो  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  यह  सही  नहीं  है  कि  काफी  उद्योग  ने  केन्द्र  से  कुल  उत्पाइन  का  15  से  50  प्रतिशत  तक  बाजार
 में  लाने  और  काफी  बोर्ड  में  उत्पादकों  के  प्रतिनिधित्व  को  50  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  की  अनुमति  मांगी

 क्योंकि  कभी-कभी  काी  बोडड  में  उत्पादकों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  किया  जाता  इसलिए

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  के  समय  उत्पादन  लागत  तथा  अन्य  पहलुओं  पर  कभी-कभी

 विचार  नहीं  किया  जाता  है  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  जैसा.कि  मेरे  साथियों  ने  कहा  है  कि  क्‍या  उत्पादक  काफी  पर

 निर्यात  शुल्क  को  समाप्त  करने  की  भी  मांग  कर  रहे  हैं  जो  काफी  के  निर्यात  को  उच्चतम  बिंदु  तक  ले

 जाएगा  और  यह  उद्योग  को  भी  घछुरक्षित  रखेगा  ।  क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  है  ?  काफी

 पर  इस  निर्यात  शुल्क  से  केवल  0.26  प्रतिशत  आया

 तीसरे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  गैर  परम्परागत  क्षेत्रों  में  30,000  हेक्टेयर

 धहित  50,000  हेक्टेयर  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  काफी  उत्पादन  क्षेत्र  में  बुद्धि  करने  का

 निर्णय  लिया  इस  दृष्टिकोण  से  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  काफी  की  धरेलू  खपत  को

 बढ़ाने  का  विचार  किया  है  जो  केवल  3  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  बढ़ती  अतः  मेरे  प्रश्न  (1)  क्या

 उत्पादक  काफी  बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व  को  बढ़ाने  की  मांग  कर  रहे  हैं  और  (2)  क्या  यह  सहीं  है  कि

 उत्पाठकों  को  काफी  बोर्ड  में  उच्चित  प्रतिनिधित्व  नहीं  मिला  हुआ

 काफी  उत्पादकों  ने  अभ्यावेदन  किया  है  कि  जिन  उत्पादकों  के  साथ  कोटा  बंधा  हुआ  नहीं  है
 उनको  लाभांश  देने  के  कारण  जो  हानि  हुई  है  उसे  सरकार  द्वारा  सीमा  शुल्क  से  एकत्रित  की  गई  राशि

 में  से  कुछ  क्षतिपृति  करनी  चाहिए  ।  काफी  बोर्ड  ने  इसे  सरकार  के  साथ  पहले  से  ही  उठाया  हुआ  है  और

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 मेरा  अग्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  लागत  के  कारण  की  जांच  करेगी  और

 काफी  के  लिए  न्यूनतम  क्रय  मूल्य  की  घोषणा  करेगी  ।

 भी  झसल  दत्त  :  मौजूदा  समस्या  जिसके  कारण  ध्यानाकर्षण
 अस्ताव  लाया  गया  है  वह  काफी  उद्योग  की  विशाल  समस्याओं  का  एक  अंशमात्र  पिछले  दशक  से  ऐसा
 खगता  है  कि  गत  एक  दशक  से  सरकार  के  द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों  के  कारण  हो  काफी  उद्योग  में
 भारी  गिरावट  आई  है  आदि  आदि  ।  काफी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  क ेसाथ-सलाथ  सरकार  आन्तरिक  रूप  से
 काफी  की  खपत  को  बढ़ा  नहीं  सकी  है  ।
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 कान  कननाआ  अप  ककाााज  ली  जलन

 प्रमल  कत |

 बस्तुतः  पिछले  वर्षों  के  पहले  चरण  के  दौरान  उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  के
 पिछले  तीन

 चार  वर्षों  स ेलगभग  55,000  से  60,000  टन  प्रतिवर्ष  पर  यह  ठहरा  हुआ  स्पष्ट  रूप  से  काफी

 बोर्ड  जो  इस  क्षेत्र  मे ंसरकार  की  केवल  एक  मात्र  एजेन्सी  है  और  कम  से  कम  प्रारम्भिक  स्तर  पर

 काफी  के  विपणन  में  एकाधिकार  प्राप्त  काफी  के  विकास  और  उन्नति  के  लिए  बहुत  कम

 काम  किया  वास्तव  अब  यह  आरोपित  किया  जा  रहा  है  कि  युवा  लोग  काफी  नहीं  पीते  यह

 काफी  बोर्ड  की  असफलता  बतलाता

 दूसरा  जिन  देशों  के साथ  कोटा  बंधा  नहीं  है  उनके  साथ  काफी  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 व्यापक  क्षेत्र  वास्तव  में  जिन  देशों  के साथ  कोटा  बंधा  हुआ  नहीं  है  और  जो  केवल  संख्या  में  तीन

 या  चार  हैं--उनके  साथ  हम  बहुत  ही  कम  मूल्यों  पर  निर्यात  कर  रहे  कोटा  वाले  देशों  से  ये  मूल्य
 40  प्रतिशत  कम  होते  उस  हेतुक  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  काफी  बोर्ड  को  आन्तरिक  खपत  के

 साथ-साथ  उन  देशों  के  साथ  निर्यात  को  बनाना  होगा  जिनके  साथ  कोटा  बंधा  हुआ  नहीं  इसे  नहीं
 किया  गया  है  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  दोनों  आन्तरिक  और  निर्यात  बिक्री  सहित  एम०  आर०  पी०  की

 भौसत  8.1  प्वाइन्ट  आती  है  तथा  यह  काफी  बोड्ड  के  अध्यक्ष  द्वारा  सुझाए  गए  से  अधिक  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  निर्यात  तथा  आन्तरिक  मूल्यों  की औसत  निकालना  गलती  क्योंकि  बड़े  उत्पादकों  द्वारा  निर्यात

 मूल्य  प्राप्त  किए  जाते  जबकि  छोटे  उत्पादकों  को  आन्तरिक  मूल्यों  के  साथ  संतुष्ट  होना  पड़ता  है  ।

 छोटे  उत्पादकों  से  संकट  के  संकेत  आ  रहे  मुझे  बताया  गया  है  कि  छोटे  उत्पादकों  के  प्रभुत्व  के

 कारण  जो  यह  नहीं  समझे  थे  कि  यह  नीति  छोटे  उत्पादकों  के  लाभ  के  लिए  निर्यात  शुल्क  की  कमी

 के  सुझाव  को  काफी  बोर्ड  द्वारा  अस्त्रीकृत  किया  गया  था  ।  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  चाहता  हूं  कि जिन

 देशों  क ेसाथ  कोटा  बंधा  हुआ  नहीं  उनके  साथ  जहां  तक  काफी  का  सम्बन्ध  निर्यात  को

 घरेलू  बाजार  में  खपत  की  वृद्धि  घरेलू  प्रयोजनों  के  लिए  बेची  गई  काफी  तथा  जिस  मूल्य  पर

 उपभोवता  खरीदता  उसके  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  क्या  योजनाएं  हैं  ?  बिचौलियों  के  लाभ  को
 कम  करके  इसे  किया  जाना  है  अन्यथा  काफी  की  खपत  बढ़  नहीं  सकती  गैर  परम्पारिक  क्षेत्रों  में

 काफी  को  खेती  को  बढ़ाने  के  प्रयोजन  के  लिए  इन  सभी  की  आवश्यकता  जिस  पर  हम  सबको

 चस्पी  क्योंकि  काफी  केवल  कुछ  राज्यों  का  ही  एकाधिकार  हो  गई  गेर-एकाधिकार  वाले  क्षेत्रों  में

 इसको  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  पहले  निर्णय  लिया  गया  लेकिन  उसे  करने  से  पहले  ये  सभी  शर्ते  पूरी
 होनी  चाहिए  ।  अतः  कया  माननीय  मंत्री  इन  मुद्दों  का  जवाब  देंगे  ?

 श्री  अभिल  बसु  :  महोदय  सबसे  पहले  मैं  माननीय  मंत्री  को  काफी  उत्पादकों
 के  कंधों  पर  काफी  की  एम०  आर०  पी०  को  नियत  करने  के  बोझ  को  डालने  के  लिए  धन्यवाद  देता

 वास्तव  दिसम्बर  1984  में  काफी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  ने  काफी  के  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  का  7.55

 रुपए  प्रति  प्वाइल्ट  की  सिफारिश  की  थी  और  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 पिछले  अवसर  पर  जब  वर्ष  1983  में  5.5  रुपए  प्रति  प्वाइन्ट  से  6.54  रुपए  प्रति  प्वाइन्ट  कीमतें  बढ़ी
 थीं  तो  उस  समय  कया  हुआ  था  ?  काफी  बोर्ड  के  कुछ  बड़े  अधिकारी  तथा  अध्यक्ष  हवाई  जहाज  से

 बंगलोर  गये  थे  तथा  काफी  उत्पादकों  के  साथ  एक  बैठक  की  थी  ।  वे  वापस  आए  और  भारत  सरकार
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 के  संगुक्त  सचिव  को  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  तथा  केवल  तभी  6.54  रुपये  प्रति  प्वाइन्ट  की  दर  पर

 कीमत  निर्धारित  की  गई  थी  |  इस  समय  यह  प्रक्रिया  नहीं  अपनाई  गई  और  माननीय  मंत्री  महोदय  हमें
 बता  रहे  हैं  कि  उन्होंने  600  उत्पादकों  से  सूचना  को  एकत्र  करने  के  लिए  प्रपत्र  परिचालित  करवाया

 था  तथा  वे  केवल  96  उत्पादकों  से  सूचना  प्राप्त  कर  सकें  इसी  कारण  वे  निर्णय  नहीं  ले  सके  ।

 उत्पादकों  के  कन्धों  पर  भार  डाल  देने  का  सरकाएर  का  यह  रवेया  घटिया  है  भौर  इससे  बचना

 काफी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  की  सिफारिशों  पर  विचार  करते  हुए  उन्हें  काफी  के  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  को

 तदर्थ  आधार  पर  निर्धारित  करना  इसमें  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  ।  वास्तव  में  वे  आकड़ों  को

 इकटठा  करने  के  नाम  पर  विलम्ब  करने  के  हथकण्डों  को  अपना  रहे  इससे  बचना  चाहिए  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारत  सरकार  गैर-परम्परिक  क्षेत्रों  में  भो  काफी

 के  उत्पादन  को  बढ़ा  रही  है  तथा  काफी  की  कीमत  आन्तरिक  खपत  और  अन्य  देशों  को  काफी  के  निर्यात

 पर  निर्भर  होनी  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  की  सदस्यता  73  हो  गई  है  अर्थात  47  निर्यात

 करने  वाले  देश  तथा  26  आयात  करने  बाले  देश  और  कोटे  को  दो  भागों  में  आबंटित  किया  गया  था
 अर्थात  निर्यात  निष्पादन  से  सम्बन्धित  स्टाक  के  70  प्रतिशत  को  निर्धारित  कोटा  और  स्टाक
 से  सम्बन्धित  प्रत्येक  देश  द्वारा  रखी  सत्यापित  स्टाक  से  संबंधित  30  अब  इस
 वर्ष  भारत  के  लिए  क्‍या  प्रभावी  कोटा  माननीय  मंत्री  नें  अपने  वक्तव्य  में  उल्लेख  किया

 है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  वे  97,000  टन  काफी  के  निर्यात  करने  की  आशा  करते

 अन्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  से  काफी  का  प्रभावी  कोटा  क्‍या  हमें  उन  देशों  से  जिनके  साथ  कोटा

 बंधा  नहीं  है  उनसे  काफी  के  निर्यात  पर  निर्भर  होना  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  उन  देशों
 के  साथ  जिनके  साथ  कोटा  बंधा  नहीं  है  काफी  के  निर्यात  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  क्या  स्थिति
 है  ।  वास्तविक  रूप  से  अन्य  देशों  से  काफी  के  निर्यात  की  प्रगति  के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  काफी  संगठन  से
 उच्चयीय  प्रभावी  कोटा  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  अन्य  मुद्दों  पर  हमको  विचार  करना  पिछले

 वर्ष  की  तुलना  में  यदि  इस  वर्ष  प्रभावी  कोटा  कम  है  तब  कुल  निर्यात  नीचे  आएगा  ।  काफी  बोर्ड  अपने

 स्थानीय  एजेंसियों  के  माध्यम  से  काफी  इकट्ठी  करती  है  और  स्थानीय  एजेंसियों  पी  संख्या  लगभग

 200  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  से  संग्रह  करने  वाली  एजेंसियों  की  संख्या  नहीं  बढ़ी  संग्रह  करने
 »  वाली  एजेंसियों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  काफी  का  उत्पादन  धीरे-धीरे  बढ़  रहा

 मैं  इस  तरह  से  प्रश्न  पूछना  काफी  का  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  तदर्थ  भाधार  पर

 निर्धारित  करने  के  लिए  उन्होंने  काफी  बोर्ड  के  अध्यक्ष  की सिफारिश  को  क्‍यों  नहीं  माना  जब  सक  सूचना

 एकत्रित  नहीं  की  जाती  तब  तक  वे  काफो  के  मूल्य  को  तदर्थ  आधार  पर  निर्धारित  कर  सकते  लेकिन

 वे  यह  नहीं  कर  रहे  इसे  किया  जाना  इसे  ध्यान  में  रखा  जाता  चाहिए  कि  काफी  का

 उत्पादन  बढ़  रहा  है  और  इसलिए  हमें  आन्तरिक  बाजार  के  साथ-साथ  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  को  उचित

 रूप  से  देखना  चाहिए  ।  हमें  उन  देशों  के  साथ  जिनके  साथ  कोटा  बंधा  नहीं  है  तथा  जिनके  साथ  कोटा
 बंधा  हुआ  काफी  के  नियत  के  लिए  प्रगति  के  कदम  भी  उठाने  चाहिए  और  वर्ष  के  लिए  प्रभावीਂ

 कोटा  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ताकि  निर्षात  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  हो  सके  ।

 श्री  खुशोद  भ्रालम  जां  :  मैं  पूरी  तरह  से  माननीय  सदस्य  श्री  रामचन्द्रन  के  साथ  सहमत  हूं  कि
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 खुशीद  ध्ालस  सा  ]

 देश  में  एक  लांख  काफी  उत्पादकों  में  से  63%,  वास्तविक  रूप  से  छोटे  उत्पादक  परस्तु  यद्ढां  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  पूलिग  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है  कि  छोटे  उत्पादकों  द्वारा  उत्पादित  काफी  के

 साथ-साथ  बड़े  उत्पादकों  को  एक  साथ  पूल  किया  जाता  है  और  तब  उसे  निर्यात  व  थरेलू  ्पत  के  लिए

 रिलीज  किया  जाता  इसलिए  बिक्री  और  निर्यात  से  सम्बन्धित  छोटे  और  बड़े  का  प्रश्न  वास्तबिक

 रूप  में  संगत  नहीं  है  ।

 जहां  तक  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  मैंने  वक्तव्य  में  पहले  से  उल्लेख

 किया  है  कि  जैसे  ही  हम  काफी  बोडं  से  प्रस्ताव  करते  उसे  लागत  लेखा  शाला  को  भेज  दिया  था

 जिसने  600  उत्पादकों  को  एक  प्रश्नावली  जारी  की  बहुत  मुसीबतों  क ेसाथ  केवल  96  उत्पादकों

 से  उन्हें  उत्तर  प्राप्त  करना  संभव  हो  पाया  |  वास्तविक  रूप  से  लागत  लेखा  शाखा  के  लोगों  ने  सोचा  कि

 इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  आंकड़े  प्राप्त  होना  आवश्यक  होगा  ।

 डा०  के०  जी०  झदियोडी  साधारण  उत्पादकों  को  दिए  गए  प्रोफार्मा  की  मात्रा
 उनके  लिए  बहुत  कठिन  इस  प्रकार  की  प्रश्नावली  को  भरने  के  लिए  एक  कम्प्यूटर  की  आवश्यकता

 होगी  ।

 श्री  प्रमल  दत्त  :  क्या  इस  पद्धति  को  पहले  नहीं  अपनाया  गया  था  !

 भ्रो  खुर्शोद  ध्ालम  खां  :  इसको  पहले  भी  अपनाया  गया

 थी  प्रसल  वत्त  :  कितने  लोगों  ने  जबाब  दिया  ?

 थ्री  खुशोद  प्रालम  क्षां  :  मैं  उत्तर  देता  हूं  ।  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  वह  आंकड़े  मेरे  पास
 नहीं  है  लेकिन  इसी  प्रकार  की

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  लागत  के  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  लाख  उत्पादकों  में सै  600
 उस्पादकों  को  प्रश्नावली  परिचालित  की  गई  मैं  आपको  आश्बासन  दे  सकता  हूं  कि  मामले  की
 लागत  लेखा  शाखा  के  साथ  बहुत  सक्रियता  से  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।  मैं  आश्वासन  देता  हूं
 कि  यथाशी प्र  अंतिम  रूप  देने  क ेलिए  तथा  कम  से  कम  संभव  विलंब  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सब

 कुछ  किया  जाएगा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  समय  तदर्थ  संशोधन  करने  और  तब

 न्यूगतम  रिलीज  मूल्य  निर्धारित  करने  का  यह  बहुत  उचित  समय  होगा  ।  इसलिए  यदि  इसमें  थोड़ी  सा

 भी  बिलंब  होता  है  तो  यह  अधिक  अच्छा  होगा  कि  यदि  हमारे  पास  अन्तिम  न्यूनलम  रिलीज  मूल्य

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  हम  इस  मामले  पर  सक्रियता  से  विचार  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि इस  पर  शीघ्नता  से  विचार  करने  के  लिए  सब  कुछ  किया

 जाएगा  ।  -
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 मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  न्यूनतम  रिलीज  मूल्य  घरेलू  बिक्री  पर  प्रभाव  डालता  है  और

 निर्यात  पर  न्यूनतम  रिलीज  मूल्य  में  संशोधन  करने  के  लिए  यह  समय  लेता  आंकड़े  एकत्रित

 किए  जाते  हैं  परंतु  प्रत्येक  फसल  के  मौसम  से  पहले  आंकड़ों  को  इकट्ठा  करना  बहुत  कठिन  होता  है  जैसा

 कि  अन्य  कुछ  कृषि  उत्पादों  के  मामले  में  किया  जाता  वर्ष  1982  में  एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों  के

 आधार  पर  पिछले  न्यूनतम  रिलीज  मूल्य  में  संशोधन  किया  गया  इसलिए  इसमें  अधिक  समय  नहीं
 लगेगा  और  हमारे  लिए  लागत  लेखा  शाखा  के  माध्यम  से  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  कर  इसे  अंतिम  रूप

 देना  संभव  झी  मैं  यहां  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  लंदन  सीमांत  मूल्य  निम्नतम  किस्म

 की  काफ़ी  के  लिए  हमारी  काफी  सदेव  बढ़िया  किस्म  की  काफी  होती  है  और  इसे  निर्यात  बाजार  में

 जो  कीमत  मिलती  है  वह  निम्नतम  किस्म  की  काफी  से  अधिक  होती

 जहूं  तक  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  का  संबंध  है  मैं  निश्चित  तौर  पर  सहमत  लेकिन  मैं  अपने

 माननीय  बंधु  श्री  दत्त  को  बताना  चाहूंगा  कि  जिस  क्षेत्र  के  वह  हैं  वहां  लोग  चाय  की  खेती  ज्यादा  करते

 अगर  वह  काफो  की  ही  अधिक  वकालत  करते  रहे  तो  हो  सकता  है  लोग  चाय  छोड़  दें  ।

 श्री  मल  दल  :  गैर  पारम्परिक  क्षेत्रों  में  पश्चिम  बंगाल  भी  शामिल  है  ।

 श्री  खु्शोद  झ्ालम  खां  :  जी  गैर  पारम्परिक  क्षेत्रों  में  भी  हम  यह  परीक्षण  कर  रहे  मेरे

 विचार  से  ऐसा  करना  जरूरी  क्योंकि  विशाल  देश  होने  के  कारण  अगर  भारत  में  एक  जगह  फसल

 खराब  हो  जाती  है  तो  ऐसा  नहीं  होगा  कि  अन्य  क्षेत्र  में  भी फसल  खराब  बसे  मुझे  इस  बात  का

 ध्यान  रखना  होगा  कि  श्री  दत्त  की  रुचि  चाय  में  है  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  उत्पादन  बढ़ाया  जाना  चाहिए  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास

 किया  भी  काफी  को  जिस  मौजूदा  रूप  में  निर्यात  किया  जाता  है  उसके  अलावा  भी  उसकी

 गुणवत्ता  में  वृद्धि  करके  उसका  निर्यात  किया  जा  सकता  है  और  इस  तरह  निर्यात  करने  से  अधिक  कीमत

 बिलेगी  ।  दूसरों  बात  यह  कि  निर्यात  के  नए  बाजारों  का  पता  लगाया  जाना  हमें  यह  भी  देखना

 होगा  कि  गे  र-पारम्परिक  देशों  और  गैर-सदस्य  देशों  में  भी  निर्यात  बढ़ाया  माननीय  सदस्य  भरी

 रामबन्द्रन  ने  द्वरीद  कर  का  उल्लेख  किया  है  ।  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इसका  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं

 हूं  क्योंकि  यह  मामला  न्यायालय  में  विज्ञाराधोन  है  इसलिए  इसके  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।

 जहां  तक  बोर्ड  के  गठन  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  से  यह  बहुत  संतुलित  बोर्ड  आप  चाहें  ता
 मैं  सदस्यों  के  नाम  पढ़  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सब  बातें  पढ़ना  जरूरी  नहीं  है  ।

 ह्षी  खुशोंद  ध्लालम  ख्तां  :  मैं  श्री  अमल  दत्त  को  जानकारी  दे  सकता  है  ।

 न्यूनतम  निगम  मूल्य  1982-83  के  आंकड़े  के  अनुसार  तैयार  किया  गया  जैसा  कि  मैं
 पहले  कह  चुका  हूं  जैसे  ही  हमें  कुछ  और  आंकड़ें  मिलेगें  हमारे  लिए  यह  संभव  हो  सकेगा  कि  हम  लागत
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 लुर्शोद  प्रालम  लां  ]

 लेखा  शाखा  से  कहें  कि  वह  शी  ध्रता  से काम  करे  ताकि  संशोधित  न्यूनतम  निर्गम  मूल्य  जारी  किया  जा

 सके  ।

 यह  भी  ठीक  है  कि  जिन  देशों  के  लिए  कोटा  निर्धारित  नहीं  है  उन्हें  निर्यात  में  शियायत  दी

 जाती  लेकिन  निर्यात  शुल्क  का  निर्धारण  करते  समय  इस  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  क्योंकि

 इसमें  अनेक  बार  कमो  की  गई  है  और  अब  यह  शुल्क  एक  तरह  से  न्यूनतम  ही  है  अतः  यह  इस  प्रकार  से

 उत्पादकों  पर  किसी  प्रकार  का  बांँझ  नहीं  होना  चाहिए  कि  इसके  कारण  उन्हें  हानि  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  काफी  उपजाने  की  संभावना  का  पता  लगाना  भी  जरूरी  जैसा  कि

 मैं  पहले  कह  चुका  अगर  कभी  किसी  एक  क्षेत्र  मं फसल  नहीं  होती  तो  ऐसा  नहीं  है  कि  कुछ  अन्य  क्षेत्रों

 में  भी फलल  नहीं  हो  ।  इसी  लिए  गैर-पा  रम्परिष  क्षेत्रों  में  भी उसी  तरह  इसकी  पंदावार  की  जानी  चाहिए
 जिस  तरह  हम  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  बड़  की  खेती  कर  रहे  हैं  उत्पादकों  को  बहुत  अच्छा  समर्थन

 मूल्य  मिल  रहा  है  और  अब  कमी  नहों  है  ।  ब्र।जील  में  फसल  नहीं  हुई  इसलिए  मेरे  विचार-से  निर्यात

 मूल्य  में  कमी  की  आशंका  नहीं  होनी  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  कीमतों  में

 और  वृद्धि  होने  की  संभावना

 यह  भी  सच  बात  है  कि  काफी  का  सेवन  वास्तव  में  बढ़ता  जा  रहा  मैं  तो  कहूंगा  कि  कालेज
 के  पढ़ने  के  दौरान  हम  कभो  कौफी  नहीं  पीते  थे  ।  हम  हमेशा  चाय  पोते  लेकिन  अधिकतर  कालेजों
 भौर  शहरों  में  काफी  का  सेवन  अधिक  किया  जाता

 भरी  भ्रमल  वत्त  :  पिछले  तीन  चार  सालों  में  स्थिति  फिर  बदल  गई  है  ।

 श्री  खुशोंद  झ्रालम  खां  :  दत्त  मेरे  विचार  से  आप  दांतों  के  बच  संतुलन  बनाए  रखना
 हम  गैर-पारम्परिक  क्षेत्रों  में  निर्यात  कोटा  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  बहुत

 गंभीरता  से  प्रयास  कर  रहे  ज॑सा  कि  मैं  कह  चुका  हूं  कि  यहां  छोटे  और  बड़े  उत्पादकों  का  सवाल

 नहीं  क्योंकि  जितनी  काफी  उगाई  जाती  है  उस  सबको  मिला  लिया  जाता  है  और  उसमें  से  केवल

 60%  काफी  का  निर्यात  किया  जाता  है  और  40%  का  घरेलू  जरूरतों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता

 बसु  जी  भी  स्थिति  को  जानना  चाहते  जैसे  ही  काफी  बोड  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  उसे
 लागत  लेखा  शाखा  के  पास  भेज  दिया  गया  |  लेकिन  जहां  तक  जारी  की  गई  प्रश्नावली  का  सम्बन्ध
 जैसा  कि  मैं  बता  चुका  600  में

 से
 केवल  96  लोगों  ने

 ही  अभी  तक  जवाब  भेजा  है  और  वे
 बहुत

 प्रयास  के  बाद  प्राप्त  हुए  हम  काफी  बोर्ड  के  माध्यम  से  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  इसमें  जल्दी  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 हम  मौजूदा  प्रभावी  कोटे  को  यथा  संभव  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  भ्राजोल  में  काफी  की
 फसल  नहीं  होने  के  कारण  विश्व  में  काफी  की  कमी  हो  गई  है  ।  इससे  हमारा  निर्यात  बढ़ेगा  ।

 ह
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 जननननी
 श्री  चिता  मोहन  :  भारत  की  कया  स्थिति  है  ?

 श्रो  खुर्शोदे  श्रालम  खां  :  भारत  की  स्थिति  ठीक  2  अगस्त  1985  से  प्रति  किविटल  पर  300  रु०

 के  निर्यात  शुल्क  की  कमी  की  गई  है  जबकि  इसकी  कीमत  प्रति  टन  लगभग  1800  पौंड  ही  चलती  रही

 इसलिए  इसमें  और  कमी  करने  या  निर्यात  शुल्क  को  पूरी  तरह  से  खत्म  करने  का  कोई  ओचित्य

 नहीं  है  |  न्यूनतम  निगम  मूल्य  का  निर्धारण  सभी  बातों  को  जैसे  कृषि  संसाधन  विपणन  शुल्क
 बोनस  उत्पादकों  को  और  उत्पादकों  को  भी  न्यूनतम  10  प्रतिशत  का  प्रतिफल  ऋण

 के  बाद  सुनिश्चित  करने  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  1982  में  लागत  लेखा  रिपोर्ट  के  आधार

 पर  न्यूनतम  निगम  मूल्य  1-3-83  से  4.45  रुपपे  प्रति  अंश  से  संशोधित  करके  5.5  रुपये  प्रति  अंश

 किया  गया  और  7-1  2-83  से  और  बढ़ाकर  6.5  रुपये  प्रति  अंश  कर  दिया  अब  लागत  लेश्ा

 भार  व्यस्त  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  इसमें  जो  भी  संशोधन  किया  जाएगा  वह  काफी  बोडं  द्वारा

 सुझाई  गई  सिफारिशों  से  बेहतर  ही

 भरी  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :  पन्द्रह  अन्य  वस्तुओं  को  भी  इस  निर्यात  शुल्क  से  मुक्त  किया

 गया  है  इसमें  आप  काफो  को  भी  शामिल  क्‍यों  नहों  करते  ?  बसे  भी  1981  में  उत्पादन  अधिक  हुआ
 भारत  सरकार  निर्यात  शुल्क  को  खत्म  करना  चाहती  है  यह  बहुत  उजझ्नन  में  डालने  वाली  बात

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  377  के  अन्तर्गत  आने  वाली  मर्दे  लेते  आप  किस  आत  का

 स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  ?  अब  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 भी  ध्निल  बसु  :  मेरे  विचार  से  काफी  बोर्ड  के  चेयरमेन  बुद्धिमान  व्यक्ति  हैं  और  उन्होंने
 सरकार  को  न्यूनतम  निगेम  मूल्य  की  सिफारिश  की  तब  आप  तदर्थ  आधार  पर  उन्हें  मंजूर  क्यों  नहीं
 कर  रहे  ?  आप  उसे  स्वीकार  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  ।  आप  तो  उत्पादकों  पर  बोझ  डाल  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  मदन  पाण्डेय  ।

 12.55  भ०  १०

 नियम  377  के  झ्धोन  मामले

 |

 उत्तर  प्रदेश  के  पुर्वो  जिलों  प्रोर  बिहार  के  पश्चिमो  जिलों  को  परिवहन
 सम्बन्धी  ग्रावश्यकताध्ों  का  भ्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  उच्च

 इक्ति  सस्परत  सलिति  का  गढन

 भरी  मदन  पांडे  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिले  तथा  उत्तरी  बिहार
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 मदन  पांडे  ]

 ५  लत  ल-+लरनननननननीभन नी  ५2  नलिडजनओनन

 के  पश्चिमी  जिलों  में  पिछड़ेपन  का  कारण  औद्योगीकरण  का  अभाव  तो  है  परन्तु  आवागमन  के  मार्ग

 भी  उपेक्षित  होने  के  कारण  इस  क्षेत्र  का  देश  के  अन्य  भागों  से  संबंध  नहीं  जुड़  पा  रहा  सरकार  द्वारा

 स्वीकृत  छितानी  बगहा  रेल  रोड  पुन  तथा  शटनी  वाराणसी  रेल  मांगें  के  आमान  परिवर्तन  की

 शिलान्यास  होने  तथा  उत  पर  करोड़ों  की  राशि  का  व्यय  होते  के  बाद  भी  उपेक्षित  पड़े  हुए  इसो
 प्रकार  इस  हिस्से  के  गांवों  का  सम्पर्क  देश  के  अन्य  भागों  से  इसलिए  नहीं  जूड़  पाता  है  कि  उनका  प्रमुख
 राजमार्गों  से  सम्पर्क  मार्ग  नहीं  बने  हुए

 अतः  मेरा  सुझाव
 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  एक  उच्चाधिकार  समिति  का  गठन  जो  तीन

 महीने  के  भीतर  उपरोक्त  भू-भाग  के  रेल  तथा  सड़क  मार्गों  का  सर्वे  कर  इस  क्षेत्र  की  परिवहन  संबंधी

 प्राथमिकताओं  का  आंकलन  कर  रिपोर्ट  द ेतथा  सरकार  उस  पर  अमल  करे  ।

 ]

 जामिया  मिलिया  को  पूर्ण  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  देने  को  प्रावश्यकता

 श्री  प्रजोज  क्रेशी  :  जामिया  मिलिया  विश्वविद्यालय  हमारी  संस्कृति  और  शैक्षिक

 के परम्परा  का  अवलम्ब  और  संरक्षक  तथा  स्वतन्त्रता|संग्राम  के  दौरान  राष्ट्रीय  आन्दोलन  क

 रहा  है  ।

 इसकी  स्थापना  महात्मा  डा०  हुकीम  अजमल  अली  पंडित  मोतीलाल

 मौलाना  जवाहर  लाल  नेहरू  आदि  की  मार्गद्शन  और  संरक्षण  में  हुई  थी  ।

 डा०  जाकिर  हुसन  जैसे  व्यक्तियों  ने अपनी  जिन्दगी  का  सबसे  अच्छा  भाग  राष्ट्रीय  आदर्शों  क ेविकास
 और  दशकों  से  सोए  मुसलमानों  को  जगाने  और  साम्यवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  इस  विश्वविद्यालय

 के  निर्माण  में  लगा  दिया  ।  इस  पवित्र  कार्य  में  उनके  साथी  थे  :  डा०  आबिद  प्रो०  मुजीब  तथा

 स्वर्गीय  शफीक्कुरह मान  जिन्होंने  अपना  सारा  जीवन  इस  पवित्र  काम  के  लिए  न्‍्यौछावर

 इसका  जन-संचार  संकाय  विगत  की  तरह  अभी  भी  उत्कृष्ट  सेवा  कर  रहा  हैं  और  इसे  हर  तरह  से  सुरक्षा
 ओर  संरक्षण  देने  की  जरूरत  है  ।

 बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  सबके  बावजूद  जामिया  मिलिया  को  अभी  भी  पूर्ण
 विद्यालय  का  दर्जा  नहीं  दिया  गया  है  और  यह  विश्वविद्यालय  जेसा  लगता  है  ही  बना  हुआ  है  और  देश
 के  शैक्षिक  और  साहित्य  जगल  को  बढ़ावा  देने  वाले  उक्त  व्यक्तितयों  की  यादगार  में  भी  कुछ  नहीं  किया

 गया  है  ।

 भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  जामिया  मिलियां  को  पूर्ण  विश्वविद्यालय  का  दर्जा

 जामिया  और  अम्य  विश्वविद्यालयों  में  स्थापित  करते  तथा  स्त्र्गीय  शफोक्कुरहमान  प्रो०

 मुजीब  भर  ढा०  आबिद  हुसैन  जैसी  जिनकी  लिखी  पुस्तकें  ओर  अभय  अनुवाद  कार्यों
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 को  शैक्षिक  और  साहित्यिक  गगत  में  श्रेष्ठ  रचनाएं  माना  जाता  के  सम्मान  में  सड़कों  और  इमारतों
 के  नाम  रखने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करके  तत्काल  आदेश  जारी

 ऐतिहासिक  स्मारकों  के  संरक्षण  के  लिए  भौर  प्रदूषण  को  के  लिए

 चिसौड़गढ़  के  पास  की  खानों  के  पट्टे  रह  करने  को  प्रावश्यकता

 प्रो०  मिला  कुमारी'शक्तावत  :  उपाध्यक्ष  377  के  तहत  केंद्र

 सरकार  का  ध्यान  राजस्थान  के  ऐतिहासिक  मगर  चित्तोड़गढ़  को  माइनिग  विभाग  द्वारा  कुरूप  बनाए
 आने  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।

 चित्तौड़गढ़  की  भूमि  वीर  तथा  वीरांग्नाओं  के  खून  से  सींची  गई  जो  सर्वप्रथम  आजादी  की

 खातिर  शहीद  हुए  ।  उनके  जगह-जगह  स्मारक  बने  हुए  परन्तु  अत्यन्त  खेद  के  साथ  निवेदन  है  कि

 माइनिंग  विभाग  अंधाधुन्ध  माइनिंग  लीज  दे  रहा  ऐसी  ही  लीज  बिड़ला  सीमेंट  फैक्ट्री  को  दी  गई

 बिड़ला  सीमेंट  फंक्ट्री  चित्तौड़गढ़  शहर  के  इतनी  नजदोक  है  कि  उनके  प्रदूषण  से  मनुष्य  तथा  पशुधन  का

 स्वास्थ्य  तो  विक्त  हो  ही  रहा  है  और  शहर  के  चार  या  पांच  किलोमीटर  के  रेडियस  पर  माइनिंग

 लीज  के  कारण  इस  नगर  के  चारों  तरफ  खड़ड़े  तथा  ब्लास्टिग  भी  शुरू  हो  गई  इस  क्षेत्र  के

 ऐतिहासिक  स्मारक  फैक्ट्री  वालों  द्वारा  तोड़े  जा  रहे  जिनमें  मंदिर  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 चामरिया  खेड़ा  तथा  ओछड़ी  नाम  के  गांवों  की  चरागाह  भूमि  तथा  आदिवासी  भील  तथा

 अनुसूचित  जाति  व्यक्षियों  की जमीन  भी  माइनिंग  लीज  पर  बिड़ला  सीमेंट  के  अधिकारियों  को  दे  दी

 गई  मेरा  पुरजोर  शब्दों  में  निवेदन  है  फैक्ट्री  जो  शहर  के  बिल्कुल  नजदीक  उसको  अन्यत्र

 शिफ्ट  किया  जाए  जिससे  इस  क्षेत्र  में  प्रदूषण  रुके  एवं  इस  क्षेत्र  में  स्थित  ऐतिहासिक  महृत्व  के  स्मारकों

 को  तोड़ने  स ेबचाया  जा  सके  ।  अतः  माइनिंग  लीज  जो  शहर  के  पांच  या  सात  किलोमीटर  के  रेडियस

 में  उन  सबको  निरस्त  किया  जाए  तथा  नई  लीज  20  या  25  किलोमीटर  पर  दी  क्योंकि  सारा

 पत्थर  ही  लाइम  स्टोन  है|
 ह

 1.00  भ०  १०

 [  प्रशुवाद  ]

 वाधिक  राजकोय  पुरस्कारों  के  लिए  पाली  झौर  प्राकृत  भाषाप्रों  को  भी

 सम्मिलित  करने  झोौर  पुरस्कार  को  राधि  बढ़ाने  की  भ्रावश्यकता

 प्रो०  मारायण  चन्द  पराधर  :  भारत  सरकार  ने  अरबी  और  फारसी  के
 विद्वानों  के  लिए  10  वाधिक  राजकीय  पुरस्कारों  का  समारम्भ  किया  देश  में  दो  अन्य  शास्त्रीय

 भाषाएं  यथा  पाली  और  प्राकृत  भी  हैं  जिसका  धर्म  और  धर्ममिरपेक्ष  साहित्य  की  दृष्टि  से  विपुल  भंडार
 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  पुरस्कार  के  लिए  प्राचीन  भाषाओं  की  सूची  में  इन  दो  भाषाओं
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 IS  न्नि जन  आता

 नारायण  चन्द  पराहर|

 को  भी  शामिल  इसके  सारे  देश  के  लिए  वर्तमान  पुरस्कारों  की  संख्या  बहुत  कम

 सरकार  से  अनुरोध  है  इनकी  संख्या  बढ़ाकर  25  की  जाए  और  पुरस्कार  की  मोजूदा  5000  ८०  की

 राशि  को  आगामी  वित्तीय  वर्ष  में  बढ़ाकर  10,000  रुपए  किया

 ]

 बिहार  के  गोपालगंज  में  विश्व  बेंक  को  सहायता  से
 उघ

 भ्रावि

 के  लिए  गोदाम  स्थापित  करने  की  मांग

 क्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रतिष्ठान

 सेन्ट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  विश्व  बेंक  के  सहयोग  से  महाराष्ट्र  एवं  मध्य  प्रदेश  में  गोडाउन  बनवा

 रहा  है  जिसमें  फटिलाइजर  आदि  रखा  दुःख  की  बात  है  कि  इस  सुविधा  से  पूर्वी  क्षेत्र

 को  वंधित  रखा  गया  बिहार  एक  क्रृषि  प्रधान  राज्य  है  और  अभी  भी  हर  दृष्टिकोण  से  पिछड़ा

 हुआ  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  बिहार  राज्य  के  गोपालगंज  जिले  में  विश्व  बैंक  के

 सहयोग  से  इस  तरह  का  गोडाउन  खोला  जाये  |  गोपालगंज  जिला  पृज्य  बापू  का  कमंक्षेत्र  रहा  है  और

 आजादी  के  38  वर्षों  बाद  भी  आज  तक  पूर्ण  रूपेण  अविकसित  जिला

 टायरों  के  उचित  मूल्यों  का  निर्धारण  भ्रौर  टायर  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  करने  की  मांग

 श्री  प्रनिल  बसु  :  पिछले  18  महीनों  से  टायर  निर्माता  टायरों  की  सप्लाई  में

 गड़बड़ी  कर  रहे  हैं  और  मंडी  में  टायरों  का बनावटी  अभाव  पैदा  कर  रहे  हैं  तथा  सरकार  को  इनके  मूल्य
 कम  से  कम  दुगने  करने  के  लिए  बाध्य  कर  रहे  जिसके  कारण  देश  में  बहुत  गम्भीर  स्थिति  पैदा  हो  गई

 इसके  बावजूद  ट्रकों  और  बसों  के  टायर  1600  रुपए  प्रति  टायर  अतिरिक्त  मूल्य  पर  और  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  मूल्य  से अधिक  मूल्य  पर  बिक  रहे  यद्यपि  औद्योगिक  लागत  ओर  मूल्य  ब्यूरो  को

 मूल्यों  में  वृद्धि  के  सम्बब्ध  में  अध्ययन  करने  के  लिए  कहा  गया  इप  सम्बन्ध  में  अभी  निर्णय  लिया

 जाना  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  न  लिए  जाने  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  ठगा  जा  रहा  टायर

 निर्माता  खुले  बाजार  में  टायरों  की  कम  सप्लाई  करके  ट्रक-बसों  के  टायरों  का  बनावटी  अभाव  पैदा  कर

 रहे  निर्माता  दूसरा  तरीका  क्षमता  का  कम  उपयोग  करके  अपना  रहे  हैं  हालांकि  बाजार  में  टायरों

 की  काफी  मांग  अधिकांश  टायर  बनाने  वाली  इकाइयों  का  प्रबन्ध  कार्य  ठीक  नहीं  है  और  बाजार  में

 कोई  प्रतियोगिता  न  होने  के  कारण  निर्माताओं  की  प्रवृत्ति  यह  रही  हे  कि  वे  टायर  उद्योग  की  कीमत

 पर  अपनी  गतिविधियों  को  विभिन्‍न  दिशाओं  सें  फंलाते  समय  आ  गया  है  कि  सरकार  इस  मामले  पर

 विचार  करे  और  इस  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करे  ताकि  उपभोक्ताओं  को  और  अधिक  न  लूटा  जा  सके
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 तथा  इस  जिसमें  बहुत  से  श्रमिक  लगे  हुए  को  बचाया  जा  सके  ।  मैं  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध
 करता  हूं  कि  सरकार  को  सभी  प्रकार  के  टायरों  के  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  भी  तुरन्त  कदम

 उठाने  मेरा  मंत्री  महोदय  से  भी  अनुरोध  है  कि  वहू  इस  सम्बन्ध  में  सभा  में  वक्तव्य

 प्रावश्यक  वस्तुशों  के  मूल्यों  में  वद्धि  की  प्रवंत्ति  की  रोकने  के  लिए  तत्काल

 कदस  उठाने  की  प्रावश्यकता

 थी  चिस्तामणि  पाणिप्रही  सरकार  के  इन  दावों  के  बावजूद  कि  मूल्य  स्थिति  में

 समग्र  रूप  से  काफी  सुधार  हुआ  अधिकांश  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  पिछले  तीन॑  महीनों  में  कांफी

 बढ़  गए  सरकार  ने  कहा  था  कि  थोक  मूल्य  सूचकांक|में  2  प्रतिशत  की  गिरावट  आई  किन्तु  इसका

 आवश्यक  वस्तुओं  के  खुदरा  मृल्यों  पर  कोई  संगत  प्रभाव  दिखाई  नडीं  देशा  अरहर  चना

 सरसों  का  और  वनस्पति  घी  के  मूल्यों  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  इसी  तरह  सब्जियों  के  मूल्यों  में  भी  कोई

 कमी  नहीं  हुई  टमाटर  और  प्याज  जो  कि  सामान्यतः  आजकल  के  मौसम  में  उचित  मूल्यों  पर  मित्र

 जाते  उनके  मूल्य  भी  आम  आदमी  की  पहुंच  से  बाहर  हो  गए  आवश्यक  वस्तुओं  के  बढ़ते  हुए

 मूल्यों  की  इस  प्रवृत्ति  को  देखते  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  खुदरा  मूल्यों  की  इस  बढ़ती  हुई

 प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  तुरन्त  सख्त  कदम  उठाएं  |

 प्रान्भ्र  प्रदेश  के  वारंगल  जिले  में  फिलामेंट

 यानेਂ  फंक्टरी  स्थापित  करने  की  सांग

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :  माननीय  उद्योग  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  में

 यह  घोषणा  थी  कि  भारत  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  में  140  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक

 फिलामेंट  यानेंਂ  उद्योग  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 हैदराबाद  और  हैदराबाद  शहर  के  सीमावत्ती  जिलों  महबूब  और
 रंगा  रेड्डी  में  काफी  उद्योग  लगाए  जा  रहे  उद्योग  लगने  क ेकारण  उस  शहर  में  तथा  शहर  के

 पास के  क्षेत्रों  में  मीड़-साड़  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  लोगों  को  बिजली  और  मल

 जल  जैसी  सुविधाएं  नहीं  मिल  रही  हैं  और  वहां  की  बायु  में  प्रदूषण  वारंगल  जिला  हैदराबाद  शहर
 और  हवाई  अड्डे  से  70  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है,वारंगल  जिले  में  श्रन्य  जिलों  की  तुलना  में  बेरोजगारी
 की  समस्या  अधिक  है|  वहां  पर्याप्त  प्षिचाई  सुविधाएं  भी  उपलब्ध  नहीं  आंध्र  प्रदेश  के  इस  क्षेत्र  में

 बहुत  कम  वर्षा  होती  है  ।  कोडाकांदला  और  चुईयाल  ताल्‍्लुक  आदि  कुछ
 ऐसे  क्षेत्र  जिन्हें  भारत  सरकार  और  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  चिरकलिक  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया

 हुआ  है  ।  भूमिगत  जल  की  कमी  के  कारण  सूख्ा-प्रवण  क्षेत्र  का  क्रम  सफलतापूर्वक  कार्यान्वित  नहीं  हो
 पा  रहा  इस  कारण  लोग  घर  छोड़कर  जा  रहे  हैं  और  युवाओं  में  निराशा  व्याप्त  इसका  एकमात्र
 उपाय  यही  है  कि  यहां  अधिक  उद्योग  खोलकर  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया  वारंगल
 जिलले  के  लोगों  को  आशा  थी  कि  वहां  कोच  फैक्टरी  लगाई  राष्ट्रीय  एनता  के  हित  इस

 पंक्टरी  को  पंजाब  में  लगाया  जा  रहा  कम  से  कम  वारंगल  जिले  में  अब  पो  लिएस्टर  फिला  पैंट  यार्न
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 सी०  जंगा  रेड्डी ]

 उद्योग  लगाया  ही  जाना  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  इसके  लिए  सभी  सुविधाएं  देने  सस्ते

 मूल्य  पर  भूमि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  तैयार  है  क्योंकि  पानी  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  ये  भूमि  कृषि

 फाये  के  लिए  उपयोग  में  नहीं  लाई  जाती  ।

 उपरोक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  उपरोक्त

 फैक्टरी  वारंगल  में  लगाए  ओर  घनपुरा  और  काजीपेट  के  बेरोजगार  युवाओं  को  रोज

 गार  उपलब्ध  कराए  ।

 देश  के  डाक  कर्मचारियों  को  शिकायतों  पर  ध्यान  देने  की  प्रावश्यकता

 *डा०  बो०  बेंकटेश  :  देश  फ्री  अधिकांश  जनता  डाक  सुविधाओं  पर  निर्भर  करती

 लेकिन  डाक  सुविधाएं  दिन  प्रतिदिन  खराब  होती  जा  रही  वर्ष  पहले  हमारी  डाक-सेवा

 विश्व  की  सबसे  अच्छी  डाक  सेवा  मानी  जाती  लेक्रिन  अब  इसको  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  ।  केन्द्र
 सरकार  जिसने  ट्रसंचार  को  इतना  अधिक  महत्व  दिया  डाक  सेवा  की  उपेक्षा  कर  रही

 डाक  विभाग  में  ऐसे  अस्थायी  कमंचारी  हैं  जो  प्रतिदिन  5  घंटे  काम  करते  हैं  और  उन्हें  केवल

 150  रुपए  प्रतिमाह  दिया  जाता  यहां  तक  कि  विभाग  के  अधिकारी  भी  जीवन  बीमा  निगम  या  बेंक

 के  चतुथ्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  बराबर  वेतन  नहीं  पा  रहे  7.5  लाख  क  मंचारियों  में  से एक-तिहाई

 करमंचारी  चतुर्थ  श्रेणी  के  हैं  जिन्हें  तीन  रुपए  की  सालाना  वेतन  वृद्धि  दी  जाती  है  ।

 रेल  डाक  सेवा  एम०  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  संखया  घटा  दी  गई
 रिक्तियों  की  पूर्ति  नहीं  की  जा  रही  जो  लोग  विभागीय  परीक्षा  पास  करते  हैं  उनकी  पदोन्नति  नहीं
 की  जाती  डाक  के  थेले  टिकाऊ  नहीं  होते  हैं  । अब  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  लैंटर  बाक्स

 1  किलोमीटर  दूरी  पर  लगाए  जाएं  |

 इन  सब  कठिनाइयों  के  बावजूद  डाक  विभाग  बिना  हड़ताल  या  आन्दोलन  किए  देश  की  प्रगति

 के  लिए  कार्य  करता  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  इन  करमंचारियों  की  शिकायतों

 पर  विचार  करें  ताकि  वे  देश  के  लिए  अच्छो  तरह  काम  कर  सकें  ।

 +  तमिल  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी



 14  1907  वायुयान  अध्यादेश  कै  निरनुमोदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 तल्पश्चात  लोक  समा  मध्याह  भोजन  के  लिए  2  बजकर  14  मिनट

 तक  के  लिए  स्थगित

 सिजन->+  मन  भक  स्‍मनन--त++  ॑मममनमममक

 4  स०  १०

 मध्याह्न  मोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  दो  बजकर  चोदह  सिलट  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीन

 :
 बाधुयान  भ्रध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 झोर

 वायुयान  विधेयक

 [  प्रमुवाद  ]
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  16  1985  5  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  बायुयान  )
 1985  (1985  का  अध्यादेश  संख्या  7)  का  निरनुमोदन  करती

 ]

 उपाध्यक्ष  इस  आडिनेंस  का  नोटिस  16  अक्टूबर  को  जारी  किया  ओर  संसद  का  चालू  सत्र

 बुलामे  के  लिए  भी  16  अक्टूबर  को  समन  इश्यु  किया  गया  |  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  एक

 महीने  तक  नहीं  रुका  जा  सकता  इसको  विधेयक  के  रूप  में  ला  सकते  सन्‌  83  से  पहले  आंध्र

 प्रदेश  सरकार  अध्यादेशों  की सरकार  जानी  जाती  थी  ।  बार-बार  आ्डनेंस  जारी  करने  की  वजह  से  ही

 यहां  की  कांग्रेस  सरक/र  हार  गई  और  तेलुगु  देशम  का  राज  आया  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  लोक  सभा  बुलाने
 के  लिए  जोनोटिस  इश्यु  उसकी  कापी  मेरे  पास  वह  मैं  आपको  पढ़कर  सुनाता

 ]

 राष्ट्रपति  जो  ने  यह  नोटिस  16  अक्तूबर  को  लोक  सभा  को  18  नवम्बर  को  सुबह  ।!  बजे

 बुलाने  के  लिए  जारी  किया  और  यह  अध्यादेश  भी  राष्ट्रपति  जी  द्वारा  16  अक्तूबर  को  ही  जारी  किया

 गया  |

 ]

 इसमें  मूलभूत  अधिकार  जो  जनता  को  दिया  गया  है  उसको  इस  अध्यादेश  के  द्वारा  छीना  जा

 रहा  जन  में  जो  एयरक्रापट  बम  विस्फोट  के  कारण  नष्ट  हुआ  उसकी  जांच  श्री  बी०एन०  कृपाल
 कर  रहे  यह  इसमें  बताया  गया  दी  कैमराਂ  जांच  कर  रहे  हैं  जिससे  प्रैस  के  लोग  वहां
 मे  जा  इसके  आपने  दो  कारण  बताए  एक  तो  आपने  यह  कहा  कि  अश्वदार  में  प्रोसीडिस्स
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 वायूयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  5  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक
 ॥

 सी०  जंगा  रेड्डी |

 अएंगी  तो  उसका  कुछ  न  कुछ  नुकसान  होगा  और  जो  विटनेस  हैं  वे  भी  आतंकवादियों  से  डर  रहे  हैं

 क्योंकि  उनका  नाम  बताना  टीक  नहीं  इसलिए  आप  विद  इन  दी  कैमरा  इन्कवायरी  कराना  चाहते

 इंक्वाय री कमीशन  एक्ट  के  तहत  यह  बताया  गया  है  कि  जो  जज  रहता  है  उसको  या

 इन  दी  कैमराਂ  जांच  करने  का  पूरा  अधिकार  है  एमरजेंसी  के  समय  भागव  जो
 वादियों  के  खिलाफ  जांच  कर  रहा  उसने  विद  इन  दी  कैमरा  अपना  फैसला  कर  लिया  इसी

 प्रकार  श्री  बी०एन०  क्ृपाल  भी  अपने  अधिकारों  का  उपयोग  कर  सकते  उन्होंने  नियम  75  में

 धन  कराने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  यह  इसमें  नहीं  बताया  को  बदलने  का

 सरकार  को  अधिकार  अगर  तीन  महीने  से  पहले  इम्प्लीमेंटेशन  होता  है  तो  को  भी

 बदलना  पड़ता  इस  मामले  में  अलग  से  क्लाज  बना  सकते  हैं  या  जांच  होने  तक  ही  सीमित  रख  सकते

 स्थाई  रूप  से  बदलना  ठीक  नहीं  को  मैं  पढ़कर  सुनाता

 ]

 धारा  14  में  कहा  गया  है  :

 अधिनियम  द्वारा  प्रदत्त  किसी  नियम  बनाने  की  शक्ति  इस  शर्त  के  अधोन  है  कि

 नियम  तीन  मास  से  अन्यून  अवधि  के  पूर्व  प्रकाशन  के  पश्चात  बनाए  जाएंगे  ।””

 पि  पु

 नियम  बनने  के  बाद  सबाडिनेट  लेजिस्लेशन  कमेटी  में  भी पास  होना  यदि  नियमों  में

 कोई  ऐसी  है  जो  जनता  के  हितों  के  खिलाफ  है  तो  उसके  नियग्रमों  के  पब्लिकेशन  के  तीन

 महीने  जनता  अपनी  आवाज़  उठा  सकती  चाहे  लोक  सभा  सदस्य  हों  अथवा  साधारण

 यदि  किसी  नियम  के  कारण  जनता  का  अहित  होता  है  तो  वे  उसके  खिलाफ  ओऔव्जेक्शन  पेश  कर
 सकते  उसे  आप  मानें  या  न  मगर  जनता  के  पास  वह  एक  प्रकार  का  अधिकार  लेकिन  इस
 विधेयक  के  जरिए  आप  उसे  जनता  से  छीनने  की  कोशिश  कर  रहे  इस  सैक्शन  के  डर  से  विधेग्नक  से

 निकालने  की  कोशिश  कर  रहे  इसके  साफ  मायने  यह  हैं  कि सरव।र  सेक्शन  14  को  पूरा  निकाल  कर
 सारे  अधिकार  अपने  हाथों  में  लेनां  चाहती  अगर  आप  नियम  75  को  बदलना  चाहते  हैं  तो

 खुद  बदल  सकते  हैं  और  उप्के  लिए  अमैंडमैंट  ला  सकते  कनिष्क  की  इंक्वायरी  में  कुछ  लोग
 वादियों  के  डर  से  गवाही  देने  नहीं  आ  रहे  उनकी  आइडैन्टिफिकेशन  करके  बोलें  तो  ठीक  नहीं
 अगर  जिदिन  कैमरा  रख  सकते  हैं  तो  जांच  के  लिए  आप  अलग  रख  सकते  मगर  इससे  हमको  यह
 पता  चलता  है  कि  सेक्शन  14  को  पूरा  निकालकर  सारे  अधिकार  सरकार  अपने  पास  रखता  चाहती

 सिर्फ  एक  नियम  को  बदलने  के  लिए  आप  पूरे  अधिकार  अपने  हाथों  में  लेने  की कोशिश  कर  रहे
 घदि  इंबवायरी  रिपोर्ट  आप  जल्दी  चाहते  इसके  बारे  में  आपने  कुछ  सोचा  है  तो  तीन  मद्दीने  को
 झर  एक  महीना  कर  सकते  5  दिन  कर  सकते  हैं  लेकिन  आप  तो  इस  पूरे  सेक्शन  को  ही  निकाल
 देभा  चाहते

 ह
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 14  1907  वाधुयान  अध्यादेश  के  निरनुमंदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  ओर  वायुयान  विधेयक

 ]

 अधिनियम  द्वारा  प्रदत्त  नियम  बनाने  की  शक्षित  इस  शर्त  के  अधीन  है  कि  नियम

 पूर्व  प्रकाशन  के  प्रश्चातू  बनाए

 प्रीवियस  पब्लिकेशन  का  नाम  छोड़  दिया  ।

 ]

 केन्द्रीय  सरकार  लोकहित  लिखित  आदेश  किसीमामले  में  पूर्व  प्रकाशन

 की  शर्तं  से अभिमुक्ति  दे  सकेगी  ।

 यदि  आप  समझते  हैं  कि  3  महीने  बहुत  हैं  तो उसको  कम  करके  15  दिन  कर  एक

 महीना  कर  दीजिए  लेकिन  आप  तो  यह  चाहते  हैं  कि  हम  जो  चाहे  नियम  बना  लागू  कर  दें  और

 कोई  उनके  खिलाफ  आवाज  न  कोई  उनके  विरुद्ध  न  बोले  परन्तु  डेमोक्रेसी  में  यह  घलने  वाला

 नहीं  है  और  ऐसी  चीजें  तानाशाही  में  ही चल  सकती  हैं  कि  गवनंमेंट  जँसा  चाहे  आर्डर  निकाल  दे  और

 जनता  उसे  हर  हालत  में  मान  इस  तरह  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 अक्तूबर  माह  में  आपने  जो  अध्यादेश  निकाला  उससे  आप  पता  नहीं  कया  चाहते  कनि५क

 वायुयान  में  जो  बम  विस्फोट  उसमें  सारे  ह्वी  लोग  मारे  वे  तो  अब  आ  नहीं  सकते  ।  यदि  उसकी

 रिपोर्ट  एक  महीना  देरी  से  आती  है  तो  उसमें  आपको  क्या  ओब्जेक्शन  उसकी  रिपोर्ट  जल्दी  भा  जाए
 तो  भी  आपका  उससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  आपने  उसमें  कुछ  नहीं  करना  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  अध्यादेश  निकालने  की  बात  गलत  है  और  इस  नियम  के  जरिए  सरकार  जनता  के  मूलभूत
 कारों  को  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहती  है  जो  किसी  भी  गणतंत्र  में  डैमोक्रेसी  में  संभव  नहीं  है  भौर

 कार  के  इस  तरह  जनता  के  अधिकार  को  छीनने  की  कोशिश  करने  के  हम  खिलाफ

 इसके  साथ-साथ  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  इण्डियन  एयरलाइंस  वाले  क्या  कर

 रहे  उनकी  सर्विसेज  क्‍या  चूंकि  इस  समय  एयरक्राफ्ट  पर  ही  चर्चा  चल  रही  है  तो  आपको  यह
 भी  मालूम  होना  चाहिए  कि  हमारे  जगदीश  टाइटलर  जो  स्वयं  इस  विभाग के  मंत्री  उन्होंने  एक
 स्टेटमैंट  में  क्या  कहा  है  :

 ]

 एयरलाईस  पर  भी  नंजर  रखौ  जा  रहौ  श्री  टाइटलर  ने  तीन  वायु
 सेबाओं  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  निदेश  दिये  हैं  कि  व ेजनता  के  समक्ष  अपनी  छवि

 युधारने
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 वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  तारे  में  5  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 सी०  जंगा  रेड्डी ]

 को  कोशिश  4  हवाई  जहाजों  में  अच्छे  किस्स  का  भोजन  और  यात्रियों  क ेसाथ  और

 अधिक  शिष्टाचार  का  व्यवहार

 नागर  विमानन  राज्य  मंत्री  श्री  जगदीश  टाइटलर  ने  यह  वक्‍तव्य  दिया

 | यु

 उनका  मतलब  क्या  है  :  अच्छा  खाना  नहीं  मिल  रहा  अगर  समय  पर  आपको  कोई  फोन

 करे  तथा  फ्लाइट  3-4-5  या  6  घंटे  लेट  हो  तो  आप  लोगों  को  फोन  करके  बुलाने  की  हिम्मत  नहीं  रखते

 बुलाने  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।  बुलाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  हमको  वे  सीधे  टेलीफोन  कर

 सकते  हम  वहां  पहुंचते  हमें  वहां  बैठने  के  लिए  कोई  जगह  नहीं  ।  हम  दिल्‍ली  के  एयर  पोर्ट  १९  जाते

 वहां  देवते  हैं  क्राउडेउ  पीपुल  हमें  बैठने  का  कोई  जगह  हम  परेशान  होते  वहां  हमें  बैठने

 को  कुर्सी  भी  नहीं  मिलती  छः--साढ़े  बजे  को  फ्लाइट  होती  आप  सबविसेस  के  बारे  में  क्‍या

 बोल  रहे  य ेसविसेस  बिलकुल  ठीक  नहीं  हैं  !

 आपने  कर  साहब  के  खिलाफ  बयान  दिया  ।  जिस  वक्‍त  वे  विदेश  में  आप  तो  जानते  हम
 तो  उनको  सैक  करने  के  लिए  बील  रहे  हम  तो  उनको  हैंग  करने  के  लिए  बोल  रहे  उनको  हैंग

 कीजिए  ।  मुझे  पता  नहीं  आपकी  सरकार  का  रवेया  कया  वह  तो  आलरेडी  छुट्टी  पर  थ ेऔर  आपको

 सरकार  ने  बयान  दे  दिया  कि  हमने  उन्हें  छुट्टी  पर  भेज  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  बयान  दे  दिया

 कि  हमने  छुट्टी  पर  भेज  दिया  वे  कहते  हैं  कि  मैं  खुद  गया  हूं  ।  यह्‌  क्या  तमाशा  महोदय  उन्होंने

 कहा  मैं  आपके  सामते  उस  अखबार  में  कोट  क  रना  चाहता  हूं  --

 [  प्रनुवाद  |

 कैप्टिन  कपूर  ने  जो  विदेश  में  छुट्टियां  मना  रहे  यहां  पहुंचते  हो  तुरन्त  उन्होंने  अपना
 स्याग  पन्न  दे  दिया  ।

 इससे  पूर्व  कैप्टिन  कपूर  ने  पत्रकार  सम्मेलन  में  धोषणा  की  थी  कि  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव

 गांधी  के  पास  उनके  हस्तक्षेर  की  मांग  करने  के  लिए  जाएंगे  क्‍योंकि  उन्हें  यह  महसूस  हुआ  कि  उन्हें
 अम्तदेशीय  हवाई  भड्डे  के  निर्माण  के  संबंध  में  विवाद  में  व्यर्थ  ही  उलझाया  जा  रहा  है  क्योंकि  उन्होंने
 अपने  राज्य  मंत्री  से  मतभेद  प्रकट  किया  था  और  एयरलाइन्स  में  कुछ  वरिष्ठ  पदों  की  नियुक्ति  के  संबंध

 में  उनके  सुझावों  का  विरोध  किया

 ]

 इसके  बारे  में  भी  जांच  होनो  चाहिए  और  उपाध्यक्ष  जो  जगदीश  टाइटलर ने  स्टेटमेंट
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 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 दिया  उसके  बारे  में  भी  जांच  होती  क्या  कारण  है  कि  हमारी  बिलब्ड  प्राइम  मिनिस्टर

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  जन्म  दिन  पर  उस  इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट  का  टद्घाटन  होने  वाला  उसको

 दो  साल  आगे  के  लिए  क्‍यों  बढ़ाया  उसका  क्‍या  करण  आप  हमारी  जानों  से  खेल  रहे

 लेकिन  इसकी  कोई  रेस्पांसिबिलिटी  लेने  के  लिए  तैयार  नहीं

 उपाध्यक्ष  जो  कारगोशेड  इंटरनेशनल  एयरपं'ट॑  में  रहना  वह  तक  आपके  प्लान
 में  नहीं  जब  कि  वह  अभी  तक  तो  वहां  होना  लेकिन  आपके  प्लान  में  ही  नहीं  यह  क्यों  नहीं

 यह  तो  इन्टरनेशनल  एयरपोर्ट  के  लिए  बहुत  आवश्यक  चीज  इसका  होना  अत्पावश्यक

 एयरक्राफ्ट  के  वारे  में  बहुत  कुछ  चीजें  मुझे  आपको  बतानी  महोदय  हमको

 फ्लाइट  पकड़ने  के लिए  45  मिनट  या  एक  घण्टे  पहले  पहुंचना  पड़ता  लेकिन  वहां  पर  फ्लाइट  समय

 पर  नहीं  चलती  जिसके  कारण  हमें  वहां  पर  काफी  इन्तजार  करना  पड़ता  इसलिए  मेरा  आप

 से  अनुरोध  है  कि  जितनी  भी  फ्लाइट्स  उनको  आप  इम्पोर्टेस  देकर  समय  पर  भेजने  नी  व्यवस्था

 कीजिए  |  इसके  उपरान्त  मुझे  दूसरा  मुख्य  सुझाव  यह  देना  है  कि  समय  सारिणी  में  तब्दीली

 होनी  चाहिए  ।  तीसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  जो  टिकट  हम  लेते  वह  बहुत  मंहगे  होते

 एक  दो  हुजार  और  तीन  हजार  रुपये  तक  के  होते  वह  कोई  छोटी-मोटी  धनराशि  नहीं

 कितु  यदि  टिकट  खो  तो  हमें  पैसा  वापिस  नहीं  जो  कि  बहुत  गलत  प्रथा  है  जब  इस  टिकंट

 की  वैलिडिटी  तीन  महीने  तक  होती  तो  टिकट  खो  जाने  पर  हमें  पैसा  वापस  क्यों  नहीं  मिलता  ।

 इसकी  आपको  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  यदि  टिकट  खो  तो  उसका  पैसा  हमको  वापस  मिल

 दो-तीन  साल  पहले  भी  तो  यह  प्रथा  थी  कि  अगर  टिकट  खो  तो  उसका  पैसा  हमको  मिल  जाता

 उपाध्यक्ष  इसके  बाद  मैं  एक  और  सुझाव  यह  दूंगा  कि  जो  ऐयरक्राफ्ट  पर  पहुंचने  के

 लिए  सिटी  बुकिंग  एजेंसियों  पर  बस  अथवा  अन्य  वाहन  की  सुविधा  जैसे  पहले  मिलती  थी  वैसी  ही  सुविधा
 हमें  अब  मिलनी  चाहिए  ।  आपने  इसका  प्रत्रन्ध  एक्स  सविसमैन  को  दे  दिया  यह  ठीक  कितु  हमें  तो

 फ्लाइट  पकड़ने  के  लिए  घर  से  एक-दो  घण्टे  पहले  जाना  पड़ता  है  और  उस  वक्‍त  कोई  व्यवस्था  नहीं  होती

 है  ।  टैक्सी  बुलाओ  तो  वह  एक  सौ  रुपये  ले  लेता  है  और  हमें  पता  तक  नहीं  लगता  वह  अपनी  टैक्सी

 को  कहां-कहां  घुमाता  रहता  है  और  हमें  पेमेंट  करनी  पड़ती  इसलिए  महोदय  मेरा  सुझाव  है  कि  जैसे

 5.6  साल  पहले  सिटी  बुकिंग  एजेंध्वीज  से  फ्लाइट  पकड़ने  के  काफी  समय  पहले  उनकी  अपनी  व्यवस्था

 परिवहन  की  होती  वैसी  ही  व्यवस्था  अब  होनी  कभी-कभी  तो  महँदय  यहां  तक  होता  है
 कि  जब  हमें  जरूरत  होती  है  तो  कोई  भी  टैक्सी  वाला  मिलता  ही  नहीं  यह  इन्तजाम  मैं  सिर्फ  यहां
 दिल्ली  में  ही  करने  की  बात  नहीं  कह  रहा  सारी  जगहों  पर  ज॑से  हैदराबाद  दिल्‍ली  है  था  और

 जहां-जहां  पर  भी  इस  प्रकार  की  फ्लाइट्स  होती  वहां  पर  सभी  जगह  इस  प्रकार  का  इन्तजाम  होना

 चाहिए  ।  टैबिसयों  में  सवारी  सुरक्षित  भी  महसूस  नहीं  करती  है  क्योंकि  कभी-कभी  अकेले  महिलाओं  को

 भी  सफर  करना  पड़ता  इसलिए  शहरों  में  एयर  बूकिंग  एजेंसियों  से  उनको  अपनी  परिवहन  की

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  सही  समय  पर  हम  फ्लाइट  पकड़ने  के  झलिए  एयर  पोर्ट  पर  पहुंच  सकें  ।
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 हतझ>७»  TY  अममकारनका  न  कामुक  सात  Menem  ae

 [  थी  सी०  णंगा  रेड्डी  ]

 उपाध्यक्ष  सिक्‍योरिटी  के  अरेंजमेंट  ठीक  होने  चाहिए  ।  जैसा  कि  आपको  मालूम  है

 दुेटना  सिक्‍योरिटी  का  अरेंजमेंट  ठीक  न  होने  क ेकारण  हुई  है  और  आप  अब  उसके  संबंध

 में  कोई  बिल  भी  ला  रहे  आपको  मालूम  है  कि  जब  हमारा  विमान  कनिष्क  हवाई  अड्डे  से

 तो  उसमें  जो  पेसेंजर्स  उनको  चेक  करने  के  लिए  सिक्‍योरिटी  का  प्रापर  अररेंजमेंट  नहीं  था

 जिसके  कारण  यह  दुषंटना  हुई  मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इंटरनेशनल  एक्ट  के  तहत  वहां  पर

 सिक्‍योरिटी  का  ठीक  इन्त  जाम  न  होने  के  खिलाफ  आपने  क्‍या  आभावाबज  उठाईंहै  और  उरुका  क्‍या

 णाम  निकला  है  ।

 जो  कम्प्यूटर  की  व्यवस्था  वह  भी  ठीक  नहीं  है  यानि  हमारा  कम्प्यूटर  ठीक  ढंग

 से  काम  नहीं  कर  रहा  इस  बारे  में  भी  आपको  सुधार  करने  और  हमें  उन  सुधारों  स ेअवगत  कराए
 जाने  की  भावश्यकता  है  ।

 इन्ही  शब्दों  के  मैं  इस  बिल  का  पूरी  तरह  से  विरोध  करता  हूं  ।

 परिवहन  सम्त्नी  बंसी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वायुयान  1934  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  वायुयान  1934  (1934  का  22)  की  धारा  14  में
 धन  करना  है  जिससे  सरकार  को  संशोधित  नियम  के  तीन  महीने  की  अवधि  के  लिए  पूर्व  प्रकाशन  की
 आवश्यकता  को  हटाना  इसका  परिणाम  यह  होगा  विधेयक  में  वायुयान
 1985  (1985  का  7)  दिनाक  16  अक्तूबर  1985  को  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  प्रतिस्थापित  किया

 एयर  इंडिया  का  बोइन्ग  747-237  ढदो०  विमान  वी०  टी०-ई०  एफ०  ओ०  ए०
 उड़ान  पर  जाते  हुए  23  1985  को  आयरलेंड  से  185  समुद्री  मील  की  दूरी  पर  उत्तर

 अटलांटिक  समुद्र  में  नष्ट  होकर  गिर  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  न्यायमूर्ति बी०  एन०  क्ृपाल  को  इस  दुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  एक  औपचारिक  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  किया

 नियम  1937  के  नियम  75  में  वायुयान  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  औरचारिक
 जांच  करने  की  व्यवस्था  की  गई  इस  नियम  में  अन्य  दातों  के  साथ-साथ  यह  बात  भी  निर्धारित  की
 गई  है  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  न्यायालर  छुली  अदालत  में  औपचारिक  जांच  का  कार्य
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 हस  मामले  में  यह  देखा  गया  है  कि  सुरक्षा  का  तत्त्व  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  है  और  खूली  अदालत  में
 कोई  कार्यवाही  करना  जनता  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  एक  दो  मामलों  में  साक्ष्यों  की पहचान  को  उनकी

 सुरक्षा  तथा  अन्य  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिए  गुप्त  रक्षा  यहू  आवश्यक  है  कि  नियम  75

 में  प्रावधान  के  लिए  वायुयाने  नियम  1937  में  तुरन्त  संशोधन  किया  जाए  जिसमे  न्यायालय  यह
 निश्चय  कर  सकता  है  कि  कार्यवाही  का  कुछ  भाग  बन्द  कमरे  से  किया  जा  सके  ।

 वायुयोत  अधिनियम  की  धारा  14  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  नियम  बनाने  से  पूर्व  इसे  कम

 से  कम  तोन  महीने  की  अवधि  में  प्रकाशित  किया  जाना  चाहिए  ।  अतः  संशोधन  में  तीन  महीने  से  अधिक

 समय  लग  जाता  जिससे  दुघंटना  की  जांच  में  विलम्ब  होगा  ।

 अतः  यह  निश्चय  किया  गया  कि  जनता  के  हिल  में  किसी  भी  मामले  में  पूर्व  प्रकाशन  की  पूर्ति
 को  छोड़कर  केन्द्रीय  सरकार  को  अधिकार  देने  के  लिए  वायुयान  अधिनियम  1934  की  धारा  14  में

 संशोधन  किया  जाए  ।

 यह  भी  महसूस  किया  गया  कि  धारा  में  तीन  महीने  के  पूर्व  प्रकाशन  का  जो  प्रावधान  है
 अवधि  अत्यधिक  लम्बी  है  ।  हाल  के  अधिनियमों  की  प्रणाली  का  अनुसरण  करते  हुए  यह  बेहतर  होगा  थि

 पूर्व  प्रकाशन  की  कोई  न्यूनतम  अवधि  निर्धारित  न  की

 संसद  का  अधिवेशन  नहीं  था  और  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  जांच  की  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  जानी  यह  उचित  समझा  कि  वायुयान  अधिनियम  1934  की  धारा  14  का

 देश  के  द्वारा  संशोधन  किया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सदन  द्वारा  विधेयक  पर  विचार  किए  जाने  की  सिफारिश  करता

 क्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  समय  क्या  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  16  1985  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्याप्रित

 वायुयान  1985  5  (1985  का  अध्यादेश  संड्या  7)  का

 मोदन  करती  है  ।”'  ह

 वायुयान  1934  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया
 ॥
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 श्री  अय्यप्पु  रेह्ी  बोल  सकते

 श्री  ई०  प्रग्यप्पु  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  हम  अधिनियम  के  इस  संशोधन  का  दो

 कारणों  से  विरोध  करते  हैं  ।

 संशोधन  से  तो  सबसे  पहले  अधिनियम  को  ही  खतरा  है  ।  1934  के  अधिनियम  को  51  वर्ष

 पूर्व  पारित  किया  गया  ।  उस  वायुयान  युग  का  प्रारम्भिक  समय  मेरा  मतलब  वायुयान  युग  के

 प्रारम्भिक  चरण  से  51  वर्ष  के  पश्चात  भारी  परिवतंन  हुआ  है  और  अच्छा  सुधार  हुआ  है  कि  अब

 हम  पूरी  तरह  वायुयान  यूग  में  आ  गए  अब  वायुयान  युग  से  अंतरिक्ष  युग  में  जाने  का  समय

 वायूयान  से  अंतरिक्ष  युग  भी  आ  चूका  है।यह  अधिनियम  गत  51  वर्षों  स ेचला  आया  आरम्भ  में  जब

 विधेयक  की  कल्पना  की  गई  तो  विधायी  नीति  बनाने  में  काफी  कठिनाई  हुई  ।  अतः  विधेयक  केन्द्रीय

 सरकार  को  सभी  शक्तियां  देता  यदि  आप  विधेयक  देखेंगे  तो  आपको  इसमें  निर्णायक  धारा  5

 मिलेगी  जिससे  केन्द्र  को  नियम  बनाने  की  शक्तित  प्राप्त  होती  यह  अधिनियम  बिमान

 प्रयोग  आयात  तथा  निर्यात  के  उद्देश्य  से  बनाया  गया  यहां

 तक  कि  पतंग  को  भी  वायुयान  की  परिभाषा  में  शामिल  किया  गया

 अब  इस  बात  का  उल्लेख  करके  कि  अधिनियम  का  उद्देश्य  यह  कार्य  करना  धारा  5  स्पष्ट

 से  यह  सभी  शक्तिया  केन्द्रीय  सरकार  को  दे  रखी  धारा  5  में  कहा  गया  है  कि  :

 सरकार  की  नियम  बनाने  की  केन्द्रीय  सरकार  राजपत्र  में  अधिसूचना
 द्वारा  किसी  भी  वर्ग  के  वायुयान  के  आयात  और

 निर्यात  को  विनियमित  करने  के  संबंध  में  नियम  बना  सकती

 इसीलिए  मैं  कहता  हुं  कि  पूरी  शवित  केन्द्रीय  सरकार  को  दी  गई  थो  और  विघान-मण्डल  ने
 विधायी  नीति  की  परिभाषा  नहीं  की  ।  संसद  ने  भी  विधायी  नीति  की  परिभाषा  नहीं  की  ।  और  जब  हम
 धारा  6  के  सम्बन्ध  में  बात  करते  तो  यह  धारा  आपात  स्थितियों  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आदेश  देने
 के  संबंध  में  धारा  7  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  की  दुर्घटनाओं  की  जांच  के  लिए  नियम  बनाने  के
 विषय  में  धारा  8  का  संबंध  केन्द्रीय  सरकार  को  जन-स्वास्थ्य  की  सुरक्षा  क ेलिए  नियम  बनाना
 धारा  8  (@)  जन-स्वास्थ्य  की  सुरक्षा  के लिए  आपातकालीन  शक्तियों  के  संबंध  में  धारा  9  का

 संबंध  केन्द्रीय  सरकार  का  धोषित  सम्पत्ति  के  सुरक्षित  अभिरक्षण  और  पुनः  वितरण  के  लिए  नियम
 बनाने  से  इसी  कारण  आरम्भिक  चरणों  विधायी  नीति  बनाने  के  केन्द्रीय  सरकार  को
 नियम  बनाने  के  सभी  अधिकार  दिये  गये  ।

 अब  हम  यह  समझ  सकते  हैं  कि  विधानमण्डल  ने  केन्द्रीय  सरका  र  को  सभी  शक्तिय|  देना  उचित
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 क्यों  समझा  ।  इसलिए  कि  वायुयान  उस  समय  प्रारम्भिक  स्तर  पर  यह  एक  नया  विज्ञान  और  एक

 नई  तकनीक  थी  ।  अतः  संसद  ने  यह  मह॒धूस  किया  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सभी  शक्तियां

 दे  दी  किन्तु  फिर  घारा  14  शामिल  करके  एक  प्रकार  के  नियन्त्रण  की  व्यवस्था  करने  के  प्रति

 भी  वे  सतर्क  इसमें  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाया  गया  कोई  नियम

 प्रकाशित  होना  चाहिए  और  तीन  महीने  तक  यह  प्रकाशित  रहना  चाहिए  तत्पश्चात्‌  यह  लागू  हो  ना

 अब  इस  अधिनियम  में  धारा  14  को  इसलिए  रखा  गया  ताकि  इसे  स्वेच्छिक  तथा  असंवेधानिक

 मान  कर  रद  किये  जाने  से  रोकने  के  लिए  बनाया  विधायी  नीति  अभी  तयार  नहीं  की  गई  किन्तु
 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सौंप  दी  गई  असंवंधानिक  होने  के  कारण  इसको  अलग  किए  जाने  की

 संभावना  को  रोक  दिया  गया  और  धारा  14  जोड़ने  से  अधिनियम  की  सुरक्षा  इससे  नियन्त्रण  रखे

 जाने  की  ध्यवस्था  हुई  |  नियन्त्रण  यह  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाया  गया  कोई-भी  नियम  इसके

 लागू  होने  से  पूर्व  प्रकाशित  होना  जब  आप  धारा  14  को  अन्तःस्थापित  कर  रहे  हैं  तो  वास्तव

 में  आप  अधिनियम  की  संवैधानिक  वेधता  को  खतरे  में  डाल  रहे  यह  मेरा  नम्न  निवेदन  अतः

 कृपया  इसकी  जांच  इस  अधिनियम  की  धारा  5  से  धारा  9  की  विशेष  स्थिति  का  ध्यान  रखते

 हुए--अधिनियम  के  सभी  व्यावहारिक  महत्त्वपूर्ण  खंडों  में--केन्द्रीय  सरकार  को  सभी  शक्तियां  दी

 गई  संसद  द्वारा  कोई  विधायी  नीति  निरूपित  नहीं  की  गई  अतः  यदि  आप  यह  छोटी  धारा  भी

 वापस  ले  लेते  हैं  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  को  दिए  गए  एकतरफा  अधिकार  और  स्वच्छन्द  शक्ति  भी

 शामिल  है  तो  अधिनियम  को  असंवेधानिक  समझ  कर  खारिज  किया  यही  मैं  कहता  हूं  ।

 केरद्र  को  दिए  जाने  वाली  नग्न  शक्तियां  तथा  एकतरफा  शक्तियां  देने  वाले  अधिनियम  थोड़े  से  ढके  हुए
 यदि  आप  इस  धःरा  को  भी  वापस  तो अधिनियम  की  सारी  कलई  खुल  जाएगी  ।  इस

 पहलू  की  जांच  की

 ज॑सा  कि  श्री  जंगा  रेड्डी  द्वारा  सुझाव  दिया  गया  कि  धारा  14  का  संशोधन  कुछ  इस  प्रकार

 किया  जाए  जिससे  संवैधानिक  वेधता  बनी  रहे  ।  तीन  महीने  के  स्थान  पर  आप  एक  सप्ताह  अथवा  10

 दिन  का  उल्लेख  कर  सकते  कि  सरकारी  राजपत्र  में  कम  से  कम  10  दिन  के  लिए  इसका  प्रकाशन  होना
 इसके  बदले  पूरे  उपबंध  को  छोड़  दिया  गया  है  जिसके  वास्तविक  परिणाम  के  रूप  में  बायुयान

 अधिनियम  ऐसा  है  जिस  प्रकार  केन्द्र  सरकार  इसका  अर्थ  समझना  चाहती  इस  प्रकार  का

 अधिनियम  संब्ेधानिक  रूप  में  समन  प्राप्त  करने  में  बाधा  उत्पन्न

 इस  अधिनियम  के  5  वर्ष  पश्चात्‌  वायुयानों  के  विभिन्‍न  प्रकारों  के  संबंध  में  न  केवल  राष्ट्रीय
 अपितु  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  अनेक  परिवर्तन  सुधार  तथा  विकास  हुए  अब  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई
 अन्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  आदि  इन  सभी  प्रकार  के  विचार  सामने  आए  नए  प्रोद्योगिकी  विकास  हुए
 नए  पहलू  सामने  आए  मैं  माननीय  मंत्री  से  केवल  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  खंड  2  की

 भाषा  देख  उस  समय  उन्होंने  केवल  तीन  हवाई  अड्डा  और  हवाई  क्षेत्रों

 की  परिभाषा  दी  है  ।
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 oo

 ई०  भश्रय्यप्पु  रेड्डी ]

 अब  अनेक  नए  तकनीकी  मुद्दे  सामने  आए  अतः  वायुयान  के  संबंध  में  एक  बृहद्‌  विधेयक

 अत्यन्त  आवश्यक  यह  हमारा  सौभाग्य  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  एक  वाहनचालक  उन्हें  स्वयं

 और  अड्डेਂ  और  क्षेत्रਂ  का  ज्ञान  हमारे  अनुभव  तथा  विदेशों  के  अनुभव
 को  भी  मिलाया  जा  सकता  है  और  इस  विषय  पर  एक  बृहद्‌  विधेयक  लाया  जा  सकता

 एयरवेज  तथा  एयरलाइन्स  के  संबंध  में  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करना  उचित  नहीं  किन्तु

 मुझे  यह  अवसर  प्राप्त  हुआ  है  ओर  पैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  वायुद्रृत  सेवा  की  ओर  दिलाना  चाहता

 हूँ  ।  यह  सेवा  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  इसे  एक  अलग  विभाग  तथा  एक  अलग  संस्थान  समझा  गया  मैं

 समझता  हूं  कि इसको  इंडियन  एयरलाइन्स  की  सहायक  शाखा  के  रूप  में  लिया  जाना  वायूदुत
 सेवा  प्रारम्भिक  चरण  पर  हमारा  विचार  है  कि  इस  सेवा  के  कुछ  केन्द्रों  अथवा  कुछ  लाइनों  पर

 निजी  उद्यमियों  को  देने  का  भी  विचार  जो  भी  वायुदूत्त  सेवा  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  है  और  भारत

 के  प्रत्येक  महत्त्वपूर्ण  नगर  तथा  व्यापार  केन्द्र  में  एक  छोटे  हवाई  अडडे  तथा  विमानपत्तन  की

 श्यकता  है  ताकि  मुख्य  सेवा  के  साथ  एक  सम्पर्क  सेवा  स्थापित  हो  आन्ध्न  प्रदेश  में  बायुदूल  सेवा

 की  तीन  छोटी  लाइनें  आरम्भ  की  गई  वह  बिल्कुल  कार्य  नहों  कर  रही  कई  प्रश्न  पूछे  गए

 हैदराबाद  से  हैदराबाद  से  हैदराबाद  से  हैदराबाद  से  विभिन्म  अन्य

 व्यवसायिक  केन्द्रों  तथा  औद्योगिक  केन्द्रों  के बीच  सेवा  नहीं  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  अनुरोध
 करता  हुं  कि  वायुदुत  सेवा  में  शीघ्रता  से  सुधार  करें  ।

 डा०  ए०  कलानिधि  :  मैं  वायुयान  1985  के  विषय  में

 कुछ  कहना  चाहता  इस  विधेयक-का  उद्देश्य  राष्ट्रपति  द्वारा  ।6  1985  को  प्रर्यापित
 अध्यादेशों  का  स्थान  लेता  मुझे  23  जून  1985  को  कनिष्क  के  उत्तरी  एटलांटिक  समुद्र  में  दुखद  रूप
 में  डूब  जाने  के  संबंध  में  नौकरशाही  की  सुस्ती  पर  टिप्पणी  करते  हुए  खेद  हो  रहा  इस  बात  का  निर्णय
 करना  विमान  दुघंटना  की  जांच  करने  वाले  न्यायालय  पर  छोड़  दिया  गया  कि  किसी  विलम्ब  के  बिना
 न्यायालय  की  कार्यवाही  बन्द  कमरे  में  करने  के  लिए  1937  के  वायुयान  नियमों  में  संशोधन  करना

 होगा  ।  क्या  यह  छोटा-सा  कानून  जुलाई-अगस्त  अधिवेशन  में  प्रस्तुत  तथा  पारित  नहीं  किया  जा  सकता
 था  ?  राष्ट्रपति  का  अध्यादेश  16  1985  को  प्रख्यापित  हुआ  इसमें  पांच  महीनों  का

 विलम्ब  क्यों  हुआ  ?  एयर  इंडिया  बोइंग  747  से  संबंधित  अभूतपूर्व  घटना  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 यान  1937  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  करना  आवश्यक  बन  गया  और  मुझे  इस  बात  के
 भतिरिक्‍त  कुछ  नहीं  कहना  है  |  मैं  सरकार  पर  इस  बात  के  लिए  बल  देना  चाहता  हूं  कि  वायुयान

 1937  में  व्यापक  संशोधन  किया  जाए  ताकि  सरकार  भविष्य  मे  इस  प्रकार  की  संकट  की
 स्थिति  में  अकस्मात्‌  न  फंस  बदलती  हुई  परिस्थितियों  मूल  अधिनियम  पुनः  जांच  की

 समाचार-पत्र
 में

 आया  कि  इस  विध्वंस  में  लगभग  350  मृतकों  में  से  अभी  तक  केवल  20  दावे

 निपटाए  गए  एयर  इंडिया  ने  सामान्य  बीमा  कम्पनी  से  पूरा  मुआवजा  प्राप्त  किया  मैं  जानता
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 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयात  विधेयक

 चाहता  हूं  कि  इस  ध्वंस  में  मरने  वाले  एयर  इंडिया  के  कर्मचारियों  के  परिवार  के  सदस्यों  को  पूरा

 मुआवजा  मिला  है  अथवा  इसी  प्रकार  मैं  यह्‌  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  क्‍या  एयर  इंडिया  मे

 जापान  की  सरकार  के  निष्कर्षों  के  संबंध  में  यह  समाचार  नोट  किया  है  कि  जापान  एयरलाइन्स  का  जो

 बोइंग  747  विमान  जापान  के  तट  से  दूर  दुर्घटनाग्रस्त  हुआ  था  उसकी  जांच  के  दौरान  इस  विमान  में

 निर्माण  संबंधी  कमियों  का  भी  पता  चला  मैं  जानना  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  कहेंगे  कि  एक
 सदस्यीय  आयोग  इन  सभी  पहलुओं  की  जांच  करेगा  और  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  इस

 मामले  में  उचित  कार्यवाही  करेगी  ।  लेकिन  मैं  यह  कि  बोइंग  747  के  निर्माण  संबंधी  दोषों  के

 बारे  में  जापान  की  सरकार  के  निष्कर्षों  को  भी  ध्यान  में  रखना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 एक  और  समाचार  भी  आया  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  12  वांयुयान  पट्टे  पर  ले  रही

 मैं  चकित  हुं  कि  इन्डियन  एयरलाइन्स  विमान  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  इतनी  लापरबाही  से  काम

 लेती  हैं  ।  क्‍या  हम  किसी  भी  प्रकार  के  वायुयान  में  एक  सौ  यात्री  ले  जाने  का  जोखिम  उठा  सकते  हैं  ?

 यहां  मैं  याद  दिराना  चाहूंगा  कि  सी०  सुब्रह्मण्यम  समिति  ने  भारतीय  वायु  सेवा  के  लिए  वायुयान
 की

 किस्म  के  बारे  में  रिपोर्ट  दी  यह  कई  वर्ष  पूर्व  हुआ  मुझे  लगता  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  ने  यह
 रिपोर्ट  लागू  नहीं  की  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  इन्डियन  एयर  लाइन्स

 तथा  एयर  इन्डिया  दोनों  को  कोई  उचित  वायुयान  ढूंढ  निकालना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  मामनीय

 मंत्री  जी  इस  समस्या  की  ओर  भी  ध्यान  देंगे  ।

 भा  रतीय  विमानन  ने  पिछले  पखवाड़े  में  अपनी  जयन्ती  बड़ी  धूमधाम  से  मनाई  |  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  भूतपूर्व  विमान-चालक  प्रधान  मनन्‍्त्रो  के  कार्यालय  में  दो  का्यंकारी  दलों  द्वारा  वापु

 टैक्सियां  आरंभ  करने  के  सम्बन्ध  में  दो अलग-अलग  व्यवहायंत्षा  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  मैं  समझता  हूं
 कि  हसमें  वायुयान  की  किस्म  तथा  इसकी  सीटों  की  क्षमता  के  विषय  में  कुछ  अस्पष्टता  यदि  इस

 दो  कार्यकारी  दलों  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  जाएं  तो  पह  विमानन  उद्योग  में  क्रांतिकारी  परिवर्तन

 लाएंगी  |  आंध्र  कर्नाटक  तथा  गोआ  की  राज्य  सरकारों  ने  वायुद्रृत  के

 सहायक  के  रूप  में  क्षेत्रीय  एयरलाइन  स्थापित  फरने  का  सुझाव  दिया  ऐसा  प्रतोत  होता  है  कि  इस

 उद्देश्य  के  लिए  डोनियर  228-200  वायुयान  को  उचित  समझा  गया  राज्यों  के  भीतरी  भागों  में
 अनेक  नगरों  तथा  क्षेत्रों  के  लिए  बाप  टंक्सी  सेवाएं  होनी  मैं  सुश्लाव  देता  हूं  कि  इस  मामले  में

 शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी

 आज  के  समाचार-पत्र  में  एक  समाचार  आया  है  जिसमें  35  सीटों  वाले  नई  तकनीक  के  एक

 बायुयान  की  बिक्री  की  पेशकश  की  गई  है  जिसे  पूर्ण  रूप  से  या  किसी  भाग  को  स्ववेश  में  तैयार  किया

 जाए  ।  मुझे  पूरी  थाशा  है  कि  विमान-पत्तन  उद्योग  को  प्रधान  मंत्री  द्वारा  पूरा  बल  तथा  प्रोत्साहन
 प्राप्स  होगा  ।
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 [  हा०  ए०  कलानिधि  ]

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पृ  मुझे  एयर  इस्डिया  के  चेयरमैन  के  संबंध  में  उठे  विवाद  पर

 खेद  है  ।  पहले  उनसे  छुट्टी  पर  जाने  के  लिए  कहा  गया  और  आज  समाचार  पत्रों  में  यह  बात

 आई  कि  उन्होंने  त्यागपत्र  दे  दिया  है  ।  मे  ती  समझ  में  नहीं  आता  कि  खुले  तौर  पर  इस  प्रकार  की  गंदगी

 का  प्रचार  क्‍यों  हो  यदि  एयर  इन्डिया  के  चेयरमैन  प्रभावशाली  नहीं  पाए  गए  तो  क्या  उन्हें  इतनी

 धाम  के  बिना  एकदम  नहीं  निकाला  जा  सकता  ।  कम  से  कम  भविष्य  में  इन  बातों  को  टाल  दिया  जाना

 चाहिए  क्योंकि  इससे  एयरलाइन्स  का  मनोबल  घट  जाता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 भविष्य  में  ऐसे  विवाद  न  खड़े  हों  इसके  लिए  उपाय

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 |
 ॥

 श्री  पो०  वामग्याल  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  हुए  चन्द
 बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 जहां  तक  इस  बिल  का  सवाल  इम्त  बिल  के  आब्जेक्ट  और  रीजन्स  से  जाहिर  है  कि  इस  बिल
 की  जरूरत  महसूस  इसलिए  यह  बिल  लाया  गया  एयर  इंडिया  का  जहाज  23
 1985  को  एक्सीडेंट  का  शिकार  हुआ  ।  इस  बारे  में  इन्क्वायरी  हो  रही  इसके  लिए  जो  कमीशन
 बैठाया  उसमें  कुछ  मुश्किलात  सामभे  आ  रही  जो  गवाही  देना  चाहते  वे इसलिए  एवीडेंस
 नहीं  देना  कि  कहीं  वे  आतंकवादियों  के  शिकार  न  बन  तो  जब  इनको  यह  अहसास  हुआ
 तब  जाहिर  है  कि  जस्टिस  कृपाल  कमीशन  ने  सरकार  को  रिक्वेस्ट  की  होगो  कि  जश्न  तक  आप  रूल्स  में
 कोई  चेन्जेज  नहीं  तब  तक  तहक्नीकात  नहीं  हो सकता  ।  अब  3  महीने  में  अगर  चेनज  नहीं  तो
 तीन  महीने  फिर  इनको  इन्तजार  करता  पड़ता  और  तीन  महीने  का  टाइम  एक  बहुत  ज्यादा  धक्फा  होता

 इसलिए  इस  अरजेन्सी  के  कारण  इसमें  तरभीम  जब  यह  एक्सीडेंट  हुआ  तो  इस  हाऊस
 की  दीनों  साइड्स  के  आनरेबिल  मेम्ब  रों  ने  यहां  पर  शोर  मचाया  था  कि  इसमें  फोरी  तोर  पर  इंक्वायरी
 होनी  चाहिए  ।  तो  इंक्वायरी  कमीशन  गवनंमेंट  ने  बैठा  उसके  बाद  जब  ये  मुश्किलात  भाई  तो
 सरकार  को  यह  महसूस  हुआ  कि  जब  तक  इस  क्‍्लाज  को  तरमीम  नहीं  किया  इंक्वायरी  जल्दी  से
 १.म्पलोट  नहीं  हो  सकती  ।  जैसाकि  मिनिस्टर  साहब  ने  अभी  बताथा  है  कि  इंववायरी  रिपोर्ट  सबमिट
 करने  के  लिए  भी  कोई  टाइम  लिमिट  इसलिए  इसको  जल्‍दी  से  लाने  को  जरूरत  महसूस  हुई  और

 हमारे  बुजुर्ग  साथी  श्री  जंगा  रेड्डी  और  श्री  अय्यय्पु  रेड्ी  न ेइसको  अपोज  किया  इन्होंने  कहा  है  कि
 16  अक्तूबर  को  जब  पालियामेंट  सेशन  नोटीफिकेशन  इशू  हुआ  तो  सहो  ढंग  से  और  रेगुलर  ढंग  से
 इस  बिल  को  इस  सेशन  में  लाया  जा  सकता  था  लेकिन  जैसा  कि  मैंने  पहले  सबमीशन  की  है  एक  महीने
 से  भी  ज्यादा  का  वक्‍फा  इसमें  इन्वोल्व  इसमें  इंक्वायरी  कराना  जरूरी  था  ओर  सरकार  को  इस
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 बिल  को  लाने  की  जो  जरूरत  महसूस  हुई  इसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  जिसे  अपोज  किया  जाए  और
 मैं  इसको  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 साथ  ही  मैं  चन्द  बातें  और  कहना  चाहता  एयर  इन्डियन  एयरलाइन्स  और

 दूत  के  मेनेजमेंट  के  बारे  में  कुछ  बातें  अपोजीशन  के  साथियों  ने  उठाई  मैं  समझता  हूं  कि अगर  सही
 मैनेजमेंट  करवाना  तो शायद  यह  जरूरी  था

 और  सरकार  ने  जो  कुछ  किया  वही  सही  कदम  है
 और  इसमें  हमको  लैक्सीटी  नहीं  बरतनी  जहां  हमारे  मैनेजमेंट  में  कोई  मुश्किलात  आती
 डिले  होती  हो  और  कारपोरेशन्स  को  चलाने  में  मुश्किलात  का  सामना  करना  पड़ता  हो  जैसा  कि

 पेपर  रिपोर्ट  स  से  पता  चलता  है  कि  कुक  आपस  में  खींचातानी  होती  रही  है  पास्ट  इसको  दूर  करने

 के  लिए  सरकार  ने  जो  कदम  उठाया  वह  मैं  समझता  हूं  सही  कदम  साथ  ही  जैसाकि  दूसरे
 साथियों  ने  दूसरे  मसले  उठाए  हालांकि  इस  बिल  से  खसूसी  तौर  कोई  ताललुक  नहीं  रखते  मैं  भी

 आनरेबिल  मिनिस्टर  साहब  और  आनरेबिल  हाऊस  के  नोटिस  में  कुछ  मसले  लाना  चाहता  हूं  ।  एक  तो

 यह  है  कि  आप  वायूदूत  का  थर्ड  एयरलाइनर  बहुत  सारी  जगहों  पर  चालू  कर  रहे  हाल  ही  में

 दीप  के  बारे  में  एनाउन्स  किया  है  और  जल्दी  ही  जम्मू  सेक्टर  के  कुछ  एरियाज  को  भी  आप  लिंक  करने

 जा  रहे  हैं  और  इसमें  डोरनियर  एयरफ्राफ्ट  जो  इस  वक्‍त  हमारे  देश  में  एसेम्बिल  हो  रहा  है  और  कुछ

 नए  जहाज  लाए  भी  उनको  आप  इस्तेमाल  करने  जा  रहे  मैं  आप  को  बता  दूं  कि  आनरेबिल

 मिनिस्टर  आफ  स्टेट  ने  26  नवम्बर  को  मेरे  लेटर  के  जवाब  में  एक  लेटर  मुझे  लिखा  मैंने  उनसे  -

 डिमांड  किया  था  कि  जम्मू  व  काश्मीर  सेक्टर  में  जो  वायुदृत  सेवा  आप  चालू  करने  जा  रहे  उसको

 कारगिल  सेक्टर  तक  एक्सटेंड  कीजिए  लेकिन  उनका  कहना  है  कि  9575  फीट  से  ऊपर  यह  डोरनियर

 हवाई  जहाज  जा  ही  नहीं  सकता  ।  मुशे  ताज्जुब  यह  है  कि आप  ऐसा  जहाज  क्‍यों  जो  ऊपर  ठीक

 तरह  से  उड़  ही  नहीं  सकता  |  यह  तो  अलग  बात  है  अगर  सरकार  ऐसे  जहाज  लेने  जा  रही  यहां  पर

 यह  सविस  उन  जगहों  पर  चालू  कर  रही  है  जहां  आलरेडी  ट्रांसपोर्ट  फेसिलिटीज  रेलवे  है  और  दूसरी
 फँैसिलिटीज  हैं  ।  आप  उन  लोगों  के  बारे  में

 भी  सोचिए  जहां  साल  में  6  महीने  कोई  कम्युनिकेशन  नहीं
 रहता  है  ।  वहां  के  लोगों  के  लिए  भी  कुछ  कुछ  मैं  इसके  लिए  आपका  मशक्र  हूं  कि
 आपने  लद्दाख  के  लिए  बोइंग  सविस  शुरू  कर  दी  आप  इसको  एक-एक  दिन  और  बढ़ा  दो  ।  कम  से
 कम  जब्र  रास्ता  बंद  हो  उस्त  वबत  यह  सर्विस  तो  लोगों  को  वहां  से  मिल  सके  ।  अब  कोई  गरीब  आदमी

 बीमार  इलाज  के  लिए  आ  जाए  ।  कोई  बिजनसमैन  कोई  सरकारी  कर्मचारी  वहां  से  कोई

 एयर  के  बगैर  नहीं  आ  सकता  इसलिए  हसे  आप  देखिए  ।

 मेरी  गुजारिश  है  कि  एयर  फोर्स  के  पास  ए०  एयरक्राफ्ट  पहले  से  हालांकि  ये

 एयर  लाइंस  के  पास  नहीं  यह  प्लेन  हाई  आल्टीट्यूड  पर  उड़  सकता  है  और  इसको  टेक  आफ  और
 लेंडिंग  के  लिए  शार्ट  स्ट्रिप  की

 जरूरत  होती  है  दूसरे  यह  प्रेशराइज्ड  है  और  बहुत  ऊंचाई  पर  भा
 सकता  लेह  जैसे  जो  शार्ट  स्ट्रिप  जहां  पर

 कि  टेक  आफ  और  लैंडशिग  की  प्राब्लम्स  जहां  पर
 कि  प्लेन  को  हाई  एल्टीट्यूड  पर  उड़ना  पड़ता  वहां  के  लिए  इसके  बारे  में  सोचले  की  जरूरत  है  |  जो

 एरिया  बिल्कुल  कट  आफ  लैंड  लावड़  उसके  बारे  में  ठंडे  दिल  से  आप  सोचें  ।
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 पी०  नासरयाल  ]

 एक  आससे  मेरी  गुजारिश  यह  है  कि  लद्दाख  से  इन्डियन  एयरलाइंस  की  सबिस  को  आप  एक-एक
 दिन  बढ़ा  दीजिए  i  एक  दिन  वाया  चन्डीगढ़  बढ़ा  दीजिए  और  एक  दिन  बाया  श्रीनगर  बढ़ा  दीजिए  ।

 इससे  यह  सर्विस  डेली  हो  कारगिल  सेक्टर  में  ए०  की  पहले  से  लैंडिंग  हो  रही
 आप  रक्षा  मंत्रालय  से  स्पेशल  परमीशन  लेकर  वहां  से  इस  एयरक्राफ्ट  की  सविस  शुरू  करने  का  बंदोबस्त

 कीजिए  ।  जब  तक  आप  कोई  सूटेबल  एयरक्राफ्ट  लाएं  तब  तक  तो  आप  यह  बन्दोबस्त  कीजिए  |  ए०

 हाई  एल्टीट्यूड  पर  चल  सकता  उसको  शाट्ट  स्ट्रिप  की  जरूरत  है।|उसको  कोई

 चौड़ा  एयर  स्ट्रिप  नहीं

 इस  वक्‍त  जो  हमारे  ट्रांसपोर्ट  मिनिस्टर  वे  उस  वक्‍त  लेह  तशरीफ  लाए  थे  जब  वे  पश्लिक

 अण्डरटेकिंग  कमेटी  के  चेय  रमैन  उस  समय  भी  वहां  के  लोगों  ने  उनके  सामने  इसकी  मांग  रखी  थी  ।

 मैं  उनकी  तवज्जोह  फिर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  मसले  को  हल

 इन  चंद  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  आप  वक्‍त  पर  यहू  अमेंडमेंट  बिल

 जाए  हैं  ।
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 14  1907  बायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  )  विधेयक

 है
 [  प्रतुबाद  ]

 श्री  ग्रजित  कुमार  साहा  :  विधेयक  1934  के  वायुयात  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  के  लिए  लाया  गया  मेरी  आपत्ति  अध्यादेश  के  प्रख्यापन  के  ढंग  से  एपर  इन्डिया

 बोइंग  का  23  1985  को  ध्वंस  हुआ  ।  पांच  महीने  तो  पहले  ही  गुजर  चुके  सरकार  इस

 अधिनियम  का  संशोधन  संसद  के  वर्षाकालीन  अधिवेशन  में  कर  सकती  थी  किन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं
 किया  ।  किन्तु  जब  पूछताछ  हो  रही  थी  तब  न्यायालय  ने  पूछताछ  के  दौरान  यह  सुझाव  दिया  कि

 1937  वायुयातन  तियमों  को  विलम्ब  के  बिता  संशोधित  किया  जाए  जिससे  बन्द  कमरे  में

 न्यायालय  की  कार्यवाही  हो  सके  न्यायालय  की  इस  टिप्पणी  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  16

 1985  को  अध्यादेश  का  प्रर्यापत  किया  मेरी  आपत्ति  सरकार  के  कार्य  करने  के  ढंग  से  है  ।

 उन्हें  पहले  ही  वर्षाकालीन  अधिवेशन  में  ऐसा  करना  चाहिए  था  ।

 3.00  म०  प०

 वक्‍कस  पुरुषोश्तमन  पीठासोन

 1934  का  यह  वायुयान  अधिनियम  एक  पुराना  अधिनियम  इसे  ब्रिटेन  के  लोगों  ने

 प्रद्यापित  किया  जो  उस  समय  हमारे  देश  पर  शासन  कर  रहे  थे  ।  इस  अधिनियम  का  संशोधन  बहुत

 पहले  होता  चाहिए  था  क्‍योंकि  अब  हम  अत्यन्त  जटिल  वायुयानों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  और  हम

 शताब्दी  की  ओर  बढ़ने  की  बात  कर  रहे

 जून  1982  जब  सहार  हवाई  अड्डे  पर  एयर  इन्डिया  बोइंग  707  विमान

 वुध्चे  टनाग्रस्त  जांच  न्यायालय  ने  अनेक  सिफारिशें  की  जिनमें  से  एक  सिफारिश  यह  थी

 !

 सम्बन्धी  विभिन्‍न  जांचों  के  लिए  जो  निर्धारित  प्रपत्र  हैं  वे  पुराने  हो  गए  हैं  और

 प्रयोग  आधुनिक  वाययानों  के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता  यह  सिफारिश  1982  में  की

 गई  थी  , जब  बोइंग  707  का  ध्वंस  हुआ  उससे  पूर्व  भी  अनेक  हवाई  दुर्घटनाएं  हुईं  किम्तु

 सरकार  ने  1934  के  इस  अधिनियम  में  संशोधन  के  लिए  इन  सब  बातों  की  ओर  ध्यान  नहीं

 दिया  ।

 मैं  इन  दुर्घटनाओं  से  पीडितों  के
 परिवारों  को  दिए  जाने  वाले  मुआवजे  के  विषय  में  दो

 शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  क्या  यह  दुर्घटना  मानव  असफलता  अथवा

 मशीन  की  असफलता  के  कारण  हुई  इस  बात  का  कुछ  समय  के  बाद  जांच  से  पता  चलता

 है  किन्तु  जांच  में  विलम्ब  के  कारण  उन्हें  मुआवजा  नहीं  मिल  रहा  यदि  मनुष्य  की  गलती  के

 कारण  अथवा  मशीन  की  असफलता  के  कारण  गड़बड़  हुई  है  तो  मुआवजा  निर्धारित  करने  के

 लिए  कुछ  नियम  हैं  किन्तु  यदि  यह  तोड-फोड़  के  कारण  हुई  है  तो  मुआवजा  वर्तमान  सामान्य  रूप

 में  दिए  गए  मुआवजे  से  बहुत  अधिक  होना  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इन  सब  बातों

 20



 वाययान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  5  1983

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 प्रजित  कुमार

 की  ओर  ध्यान  देंगे  और  एक  ऐसा  नया  कानून  बनाएंगे  जिसके  अन्तर्गत  ये  सब  बातें  आएं  और

 पुराने  अधिनियम  की  कमियों  को  भी  दूर  किया  जाए  ।

 |

 माननीय  मंत्री  हमारी  बात  भी  सुन  707  कलकत्ता-दिल्ली  फ्लाइट  के

 बारे  में  हमने  कई  बार  बताया  इसका  समय  बिल्कुल  ठीक  नहीं  है  ।  इसका  समय  बेसे

 8.55  है  ।,

 श्री  नारायण  चोबे  :  कभी  समय  पर  नहीं  आता  है  ।

 श्री  प्रजित  कुमार  साहा  :  दस  बजे  यहां  से  छूटता  है  और  ।2  बजे  पहुंचता  इस  समय

 कहीं  आने-जाने  का  समय  नहीं  रहता  ।  इस  सवाल  को  हमने  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  भी  उठाबा

 फिर  भी  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।

 कृपया  इसे  नोट  कीजिए  क्योंकि  हमें  समय  के  विषय  में  बहुत  कठिताई  हो  रही  है  ।  इन  शब्दों
 *  के  साथ  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 भरी  मूल  घन्‍द  डागा  :  माननीय  सभापति  23  तारीख  को  जो  घटना
 जो  दुखदायी  घटना  उसके  लिए  सारे  सदन  ने  अफसोस  जाहिर  किया  था  और  आज  भी  कर

 रहा  लेकिंन  मेहरबानी  करके  बतलाइए  कि  23  तारीख  के  बाद  आपके  विभाग  ने  कौन  से
 रूल्स  बना  दिए  और  बनाने  के  बाद  उसने  सदन  में  रख  दिए  ?  आपको  पावसं  हैं  कि  आप  डल्स  बना
 सकते  आपने  ले  लिए  हैं  आड्डिनेंस  के  बिना  पब्लिकेशन  के  रूल्स  बना  दिए  जाएंगे  ।

 को  आपने  ओमिट  कर  दिया  और  जो  भी  रूल्स  बनायेंगे  उसके  लिए  तीन  महीने  का
 समय  नहीं  देना  उस  समय  के  बाद  क्‍या  आपने  सदन  की  मेज  पर  नियम  बनाकर  रक्ष

 दिया  गया  अब  आपकी  इंक्वायरी  चल  रही  है  और  सैबशन  14  को  ओमिट  कर  दिया  ।

 [  प्रनुवाव  ]

 इस  अधिनियम  द्वारा  प्रदत्त  नियम  बनाने  की  शक्ति  इस  शर्तं  के  अध्ययधीन  है  कि
 तीन  मास  के  अन्यून  अवधि  के  पूर्व  प्रकाशन  के  पश्चात्‌  बनाए  जाएंगे  ।””

 ]

 आपने  वह  तो  किया  लेकिन  वे  रूल्स  कहां  पहुला  सवाल  यह  है  कि  वे  रूल्स  सदन  की

 मेज  पर  गए  या  नहीं  ।
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 14  1907  वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में
 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 ]

 “234.  (1)  जब  संविधान  के  अनुसरण  में|अथवा  संसद  द्वारा  किसी  अधीनस्थ
 कारी  को  प्रत्यायोजित  विधायी  कृत्यों  के अनुसरण  में  बनाया  गया  कोई  नियम  या

 उपविधि  आदि  सदन  के  समक्ष  रखी  जाए  तो  वह  संविधान  अथवा  संगत
 अधिनियम  में  निर्धारित  जितनी  अवधि  के  लिए  रखी  जानी  अपेक्षित  है  वह  अवधि  सदन
 के  अनिश्चित  काल  के  लिए  स्थगित  होने  और  तत्पश्चात्‌  सत्रावसान  होने  से  पूर्व  पूर्ण

 .

 जब  तक  कि  संविधान  अथवा  संगत  अधिनियम  में  अन्यथा  उपबंधित  नहीं  हो  ।”'

 मैं  यह  मानकर  चलता  हूं  कि  आपने  नियम  बना  लिए  होंगे  ।  इंक्वायरी  आपकी  चल  रही
 उस  इंबवायरी  के  लिए  वे  रूस  सदन  की  मेज  पर  कब्र  रखे  हैं  और  अगर  नहीं  रखे  हैं  तो  यह

 बिल  पारित  होने  से  पहले  रख  इतनी  मेहरबानी  जरूर  कर  दीजिए  ।  एक  बात  बता

 देना  चाहता  जो  कुछ  भी  रूल्स  बनते  वे  एक्ट  के  तहत  बनते  हैं  और  जिन  लोगों  को

 इफेक्ट  करते  वे  चाहते  हैं  कि  उन  रूल्स  में  अपने  सजेशन्स  दे  दें  ।  कमेटी  आन  सवाडिनेट

 स्‍लेशन  ने  कई  बार  यह  सिफारिश  की  है  कि  रूल्स  बनाने  के  लिए  पीरियड  दिया  जाए  ताकि  जिन

 लोगों  को  ये  कानून  या  नियम  इफेक्ट  करते  वे  अपने  आबजेक्ट्स  फाईल  कर  सर्के  और  कमेटी

 के  सामने  आ  सके  कि  जो  रूल्स  बनाए  गए  हैं  वे  कानून  के  खिलाफ  नहीं  हैं  ओर  हमको  हाड्डेशीप्स

 क्रिएट  करते  हैं  और  हमारे  लिए  नुकसान  पैदा  करते  हैं  ।  इस  कमेटियों  ने  यह  सिफारिश  कर  दी

 लेकिन  पता  नहीं  मंत्री  जी  ने  क्या  ठीक  समझा  ।  पहली  कमेटी  ने  जो  कुछ  वह  मैं

 कर  सुनाता  हूं  ।

 |

 अध्यादेश  जारी  किया  कृपया  अध्यादेश  पढ़िये  और  वहू  उस  दिन  से  कानून  बन

 गया  ।  यह  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  सम्रिति  के  प्रतिवेदन  में  प्रकाशित  हुआ  इसमें  कहा  गया

 महसूस  करती  है  कि  यदि  अधिनियम  जनता  को  कतिपय  प्रारूप  नियमों  पर

 अपनी  टिप्पणी  भेजने  का  अधिकार  देते  तो  यही  उचित  होगा  कि  प्रारूप  नियमों  को  अन्तिम  रूप

 देने  से  पहले  उनके  अध्ययन  तथा  उन  पर  अपनी  टिप्पणी  भेजने  के  लिए  पर्याप्त  समय  दिया  जाना

 समिति  का  विचार  है  कि  प्रारूप  नियमों  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  होने  तथा  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  को  पहुंचाने  में  जो समय  लगे  उसे  शामिल  न  करंते  हुए  जनता  का  इन  प्रारूप  नियमों

 पर  अपनी  टिप्पणी  देने  के  लिए  कम  से  कम  30  स्पष्ट  दिनों  का  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।”

 अधीनस्थ  विध्वान  संबंधी  समिति  लोक  ने  कहा  था  ;

 भा



 बायुवान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  5  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 मूल  चरद

 बार-बार  इस  पर  जोर  देती  रही  है  कि  जब  अधिनियम  जनता  को  किन्‍्हीं
 पारूप  नियमों  पर  अपने  विचार  भेजने  का  अधिकार  देते  हैं  तो  उचित  यह  है  कि  उन  प्रारूप

 नियमों  के  अध्ययन  के  लिए  और  उन  पर  अपने  विचार/सुझाव  भेजने  के  लिए  जनता  को
 पर्याप्त  समय  दिया  जाना  चाहिएਂ  समिति  ने  यह्‌  सिफारिश  कई  बार  की

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  सेक्शन  15  में  ये  पावर्स  मौजूद  हैं  ।  अब  सैब्शन  14  क्या  है  :

 [  प्रमुबाद  ]

 अधिनियम  द्वारा  प्रदत्त  नियम  बनाने  की  शक्सि  इस  शत  के  अध्ययधीन  है  कि
 तीन  मास  के  अन्यून  अवधि  के  पूर्व  प्रकाशन  के  पश्चात  बनाए  जाएंगेਂ

 आप  एक  परन्तुक  जोड़  सकते  हो  कि  यदि  आप  चाहे  तो  लोकहित  में  इसमें  छूट  दे  सकते

 इसके  बारे  में  मैंने  एक  अमैंडमैंट  दिया  है  जिसमें  मैंने  कहा  है  कि  अगर  आप  ऐसे  जरूरी
 मामले  में  कुछ  अधिकार  चाहते  तो  मेरे  अमैंडमैट  को  ले

 |

 1,---

 खण्ड  2  के  स्थान  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  —

 ४2.  बायुयान  1934  में  धारा  14  के  निम्नलिखित  परन्तुक
 जोड़ा  अर्थात  :---

 परन्तु  केन्द्रीय  लोकहित  लिखित  आदेश  किसी  मामले  में  पूर्व
 प्रकाशन  की  शर्तें  में  ढील/छूट  दे  सकती  है  ।”  (2)

 अब  मैं  श्रीमान  का  ध्यान  सैक्शन  8  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं

 ]

 “8  केन्द्रीय  सरकार  शासकीय  राजपत्र  में  अधिसूचना  द्वारा  किसी  विमान  क्षेत्र  पर  अनि

 वाले  या  स्थित  होने  वाले  किसी  वायुयान  से  लोक  स्वास्थ्य  को  किसी  संक्रामक  या  सांसरिकि  रोग  के
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 14  1907  वांयुयान  बंध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 प्रवेश  या  फैलने  से  होने  वाले  संकट  को  रोकने  के  लिए  और  किसी  विमान  क्षेत्र  से  प्रस्थान  करने

 वाले  किसो  वायुयान  के  माध्यम  से  संक्रमण  या  संस  के  प्रवहण  को  रोकने  के  लिए  नियम  बना
 सकेगी  '''

 अब  8  ख  :

 केन्द्रीय  सरकार  का  समाधान  हो  गया  है  कि  भारत  या  इसके  किसी  भाग  में  कोई
 खतरनाक  महामारी  फैली  हुईं  है  या  फैलने  की  आशंका  है  और  वायुयान  द्वारा  लोक  स्वास्थ्य  को

 .  उस  रोग
 के  प्रवेश  या  फैलने  से  होने  वाले  संकट  को  रोकने  के  लिए  तत्समम  प्रवृत्त  निधि  के  सामान्य

 उपबन्ध  अपर्याप्त  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  ऐसे  संकट  को  रीकने  के  लिए  ऐसे  अध्युपाय  कर  सकेगी  जो

 वहू  आवश्यक  समझे  ।”

 ]

 ह  अगर  आप  सैक्शन  7  में  अमैंडमैंट  कर  देते  तो  कुछ  समझ  में  बात  आती  लेकिन  आपने  तो

 उसके  बदले  यह  कहा  कि  30  दिन  में  पब्लिकेशन  की  जरूरत  ही  नहीं  है  जब  कि  मैं  चाहता  था  कि

 आप  पब्लिकेशन  के  लिए  कुछ  प्रोवीजन  अवश्य  कोई  प्रोवीजों  लगा  दीजिए  कि  कुछ  विशेष

 हालात  में  जब  आप  समझते  हों  कि  ऐसा  करना  बहुत  जरूरी  है  तो  उसे  आप  डिस्पेंस-विद  कर  दें  :

 ,  ]

 आपको  तथ्यों  का  उल्लेख  करता  चाहिए  और  परन्तुक  होना

 ]

 इसलिए  महोदय  ऐसी  ध्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  ड्राफ्ट  रूल्स  पब्लिश  हो  सकें  क्‍योंकि

 .  पब्लिश  होने  के  बाद  ही  जनता  को  उनके  बारे  में  जानकारी  मिल  सकती  है  और  वह  अपने

 इशन  फाइस  कर  सकती  है  ।  अन्यथा  जनता  अपने  अधिकार  से  वंचित  रह  जाती  है  और  वह  कुछ  कह

 नहीं  कि  इन  नियमों  के  अन्दर  कया  बातें  ठीक  हैं  और  क्‍या  गलत  ।  इसलिए  श्रीमन  मैंने  जो

 दी  मेहरबानी  विभाग्र  उस  पर  गौर  करे  और  आपने  जो  कुछ  कहा  प्रीवियस

 पब्लिकेशन  सम्बन्ध  कभी-कभी  जब  ऐसी  अकस्मात्‌  घटनाएं  हो  जाती  जिसके  लिए  जरूरी
 तो  आप  मेहरबानी  करके  डिस्पोजल  कर  अन्यथा  आप  उसको  ताकि  लोग  रूल्स

 और  रेगुलेशन्स  को  पढ़  सकें  और  अपने  सजैशंस  दे  अन्यथा  जी  अधिकार  दिए  हैं  और  जो

 कमेटी  ने  रिक्मेंडेशन  की  कमेटी  का  मतलब  पालियाप्रेंट  और  पालियामेंट  ने  भी  इसको  चार
 बार  रिकमेंड  किया  यहां  पर  पालियामेंट  में  चार  बार  रिक्‍मेंड  हो  चुका  है  कि  हर  कानून  के  लिए

 ड्राफ्ट  रूल्स  पब्लिश  होने  चाहिए  ताकि  जनता  का  जो  अधिकार  उसे  यह  मिल  सके  और  उन
 '

 कासूनों  को  पढ़कर  बह  अथने  सजैशंस  दे  सके  ।  इसलिए  महोदय  मेरी  आप  से  विनती  है  कि  आप
 मेरे  इस  अमैंडमैंट  को  स्वोकार  करिए  जिससे  जनता  को  लाभ  हो  सके  और  आपकी  तथा  पालियामेंट

 की  जो  मंशा  वह  पूरी  हो  सके  ।  आप  मेरे  हस  अमैंडमैंट  को  स्वीकार  तो  आपकी  बड़ी

 होंगी  ।



 वायूयान  अध्यादेश  के  तिरतुबोदन  के  बारे  में  5  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायूयान  विधेयक

 [  प्रनवाद  ]

 कक  का  >  कब  +  ५५  नमआथ  3  रकम

 थ्री  एच०  एसम०  पटेल  :  सभापति  मैं  इस  संशोधी  विधेयक  का

 विरोध  करता  हूं  क्योंकि  यह  नियम  बनाने  के  महत्व  के  बारे  में  सरकार  की  बढ़ती  हुई  उपेक्षा  को

 उजागर  करता  यह  संसद  सरकार  को  कुछ  स्थितियों  में  नियम  बनाने  की  शक्ति  देती  जहां  तक

 इस  अधिनियम  का  संबंध  इसमें  लगभग  सभी  शक्तियां  सरकार  को  दी  गई  थीं  क्योंकि  यह  उस

 समय  पारित  किया  गया  था  जब  विमान  उद्योग  और  विमान  सेवाएं  अपनी  प्रारम्भिक  स्थिति  में  भरी  ।

 मेरे  माननीय  दोस्त  श्री  डागा  ने  जो  मुश्त  से  पहले  बोले  उस  अत्यधिक  महत्व  का

 उल्लेख  किया  जो  संसद  अधिनियमों  के  अन्तगंत  कार्यपालिका  को  दी  गई  नियम  बनाने  की  शक्तियों

 को  हमेशा  देती  रही  है  और  इस  बात  को  देती  रही  है  कि  ये  प्रकाशित  बयों  हों  ।  जब

 कार  को  नियम  बनाने  की  शक्ति  दी  जाती  है  तो  सरकार  से  काय्यंपालिका  के  रूप  में  यह  सुनिश्चित
 करने  की  आशा  की  जाती  है  कि  जनता  को  ऐसे  नियम  से  पूरी  तरह  से  अवगत  कराया  जाए  और  उसे

 अपने  विचार  या  सुझाव  या  आपत्तियां  उठाने  का अवसर  दिया  जाए  ताकि  सरकार  उन्हें  उन  नियमों
 को  बनाने  से  पहले  पूरी  तरह  से  ध्यान  में  रख  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  कुछ
 कालीन  मामलों  में  आपको  तुरन्त  कारवाही  करने  की  आवश्यकता  हो  सकती  ऐसी  शक्ति  इस
 अधिनियम  में  केवल  कुछ  संक्रामक  बीमारियों  आदि  के  बारे  में  दी  गई  है  ।

 लेकिन  अब  जो  कहा  जा  रहा  है  वह  यह  है  कि  सभी  मामलों  में  ऐसी  कोई  अवधि  रखे  बिना

 पूव॑वर्ती  प्रकाशन  की  अनुमति  दी  जाए  ।  प्रस्तावित  संशोधन  में  महीनों  से  कम  नहींਂ  शब्दों
 को  निकाल  दिया  गया  है  और  किन्‍्हीं  मामलों  में  बिल्कुल  भी  पूव॑वर्ती  प्रकाशन  नहींਂ
 शब्द  हो  सकते  हैं  अब  मुझे  ऐसा  बिल्कुल  असाधारण  लगता  है  कि  इस  मामले  में  इस  शक्ति  को

 बिल्कुल  ही  ले  लेने  की  क्या  आवश्यकता  थी  ?  जैसा  कि  ठीक  ही  कहा  गया  सामान्य  रीति  से
 पारित  करके  कोई  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  पर्याप्त  समय  यह  वह  समय  है  जब

 नियुक्त  की  गई  जांच  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  यह  गोपनीय  तरीके  से  होना  चाहिए  ।  परन्तु
 उसे  अधिसूचित  करके  नियमों  फे  पूर्व-प्रकाशन  शब्दों  को  हटाने  की  कार्यवाही  का  अनुमोदन  करने
 वाला  अध्यादेश  जारी  करने  और  तब  गोपनीय  रीति  से  जांच  करने  की  शवित  मांगने  आदि  से
 सरकार  को  किसने  रोका  था  ?

 श्री  डागा  ने  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुहे  का  जो  उल्लेख  किया  है  यह  भी  उस  उदासीनता  को
 हो  नहीं  बल्कि  अवमानना  को  भी  दर्शाता  है  जो  सरकार  इस  तरह  के  मामले  के  प्रति  बरतती  है  ।
 मैंने  नोट  किया  है  कि  जब  श्री  डागा  यह  मुद्दा  उठा  रहे  थे  तो  माननीय  मंत्री  बिल्कुल  भी  इस  पर
 ध्यान  नहीं  दे  रहे  और  फिर  भी  यह  बहुत  अनिवार्य  तथा  महत्वपूर्ण  है  ।  उन्होंने  बताया  कि
 इस  मामले  में  अध्यादेश  जारी  करने  के  बाद  जो  नियम  बनाए  गए  बे  प्रकाशित  नहीं  किए  गए  ।

 ऐसी  स्थिति  में  हम  कैसे  जानें  कि  कौन  से  नियम  या  नियमों  को  बनाया  गया  है  ?  यदि  गुप्त  रूप
 से  जांच  की  जाती  है  तो  आपको  यह  बताना  चाहिए  कि  किन  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  वह  युप्त
 रखो  गयी  थी  ।  मंत्री  जी  का  उल्लेख  करते  लेकिन  लोकहित  बहुत  अस्पष्ट  संकल्पना
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 14  1907
 वेंयुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयात्त  विधेयक न

 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  लोकतंत्र  में  यह  देखना  बहुत  महत्वपूर्ण  है  कि  सरकार  की
 अपनो  परिभाषा  को  हमेशा  पूरी  तरह  से  स्पष्ट  करे  ।

 सभापति
 मै  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  मैं  केवल  ये  दो  मुहे  उठाना

 चाहता  हूं  कि सरकार  नियम  बनाने  की  शक्ति  का  जितना  कम  से  कम  इस्तेमाल  करे  उतना  अच्छा
 होगा  ओर  जब  कभी  भी  सरकार  इस  शक्षित  को  प्रयोग  में  लाए  तो  वह  ऐसे  तरीके  से  करे  जिससे
 प्रस्तावित  नियमों  के  बारे  में  जनता  को  भी  जानकारी

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंध  है  यही  समय  है  कि  पूरी  तरह
 से  व्यापक  विधेयक  को  संसद  के  सामने  लाया  जाए  ताकि  हम  पूरे  मामले  को  अद्यतन  कर
 1934  को  स्थिति  आज  की  स्थिति  से  कुछ  बिल्कुल  भिन्‍न  अब  तक  आपने  जो  नियम  बनाए
 है  वे  लगभग  संकड़ों  पृष्ठों  के  हो  गए  मैंने  उन्हें  देखा  है  और  मैं  नहीं  समझता  कि  मंत्रालय  भी
 संशोधनों  और  उनके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  की  भीड़  में  वह  अपना  रास्ता  पा  सकेगा  ।  अतः
 सभापति  भी  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  मंत्रालय  नियम  बनाने  की  शक्ति  को  कुछ  अधिक  महत्व
 देता  लेकिन  इस  विशेष  मामले  अब  भी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्री  डागा  के  संशोधन  के
 प्रति  मंत्री  जी  अपने  दृष्टिकोण  पर  पुनविचार  करेंगे  तथा  हर  हालत  में  यह  देखेंगे  कि जिस  समय
 तक  के  लिए  पू्ववर्ती  प्रकाशन  को  बनाए  रखा  जाए  बह  तीन  मास  से  कम  का  नहीं  हो  ।

 बह  अनियाये  आपातकालीन  मामलों  में  निश्चय  ही  अवधि  की  मांग  नहीं  की  जा  सकती  लेकिन
 फिर  भी  इतना  अबश्य  है  कि  बाद  में  इन  नियमों  का  प्रकाशन  निश्चय  ही  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  नारायण  शल्य  पराशर  :  मैं  इस  वायुयान  संशोधन  विधेयक

 (1985  की  संख्या  187)  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  बहुत  सीमित  है  ।  उत्तरी

 एटलांटिक  समुद्र  में  कनिष्क  विमान  की  23  1985  को  जो  दुःखद  दुर्घटना  हुई  उसको  जांच

 करते  समय  यह  टिप्पणी  की  गई  थी  कि  नियमों  के  पूर्व  प्रकाशन  और  उसकी  3  महीने  की  अवधि

 पर  जोर  देने  से  कुछ  कठिनाई  आएगी  ।  इसलिए  इस  संशोधन  द्वारा  इस  तरह  के  प्रकाशन  के  लिए

 स्यूनतम  अवधि  की  शर्त  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  और  पूर्व  प्रकाशन  ही  पर्याप्त

 है  ।  लेकिन  फिर  भी  व्यावहारिक  बुद्धि  से  देखा  जाए  तो  कम  से  कम  न्यूनतम  अवधि  तो  रखी  ही

 जानी  चाहिए  |  चाहे  वह  एक  सप्ताह  की  हो  या  कुछ  दिन  क्योंकि  बिना  अवधि  का  यह  भी

 अर्थ  हो  सकता  है  कि  केवल  एक  घंटे  पूर्व  का  हो  समय  दिया  अतः  यह  पूरी  बात  हास्यास्पद  बन

 जाएगी  ।  इसलिए  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि
 लोगों  के  प्रति  तथा  उन  लोगों  के  प्रति  जो  विमान

 का  उपयोग  करते  हैं  या  जो  उन्हें  चलाते  न्याययुक्त  व्यवहार  यह  होगा  कि  कुछ  अवधि  या  कम

 से  कम  उतनी  अवधि  जो  सरकार  सुविधाजनक  समझे  दर्शाना  आवश्यक  होना  पूर्व

 प्रकाशन  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  पूर्व  प्रकाशन  के  साथ-साथ  उसके  लिए  अपेक्षित  समय  का  भी  उपयुक्त

 उल्लेख  होना  चाहिए  ।

 इसके  अतिरिबत  मैं  श्री  डागा
 से  इत  बात  पर  सहमत  हूँ  कि  विधि  के

 शासन
 के

 लिए  यह  आवश्यक  है  कि  जंब  कभी  अधिनियम  के  प्रव्तेत  के  लिए  कोई  नियम  बनाये  जाएं  तो
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 वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  $  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 नारायण  घन्द  पराशर  ]

 उन्हें  प्रकाशित  भी  किया  जाना  ये  नियम  प्रारूप  बनाते  समय  हो  लोगों  को  उपलब्ध

 कराए  जाने  चाहिएं  ताकि  वे  उनसे  अपनी  सहमति  अथवा  विमति  बता  सके  ।  जिसका  सुझाव  दिया

 गया  था  उसका  कुछ  सुधार  हुआ  है  क्योंकि  नियमों  का  कोई  प्रकाशन  न  कोई  पूर्व  प्रकाशन

 न  कोई  समय  अवधि  न  रखने  का  केवल  यह  भर्थ  है  कि  नौकरशाही  अच्छाई  का  प्रतिरूप  है
 तथा  इस  भूमि  पर  वह  सभी  विद्धतता  की  खान  वही  यात्री  और  चालाक  श्भी  कुछ  है  ।

 उन्हें  किसी  प्रकार  का  उत्तर  नहीं  देना  यह  सबके  हित  में  है  कि  कुछ  न्यूनतम

 चाहे  वह  तीन  महीने  की  न  चाहे  वह  एक  महीने  की  न  लेकिन  कम  से  कम  हक  सप्ताह
 या  कम  से  कम  3  से  5  दिन  की  तो  हो  जिसका  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  ताकि  इस  मामले  में

 सभी  आशंकाओं  को  दूर  किया  जा  सके  ।  अब  देश  में  विमान  सेवाएं  देश  के  हर  भाग  को  छूती  जा

 रही  हैं  तथा  यह  हमारे  देश  फो  अन्य  अनेक  देशों  से  भी  जोड़  रही  इसलिए  एक  व्यापक

 अधिनियम  की  आवश्यकता  हमें  नागर  विमानन  में  हुई  प्रगति  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए
 क्योंकि  मैं  देखता  हुं  कि  यह  वायुयान  अधिनियम  सन  1934  का  है  अर्थात  51  वर्ष  पुराना  है  तथा

 इसके  नियम  48  वर्ष  पुराने  48  वर्ष  पुराने  नियमा  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  और

 51  वर्ष  पुराने  अधिनियम  को  संशोधित  करना  इसके  लिए  एक  व्यापक  अधिनियम  बनाया

 जा  सकता  है  जिसमें  अब  तक  हुए  विकास  तथा  विभिन्‍न  अपेक्षाओं  की  ओर  ब्थान  दिया  जा  सकता

 है  ।  प्रारूप  जैसा  कि  श्री  डागा  ने  कहा  है  नियमों  को  प्रकाशित  किया  जा  सकता  है  और  इस  संसद

 को  यह  देखना  चाहिए  कि  उसके  अधिकारों  को  किसी  तरह  छीतना  न  जाए  और  उत्तके  अधिकार

 कार्य  पालिका  न  ले  ले  ।  सरकार  के  पास  नियम  बनाने  की  शक्षित  ही  रहे  ।

 इसमें  संदेह  नहीं  कि  संसद  इस  पर  सहमत  हो  गई  किन्तु  विधि  का  शासन  हो  इसके

 लिए  आवश्यक  है  कि  समाज  के  सभी  वर्गों  की  प्रतिक्रिया  पर  भी  विचार  किया  अतः  मैं  मंत्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मुद्दे  पर  विचार  करें  और  यह  भी  देखें  कि  वायु  सेवा  को

 संचालन  इस  तरह  किया  जाए  कि  देश  के  किसी  भी  भाग  के  लोग  यह  शिकाबत  न  करें  कि  उसकौ

 उपेक्षा  की  जा  रही  क्योंकि  हम  यह  देखते  हैं  कि  कुछ  राज्य  जो  केन्द्र  के नजदीक  होते  हैं,उन्हें  तो

 लाभ  मिल  जाता  है  किन्तु  दूर-दराज  के  जेसे  हिमाचल  को  कुछ  लाभ  नहीं
 इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  यद्यपि  यह  बात  इस  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार

 में  नहीं  आती  ।  अतः  अच्छा  होगा  कि  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  पर  दिलाया  जाए  कि

 शिमला  हवाई-अड्डे  का  निर्भाण  पिछले  कई  वर्षों  स ेचल  रहा  और  इसी  तरह  हिमाचल  प्रदेश

 के  अन्य  भागों  के  संबंध  में  रखे  गए  प्रस्तावों  पर  भी  ज्यादा  गंभीरता  से  विचार  नहीं  किया

 गया  है  ।

 आजकल  हवाई  यात्रा  आवश्यक  अंग  बन  गई  है  क्योंकि  अब  सबके  पास  समय  का  अभाव

 इनके  पास  ज्यादा  समय  नहीं  है  ।  सरकार  तथा  जनता  के  लिए  आवश्यक  है  कि  तीम्र  वःयु

 सेवा  चलाई
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 14  1907  वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में
 सांविधिक  संकल्प  और  बायुयान  )  बविधेवक

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  किन्तु  इस  शर्ते  के  साथ  कि

 प्रकाशन  पर्याप्त  नहीं  साथ  ही  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  विधेयक  के  उद्देश्य  और

 कारणों  का  कथन  अर्थात  इसकी  अंतिम  पंक्ति  पढ़  कर  देखिए  मैंने  देखा  है  कि  व्याकरण  की  दृष्टि
 से  भी  यह  ठीक  नहीं*  इसमें  कहा  गया  है  :

 आलसो  एम्पावस  द  सेन्ट्रल  गवर्नेमेंट  टू  डिस्पेन्स  इन  द  पब्लिक

 द  कन्‍्डोशन  आफ  प्रीवियस  इन  ऐनी  केसਂ  |

 से  क्या  अभिप्राय  यह  पब्लिक्रे  शनਂ  होना  चाहिए  था  ।  संज्ञा  के  बिना

 वाक्य  पूरा  नहीं  होता  ।  विधेयक  के  प्रारूप  तैयार  करते  समय  इतनी  लापरवाही  दिखाना  और

 संसद  में  इसके  लिए  जल्दबाजी  करना  एक  ऐसी  बात  लगाई

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  यह  स्थानिक  रोग

 प्रो०  वारायण  चरद  पराहर  :  विधेयक  तो  आ  चुका  परस्तु  इसमें  वाक्य  तो  पूरा  किया

 जाना  आप  इसे  पढ़  सकते  इसमें  संशा  लगाई  जानी  चाहिए  मेरा  कहने  का

 अभिप्राय  यह  है  कि  यदि  विमान  संबंधी  हमारी  गतिविधियों  के  अन्य  विभिन्‍न  पहलुओं  में  भी  ऐसी

 उदासीनता  बरती  जामे  लगी'**

 क्री  बंसी  लाल  :  लेकिन  मेरे  पास  जो  विधेयक  इसमें  फब्लिकेशनਂ  शब्द  ही

 लिखे  हुए  हैं  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मेरे  पास  भी  विधेयक  हो  इसे  मैंने  प्रकाशित  नहीं  किया

 है  ।  यह  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  किया  गया  अतः  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना

 चाहिए  कि  यह  शब्द  इसमें  जोड़ा

 इन  शडदों  के  इन  कमियों  को  बताते  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 को  नारायण  लोबे  :  श्रो  डागा  और  मेरे  अन्य  मित्रों  ने  बहुत  सी  बातें  कही

 मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  यह  विधेयक  अति  व्यापक  भी  है  ।

 वास्तव  यह  खेद  का  विषय  है  कि  हमारे  जो  दोष  हैं  उनकी  ओर  हमारे  विभाग  बिल्कुल

 घ्यान  ही  नहीं  देते  हैं  ।  यह  दुर्भटना  में लाया  को  हुई  भौर  अध्यादेश  है कि  को  जारी  किया

 गया  और  अब  बहूं  विधेयक  दिसम्बर  में  लाया  गया  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  हम  समावार  त्रत्रों

 ओर  संचार  माध्यमों  द्वारा  जो  चिन्ता  व्यक्त  करते  हैं  वास्तव  में  हमारे  अधिकारियों

 भर  विभाग  को  उतनी  तिन्ता  नहीं  है  ।

 नि  स  आ  इक्‍अइ  सर  ७०

 #  सकसस्‍य  का  यह  कथन  विश्ेयक  के  अंग्रेजी  संस्करण  पर  ही  लागू  होता  है  ।

 ए



 वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  5  1983
 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक ,
 न

 नारायण  चोबे  |

 जैसा  कि  श्री  डागा  ने कहा  कि  जनता  का  अधिकार  क्‍यों  कम  किया  जाए  ?  इसका  क्या
 कारण  है  ?  यदि  सरकार  ऐसा  करना  आवश्यक  समझती  है  तो  उसे  यह  विधेयक  पहले  पेश  करना

 चाहिए  था  ।  इस  तरह  का  विधेयक  वर्षाकालीन  सत्र  में  आसानी  से  पेश  किया  जा  सकता

 यह  पहला  मुद्दा  यदि  सरकार  आपातकालीन  मामलों  में  ऐसा  उपबंध  करना

 आवश्यक  समझती  है  तो  वह  किसी  और  प्रकार  से  ऐसी  व्यवस्था  कर  सकती  है  ।  परन्तु  लोगों  का

 नियमों  के  बारे  में  यह्‌  अधिकार  नहीं  छीना  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  हम
 सब  निर्वाचित  सदस्य  हैं  ।  हमारे  देश  में  लोकतांत्रिक  प्रणाली  नियम  बनाना  संसद  का  अहरणीय
 अधिकार  यदि  आप  इसे  छीनना  चाहते  हैं  तो  मैं  नहीं  समझ्षता  कि  यह  ठींक  होगा  ।  कृपया  इस

 पर  विचार  कीजिए  ।

 मैं  इस  अवसर  पर  कनिष्क  वायुयान  दुधंटना  सम्बन्धी  तथ्यों  के  बारे  में  एक-दो  बातें  कहना

 चाहता  हूं  ।  वास्तव  में  यह्‌  समाचार  मिले  हैं  कि  वह्‌  विमान  ही  खराब  और  उसकी  मशीनरी

 और  इस  बायुयान  के  नियोजन  के  संबंध  में  उड्डयन  अधिकारियों  के  मन  में  बहुत  भय  छाया  रहा

 आपको  देखना  चाहिए  कि  हमारी  जनता  के  जीवन  को  ऐसे  वायुयानों  के  कारण  जोखिम  में  न  डाला

 जाए  ।

 जो  साक्ष्य  मिले  हैं  उनसे  मैं  समझता  हूं  कि  यह  इतना  गम्भीर  मामला  है  जिस  पर  विश्वास

 करना  मुश्किल  हाल  ही  में  जो  प्रमाण  मिले  हैं  उनसे  पता  चला  है  कि  कुछ  यात्रियों  ने  इस

 बिमान  के  टिकट  लिए  थे  और  उन्होंने  अपना  सामान  भी  बुक  करवा  दिया  उनका  सामान  तो

 विमान  में  पहुंच  गया  किन्तु  वे  विमान  में  नहीं  चढ़े  थे  ।  सामान  को  चढ़ाने  के  बाद  विमान  को  उड़ने

 की  अनुमति  दे  दी  गई  |  इस  तरह  के  सुरक्षा  प्रबंधों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 आपने  यह  विधेयक  केवल  इसलिए  पेश  किया  है  कि  इसकी  जांच  गुप्त  रूप  से  को  जा  सके  ।

 आप  कुछ  गवाहों  के  बारे  में  बताना  नहीं  ठीक  लेकिन  फिर  ये  सब  क्यों  होता  है  ?

 यह  कैसे  सम्भव  हुआ  कि  विमान  को  यह  देखे  बिना  कि  क्‍या  उसके  सभी  यात्री  आ  गए  हैं  या  नहीं

 उड़ने  दिया  गया  और  केवल  उनका  सामान  देखकर  ही  विमान  को  उड़ने  की  अनुमति  दे  दी  गई  ।

 ऐसी  घटनाएं  कंसे  होती  हैं  ?

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  के  बारे  मैं  भी  बहुत-सी  बातें  कही  गई  आप  प्रायः  कलकत्ता

 जाते  हैं  क्योंकि  कलकत्ता  में  आपके  कई  सम्बन्धी  रहते  25  वर्ष  पहले  कलकत्ता  व्यस्ततम  हवाई

 अडड़ों  में  से  था  ।  अब  दिन-प्रतिदिन  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  की  हालत  बहुत  खराब  होती  जा  रही

 बहां  से  कई  अंतर्राष्ट्रीय  उड़ानें  बन्द
 की

 जा  रही  मैं  समझता  हूं  कि  इसी  26  नवम्बर  को

 कलकत्ता  हवाई  अड॒डे  से  ब्रिटिश  एयरवेज  के  विमान  ने  अंतिम  उड़ान  भरी  निश्चय  ही

 आपको  यह  कहने  का  पूरा  अधिकार  है  कि  यह  निर्णय  उस  कम्पनी  विशेष  ने  लिया  सरकार  ने

 हीं  ।  परम्तु  सरकार  तो  है  जो  उस  पर  प्रभाव  डाल  सकती  यह  भच्छी  बात  है  कि  हैदरादाद



 ]4  1907  धायुयान  अध्यादेश  के  तिरनुमोदन  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाया  जा  रहा  भोपाल  को  भी  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाया

 जाना  वुछ  अन्य  स्थानों  पर  भी  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  बनाया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन

 कलकत्ता  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  का  महत्व  कम  होता  जा  रहा  इसकी  महृत्ता  कम  करने  का

 प्रयास  किया  जा  रहा  केवल  पांच  ही  दिन  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  एक  उड़ान  6  घंटे

 देरी  से  भरी  उसका  कारण  यह  है  कि  विमान  में  कुछ  खराबी  पाई  गई  थी  जिसकी  मरम्मत

 कलफत्ता  में  नहीं  की  जा  सकी  उसके  कुछ  पुर्जे  लाने  के  लिए  एक  विमान  बम्बई  भेजा  गया

 और  विमान  की  मरम्मत  कलकत्ता  में  की  गई  और  फिर  विमान  ने  कलकत्ता  से  दिल्ली  की  उड़ान

 भरी  ।  कलकत्ता  से  जो  विमान  सेवा  शुरू  की  जाती  है  वह  विमान  पहले  सुबह  गोहाटी  से  उड़ान

 भरकर  कलकत्ता  पहुंचता  है  और  फिर  वह  दिल्ली  पहुंचता  है  और  फिर  दिल्‍ली  से  कलकत्ता  जाता

 सुबह  की  उड़ान  का  जो  8.55  का  समय  निर्धारित  किया  गया  उस  सगय  पर  कभी  उड़ान

 नहीं  भरी  जाती  ।  पूरे  साल  8  दिन  भी  विमान  समय  पर  नहीं  उड़ता  ।  अतः  आप  कृपया  यह

 देखें  कि  इसके  समय  में  परिवर्तत  किया  जाए  और  छोटा-छोटा  मरम्मत  का  काम  कलकत्ता  में  ही

 किया  जाए  ।  इस  पहलू  पर  ध्यात  दिया  जाना  चाहिए  ।

 कम्प्यटर  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहूंगा  कि  यद्यपि  यह  इस  विधेयक  का  अंग  नहीं  फिर  भी  मैं

 आपका  ध्यान  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयों  की  ओर  दिलाना  संसद  भवन  में  इंडियन

 एयरलाइंस  के  कार्यालय  में  कम्प्यूटर  नहीं  था  ।  वहां  केवल  दो  व्यक्ति  काम  करते  थे  ।  हम  जिस

 दिन  का  टिकट  लेना  चाहते  हमें  एक-दो  घंटे  में  मिल  जाता  था  ।  लेकिन  अब  वहां  कम्प्यूटर  आ

 गया  एक  कम्प्यूटर  यहां  है  और  एक  दो  व्यक्तियों  की  बजाय  वहां  तीन  लोग  काम

 कर  रहे  मैंने  अपना  विनिमय  आदेश  परसों  दिया  था  और  वह  मुझे  आज  मिला  अतः  अब

 उसमें  विलम्ब  होता  वहां  के  लोग  अकुशल  हैं  और  वहां  कम्प्यूटर  भी  है  ।  केवल  वहां  कमंचारियों

 की  संख्या  बढ़ानी  होगी  ।  आप  कृपया  इस  समस्या  पर  विचार  कीजिए  ।  हमें  अपनी  टिकट  समय

 पर  क्‍यों  नहीं  मिल  सकती  ?  यदि  कम्प्यूटर  लगाने  से  कार्य-कुशलता  बढ़ती  तो  ठीक  वे

 कहते  हैं  कि  कम्प्यूटर  सही  काम  नहीं  कर  रहा  तो  हम  क्‍या  कर  सकते  हैं  ?”

 मैं  क्या  कम्प्यूटर  काम  नहीं  कर  रहा  मैं  काम  करने  के  लिए  तैयार  लेकिन

 कम्पयटर  काम  नहीं  कर  रहा  जो  कम्प्यूटर  काम  नहीं  कर  रहा  उसको  राम-राम  बोलकर

 विदाई  हम  लोगों  को  बचाओ  लोगों  का  सभी

 इपसे  हम  लोगों  को  बचाइए  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 चेयरमेन  साहब  भी  ओ०के०  मैं  हाथ  जोड़

 कर  बोलता  हूं  या  तो  हम  लोगों  को  टिकट  दो  या  कम्प्यूटर  को  हटाओ  ओर  हम  लोगों  को

 बचाओ  ।

 |

 इस  विधेयक  को  इतना  महत्वपूर्ण  मत  संसद  के  पास  इतने  समय  से  जो  अधिकार

 उसकी  उन  शक्तियों  का  हनन  मत  कीजिए  ।
 कि  ।
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 ]
 भरी  गिरधारी  लाल  व्यास  माननीय  सभापति  एयरक्राफ्ट  अमेंडमेंट

 बिल  1985  का  मैं  समर्थन  करता

 सबोरडिनेट  लेजिस्लेशन  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  हुई  है  कि  कोई  भी  रूल

 जो  बनाया  जायेगा  उसको  पहले  पब्लिश  किया  सरकार  के  द्वारा  कोई  भी  रूल  जो

 बनाया  जाता  जिस  किसी  कानून  के  तहत  बनाया  जाता  है  उसको  जनता  के  सामने  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिए  और  उस  पर  जनता  के  आ्जेक्शंस  इल्वाईट  किये  जाने  की  व्यवस्था  रहनी  चाहिए  ।

 उसके  बाद  जब  रूल  बन  पालियामेंट  में  रखने  की  व्यवस्था  रहनी  चाहिए  ।  इस

 व्यवस्था  को  इस  अमेंडमेंट  बिल  के  द्वारा.बदला  जा  रहा

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  हर  मामले  में  इस  व्यवस्था  को  नहीं

 बदलें  ।  अगर  आपके  सामने  कोई  एमरजेंट  मामला  आपके  सामने  कोई  जरूरी  मामला

 विघाराधीन  हो  और  उसके  लिए  इस  व्यवस्था  को  बदलने  की  जरूरत  हो  तो  निश्चित  तरीके  से

 आप  किंसी  कानून  के  तहत  कर  सकते  उसका  एक्सप्लेनेशन  दे  सकते  उसका  कोई  प्रोविजों  दे

 सकते  कोई  भी  एमरजेंट  मामला  जिसमें  प्रिवियस  पब्लिकेशन  देना  आवश्यक  नहीं  है  उसके

 लिए  आप  किसी  कानून  के  तहत  इस  व्यवस्था  को  कर  सकते  लेकिन  आपने  जो  इस  रूल  को

 बना  कर  के  इस  व्यवस्था  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया  इसको  मैं  समझता  हूं  कि  उचित  नहीं
 आप  इसमें  प्रिवियस  पब्लिकेशन  इफ  एनी  में  एक  लफ्ज  और  बढ़वा  दीजिए  जिससे  कि

 जिसमें  प्रिवियस  पब्लिकेशन  करना  मुमकिन  न  उनके  अलावा  जो  छझूल्स  बनें  उनका  तो  प्रिवियस
 पब्लिकेशन  हो  सके  ।  ऐसा  करने  से  आपका  काम  हो  जायेगा  और  उसके  साथ-साथ  जो
 सबोरडिनेट  लेजिस्लेशन  कमेटी  जो  आपको  बार-बार  हिदायत  देती  छल्स  के  प्रियियस  पब्लिकेशन
 की  वह  काम  भी  होता  इस  व्यवस्था  को  बरकरार  रखने  की  आवश्यकता

 हमारे  देश  में  डेमोक्रेटिक  सेट  अप  है  और  पालियामेंट  को  राइट्स  दिये  गये  उन  राइट्स
 को  छीना  नहीं  जाना  इस  व्यवस्था  का  सरकार  के  द्वारा  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।

 अगर  आप  हस  प्रकार  से  हरेक  कानून  को  बदल  देंगे  तो  कोई  कानून  पालियामेंट  के  पास  महीं

 शहेगा  ।  अगर  आष  पालियामेंट  के  सारे  अधिकार  छीन  लेंगे  तो  यह  डेमोक्रेटिक  व्यवस्था  चल  नहीं
 पागेगी  और  उसकी  बजह  से  बहुत  बड़ी  हामि  उठानी  यह  सारा  अधिकार  आप

 क्रेद्स  को  दे  देंगे  ।  ब्योरोक्रेसी  कभी  भी  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  चला  सकती  बड़ी  मुश्किल
 ले  हस  देश  में  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  स्थापित  हुई  इसको  व्योरोफेट्स  के  हाथ  में  देने  की  व्यवस्था

 नहीं  कीजिए  ।  जैसा  हमारे  कम्यूभिस्ट  पार्टी  के  माननीय  सदस्य  ते  कहा  कि  हन  रूल्स  के  बारे  में

 स्वोपिंग  पावर्स  मत  लीजिए  और  कानून  के  तहत  जो  व्यवस्था  पहले  से  चली  आ  रही  है  इसको

 बिल्कुल  बदलने  की  कोशिश  मत  हां  जहां  आवश्यक  हो  और  आप  समझते  हों  कि  यहां

 जरूरी  है  तो  वहां  आप  कर  सकते  इसी  से  डेमोक्रेटिक  सेट  अप  चल  सकेगा  ।

 आपसे  जज  साहब  ने  कहा  कि  यह  व्यवस्था  होनी  मगर  जब  आपसे  जज  साहब

 ते  कहा  तथ  से  आपके  पास  समय  बहुत  लम्बा-चोड़ा  अगर  आपके  अधिकारी  चाहते  तो  इसके
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 eee  ७  pete  न  नन  पर  मकर  का  मम  ae  कसम  नमक  ९  वा  ५+५--ाकनकनथ  ———
 बारे  में  बहुत  कुछ  हो  सकता  था  ।  यह  जो  रूल  शायद  कैमरा  में  एबीडेंश  लेने  के  लिए  ही  ।
 लेकिन  उस  बात  को  6  महीने  हो  गये  हैं  जब  से  कि  जस्टिस  कृपाल  इंक्वायरी  कर  रहे  आपको

 किस  तारीख  को  जस्टिस  कृपाल  ने  कहा  कि  इस  रूल  को  बदला  जाना  उसको  कितना  समय
 हो  गया  ?

 उसके  और  आज  के  बीच  में  कितना  अंतर  है  ।  अगर  वे  रूल  बनाकर  पब्लिश  कर  देते  और

 इसमें  थोड़ा  बहुत  दे  देते  तो  निश्चित  तरीके  से  पब्लिकेशन  हो  जाता  और  दोनों  पराज  सर्व  हो
 जाते  ।  अगर  इसके  संबंध  में  ब्यूरोक्रेट्स  ने  यह  व्यवस्था  की  है  कि  पालियामेंट  के  सारे  अधिकार
 छीन  लिए  जाएं  और  पब्लिश  न  किया  जाए  और  इसको  पालियामेंट  में  रखने  की  आवश्यकता  ही
 न  यह  व्यवस्था  गलत  इसको  आपको  निश्चित  तरीके  से  ध्यान  में  रबना  चाहिए  |  आपकी

 प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  में  बहुत  आस्था  इसलिए  यह  एक  अच्छा  कदम  नहीं  होगा  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  है  कि  आपने  केवल  रूल  चेंज  करने  के  लिए  यह  अमेंडमेंट  रब्बा  है  जब

 कि  सारे  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यह  कानून  बहुत  पुराना  है  और  इसमें  बहुत  सारी  तब्दीलियों  की

 आवश्यकता  है  ।  जैसा  आपने  देखा  स्वयं  भी  जांच  की  है  इस  एयर  क्राफ्ट  एक्ट  में  या  एयर

 पोर्ट्स  में  कितनी  प्रकार  की  कमियां  सिग्नल  राडार  व्यवस्था  संचार  व्यवस्था  की

 कितनी  कमियां  हैं  और  उसकी  वजह  से  हमारी  इनएफिशेंसी  क्रितनी  वल्ड  आर्गनाइजेशन  ने

 हमको  रिकगनाइज  नहीं  किया  ऐसी  हालत  में  जो  भी  कमियां  हैं  और  इन  कमियों  को  दूर  करने

 की  व्यवस्था  होनी  इनके  अभाव  में  सबिस  में  सबिस  में  कितना  नुकसान  होता  इसके

 संबंध  में  कोई  कानूनी  व्यवस्था  करने  की  कोशिश  नहीं  की  गई  है  और  यह  एक  अमेंडमेंट  रख  दिया

 है  जबकि  सारी  की  सारी  व्यवध्थाएं  अस्त-थ्यस्त  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  निश्चित  तरीके

 से  देखना  इस  कानून  में  इस  प्रकार  का  फेर-बदल  किया  जाना  चाहिए  जिससे  सारी

 व्यवस्थाएं  ठीक  प्रकार  से  चल  सकें  और  हम  इसकी  व्यवस्थाओं  को  ठीक  प्रकार  से  संचालित  कर

 सकें  ।  इस  व्यवस्था  को  निश्चित  तरीके  से  लाना  चाहिए  अगर  अभी  नहीं  लाए  तब  भी  मेरा

 आपसे  निवेदन  है  कि  आने  वाले  समय  में  आप  उन  व्यवस्थाओं  को  लाने  की  कोशिश  कीजिए  जिसके

 जरिए  से  एक  हम  इस  प्रकार  का  कानून  बना  सकें  जो  सारे  देश  में  इस  व्यवस्था  को  संचालित  कर

 सके  ।  इस  व्यवस्था  को  निश्चित  तरीके  से  लाना  चाहिए  था  ;  इसके  जरिए  हम  दुनिया  के  अन्य

 एयरक्रॉफ्ट्सਂ  एक्ट्स  के  मुकाबले  खड़े  हो  सकेंगे  इसलिए  इन  व्यवस्थाओं  को  लाना  आवश्यक  है  ।

 दूसरा  निवेदत  अभी  जो  एक्सीडेंट  हुआ  25  जून  को  कनिष्क  उसके  पहले  जो  सिक्‍पूरिटी
 की  जांच  होती  वह  उस  वक्‍त  नहीं  की  गई  थी  ।  सिक्‍यूरिटी  जांच  करने  वाली  मशीन  खराब

 वजह  ससे-जांच  नहीं  हो  सकी  ।  इसकी  जिम्मेदारी  किन  लोगों  पर  क्या  जस्टिस  कृपाल

 जानकाड़ी  कर  हैं  या  नहीं  कर  रहे  हैं  क्रि  सिक्यूरिटी  जांच  मशीन  क्‍यों  काम  नहीं  कर  रही  थी

 जिसकी  वजह  से  सेदोटांज  करने  वाले  लोगों  को  ऐसे  हथियार  ले  जाने  का  कनिष्क  के  जो

 विस्फोट  या  अस्य  प्रकार  की  जो  बात  हुई  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  क्या  उन

 अधिकारियों था  कर्मेंचारियों  के  खिलाफ  कोई  एक्सन  लिया  गया  क्या  जांच  के  अन्दर  इस
 पु  ५  ७
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 धायुयान  अध्यादेश  के  निरगुमोदन  के  बारे  में  $  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक
 कामकाज न

 गिरधारी  साल  व्यास  ]

 प्वाइंट  को  रखा  गया  उन  लोगों  ने  कैसे  यह  गलती  की  जिसकी  वजह  से  इतना  बड़ा  हाइसा

 हुआ  इतना  बड़ा  विस्फोट  कनिष्क  में  हुआ  जैसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  इसके  लिए  आप  क्या

 व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  इस  व्यवस्था  को  निश्चित  तरीके  से  देखने  की  आज  आवश्यकता  है  ।

 इसी  प्रकार  से  एडमिनिस्ट्रेशन  आदि  जो  भी  चीजें  जो-जों  कमियां  उन

 सारी  कमियों  को  निश्चित  तरीके  से  दूर  करने  की  आवश्यकता  खासतौर  से  सिकयूरिटी  के  मामले

 आज  जिस  प्रकार  की  गड़बड़ियां  हो  रही  कितनी  हाईजेकिंग  हो  जाते  हैं  और  कई  अभ्य

 प्रकार  की  चीजें  हो  जाती  कहीं  हथियार  लेकर  चले  जाते  हैं  तो  हर  एयर  पोर्ट  के  ऊपर  सिबयूरिटी
 के  संबंध  में  जांच-पड़ताल  करने  के  संबंध  में  निश्चित  तरीके  से  व्यवस्था  होमी  चाहिए  ।  आपने  क्यो

 क्या  माकल  व्यवस्थाएं  अभी  तक  इस  संबंध  में  की  इसके  लिए  मिश्चित  तरीके  से  कोई  मे  कोई
 प्रावधान  इस  कानून  के  अन्दर  लाना  चाहिए  जिससे  माकूल  कानून  बन  सके  ।  ऐसी  व्यवस्थाएं
 निश्चित  तरीके  से  लाने  की  बहुत  बड़ी  आवश्यकता  है  और  हमारा  देश  जो  है  बहुत  बड़ा  देश  है
 और  हवा  के  मामले  में  हम  काफी  आगे  बढ़  रहे  जगह-जगह  एयर  इंडिया  थ्र  आउट  दी  बलडें

 जा  रही  है  और  सारे  देश  में  जगह-जगह  इंडियन  एयर  लाइन्स  इसका  फैलाव  हो  रहा  है  और  इसके
 साथ-तीसरी  हवाई  व्यवस्था  आपकी  की  वह  भी  जगह-जगह  फैल  रही  है  ।

 जब  इतनी  बड़ी  व्यवस्था  बढ़  रही  है  तो  निश्चित  तरीके  से  कोई  न  कोई  ऐसा  भाकूश

 कानून  आना  चाहिए  जिससे  इन  सारी  व्यवस्थाओं  को  कंट्रोल  कर  सके  और  माकूल  तरीके  से  चला

 सके  ।  मुझे  आशा  है  कि  जल्दी  ही  हवाई  जह॒ज  के  संबंध  एडमिनिस्ट्रेशश  और  सारी

 जांच  पड़ताल  के  संबंध  में  कोई  ऐसा  व्यापक  कानून  लायेंगे  जिसमें  ये  सब  बातें  कवर  हो  श्के  ।

 इस  प्रकार  की  मेरी  आपसे  प्रार्थना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  हस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 [  प्रनुबाद  |

 क्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  हम  ऐसी  सरकार  होने  का  गवे  करते  हैं  जिसके

 विधानपालिका  और  कार्यपालिका  पृथक-पृथक  हैं  ।

 विधानपालिका  का  काम  नियम  और  कानून  बनाना  है  और  का्यंपालिका  का  उद्देश्य  उन

 कानूनों  को  कार्यान्वित  करना  कार्यपालिका  को  नियम  और  कानून  बनाने  का  कोई  अधिकार

 नहीं  है  किन्तु  विशेष  परिस्थितियों  में  जब  कोई  अधिनियम  लागू  किया  जा  रहा  ओर  विधेयक  पर

 अर्चा  की  जा  रही  जब  हम  होने  बाली  धटनाओं  तथा  समाज  में  होने  वाले  परिवर्ततों  का

 नुमान  नहीं  लगा  सकते  तब  नियम  बनाने  का  अधिकार  कार्यपालिका  को  सौंपा  जाता  है  ताकि  बह

 अदली  हुई  परिस्थितियों  जिनका  अन्दाज  आप  नहीं  लगा  कुछ  नियय  बना  सके  ।  अश्ः

 कार्यपालिका  को  नियम  या  कानून  बनाने  की  बहुत  ही  सीमित  शक्ति  या  अधिकार  दिया  धया  है  ।

 जबकि  संसद  में  विधेयक  पेश  किए  जाते  कार्यपालिका  नियम  बनाने  की  शक्ति

 अपने  पास  रखती  है  और  इस  तरह  संसद  के  विधायी  अधिकारों का  हनन  करती  है  ।  इस  तरह  जिस
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 4  1907  वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  मे

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 उद्देश्य  स ेसंसद  बनाई  गई  वह  प्रा  नहीं  होता  ।

 बह  संशोधन  अत्यन्त  साधारण  तथा  अत्यन्त  अहानिकर  किन्तु  यदि  आप  इसका  गहराई
 से  अध्ययन  करेंगे  तो  आप  देखें  कि  इसमें  बहुत  ही  भयानक  प्रवृति

 1934  के  वायुया  न  अधिनियम  में  धारा  14  थी  ।  अब  51  वर्षों  के  पश्चात्‌  आप  इस  धारा

 को  हटाने  कौ  कोशिश  कर  रहे  इस  धारा  के  अनुसार  जब  प्रशासन  कुछ  नियम  बनाए  तो  उन

 नियमों  सो  प्रकाशित  करना  और  लोगों  को  उनको  जानकारी  देना  अपेक्षित  था  ताकि  लोगों  को  यह
 जात  हो  सके  कि  ये  नियम  क्‍या  अच्छे  हैं  वा  बुरे  लोगों  के  हित  में  हैं  अथवा  प्रतिकूल  फिर

 वे  उसकी  दैधता  के  लिए  आपस  में  उस  पर  चर्चा  करते  मुख्य  उद्देश्य  यह  था  कि  कार्यपालिका

 जनता  के  विचारों  को  समझ  ले  और  उसी  के  अनुस्तार  कार्य  करे  ।  इसीलिए  धारा  14  मूल
 नियम  में  झामिल  किया  गया  था  ।

 जो  सरकार  1934  में  देश  पर  शासन  कर  रही  उसे  कांग्रेस  के  समेत  हम  सभी  ने

 ताताशाही  लोकतन्त्र-विरोधी  सरकार  की  संज्ञा  क्योंकि  उस  सरकार  ने  कभी  भी

 जनता  के  कल्याण  की  ओर  ध्यान  नहीं  कभी  भी  जनता  की  इच्छा  को  समझ्नने  का  प्रयत्न

 नहीं  किया  ।  उस  सरकार  की  ऐसी  आलोचना  की  जाती  उस  सम्य  की  ऐसी  सरकार  ने  भी

 जनता  के  मत  को  काफी  मान्यता  दी  थी  और  इसीलिए  उसने  मूल  अधिनियम  में  धारा  14  शामिल

 की  जिसके  अन्तर्गत  यह  अनिवायं  था  कि  नियमों  का  पूर्व-प्रकाशन  हो  ओर  नियमों  के  विषय  में

 जनता  की  इच्छा  का  पता  लगाने  के  तीन  महीने  पश्चात्‌  उन्हें  कानून  की  शक्ति  दी  उस

 सरकार  में  भी  इसे  अधिनियम  में  शामिल  किया  था  जबकि  उसे  जनता  के  विरुद्ध  समक्षा  जाता  था  ।

 बहू  सरकार  जनता  के  विचारों  का  पता  लगाना  चाहती  थी  और  जनता  को  नियमों  की  जानकारी

 प्राप्त  करने  का  अवसर  देती  किन्तु  आज  हमारी  सरकार  जो  एक  गणतन्त्र  तथा  लोकतन्त्र  है
 और  जो  घोषित  करती  रहती  है  कि  जनता  और  संसद  सर्वोपरि  उन  सभी  अधिकारों  को  वापस

 छौंन  रही  है  जो  जनता  को  एक  ऐसी  सरकार  द्वारा  दिए  गए  थे  जो  अत्यन्त  तानाशाही  थी  ।

 हम  कहां  जा  रहे  हैं  ?  क्या  आप  घड़ी  की  सुईयां  पीछे  कर  रहे  हैं  ?  इस  संशोधन  का

 उ्देश्य  क्या  है  ?  इस  संझोधन  से  सरकार  का  उद्देश्य  अत्यन्त  स्पष्ट  हुआ  हैं  ।  सरकार  कह  रही  है

 कि  कह  लोकतांत्रिक  है  ।  किन्तु  वास्तव  में  वह  केवल  लोकतन्त्र-विरोधी  और  जनता  विरोधी  हैं  ।

 इस  न्यिम  को  बदलने  का  क्या  उद्देश्य  है  ?  आप  क्यों  जनता  को  कानून  तथा  नियमों  के  ज्ञान  से  दूर
 रखना  चाहते  आप  जनता  के  सामने  रुकावट  क्‍यों  बन  रहे  हैं  और  उन्हें  यह  जानने  में  रुकावट

 डालते  हैं  कि  नियम  क्‍या  हैं  और  कानून  क्‍या  आप  जनता  को  अच्धेरे  में  रखना  चाहते  हैं

 भौर  कुछ  इस  प्रकार  लोकतन्त्र  सरकार  को  काये  नहीं  करना  आप  किस

 कारण  से  धारा  14  का  संशोधन  करना  चाहते  आप  किस  कारण  से  एक  नई  धारा  14

 प्रस्तुत  करना  चाहते  क्या  यह  पुर्व-प्रकाशन  रोकने  के  लिए  है  ?  आप  कौन-सा  उद्देश्य

 प्राप्द  करना  चाहते  हैं  ?  कतिष्क  जांच  के  सम्बन्ध  में  हमारा  कोई  मतभेद  नहीं  आप  चाहते  हैं

 कि  उसकी  गोपनीय  जांच  हो  ।  हर  प्रकार  से  आप  ऐसा  कर  सकते  हमें  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 किन्तु  इसी  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने
 के लिए  आप  मूल  अधिनियम  को  धारा

 7
 में  संशोधन  कर
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 वायुथान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  5  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 के०  रामचन्द्र  रेड्डी

 सकते  हैं  जिसमें  दुर्घटनाओं  की  जांच  के  विषय  में  कुछ  बातें  कही  गई  मूल  अधिनियम  की  धारा

 7  का  संशोधन  करने  से  यह  उद्देश्य  पूरा  होगा  ।  धारा  7  में  कहा  गया  है  कि  दुर्घटनाओं  के  मामलेਂ

 में  कौन-सी  क्रियाविधि  अपनाई  जानी  किस  प्रकार  जांच  की  जानी  है  तथा  ऐसी  अन्य  सभी  बातें

 उसमें  शामिल  आप  धारा  7  का  संशोधन  कर  सकते  थे  और  कह  सकते  थे  कि  कार्यवाही  बन्द

 कमरे  में  होती  चाहिए  ।  किन्तु  इसके  बदले  कतिष्क  मुकदमें  के  लिए  बन्द  कमरे  में  कार्यवाही  करने

 के  बहाने  आप  जनता  का  अधिकार  छीन  रहे  हैं  भौर  उन्हें  घुप  अन्धेरे  में  डाल  रहे  उन्हें

 कानून  और  नियम  जानने  से  रोक  रहे  आप  इस  बात  को  अप्रत्यक्ष  रूप  से  आरस्भ  करना

 चाहते  हैं  ।

 मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  को  वापिस  ले  लें  और  संदन  के

 विचार-विमर्श  के  लिए  एक  वहुद  विधेयक  लाएं  ।

 हवाई  अड्डे  पर  सेवा  ठीक  नहीं  वह  हमें  कोई  सूचना  नहीं  दी  यदि  मैं

 काउंटर  सं०  1  पर  जाता  हूं  तो  कोई  मुझे  काउंटर  सं०  2  पर  जाने  को  कहता  यदि  मैं  काउंटर

 do  2  पर  जाता  हूं  तो  कोई  मुझे  काउंटर  सं०  3  अथवा  काउंटर  सं०  4  आदि  जाने  को  कहता  कोई

 भी  ठीक  ढंग  से  हमारा  मार्ग  दर्शन  नहीं  करता  जो  खाना  और  कॉफी  दिए  जाते  हैं  वे  बहुत  ही

 खराब  हैं  यद्यपि  मूल्य  अत्यन्त  असामान्य  जो  शिष्टाचार.बरता  जा  रहा  है  वह  बहुत  ही  कम  है  ।

 जब  हम  टिकट  लेने  जाते  हमें  शीघ्र  टिकट  नहीं  मिल  पात्ती  संसद  भवन  में  संसद  सदस्यों  के

 लिए  अलग  काउंटर  कितु  टिकट  लेने  के  लिये  कई  चक्कर  लगाने  पड़ते  हैं  ।  दो  या  तीन  बार

 जाना  पड़ता  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरं'ध  करता  हूं  कि  इन  सभी  चीजों  का  सुधार  करें  |  वह  कृपया
 देखें  कि  सभी  हवाई  अड्डों  पर  यात्रियों  के  प्रति  उचित  शिष्टाचार  बरता  मैं  हवाई

 अड्डे  पर  जाता  हूं  ।  हवाई  अड्डे  से  तीन  या  चार  उड़ाने  होती  जब  मैं  जाता  हूं  तो  मुझे  बैठने

 के  लिए  भी  जगह  नहीं  मिलती  मुझे  आधे  घंटे  अथवा  45  मिनट  के  लिए  खड़ा  रहना  पड़ता  है  ।

 वहां  कोई  ऐसा  व्यक्तित  नहीं  है  जो  हमें  इस  प्रकार  की  उचित  सहायता  प्रदान  करे  कि  सामान  का

 बजन  कहां  करवाना  है  और  कहां  थुरक्षा  जांच  आदि  करानी  आपको  इन  सभी  बातों  में

 सुधार  करना  चाहिए  ।  एक  ऐसा  बृहद  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  ये  सभी  बातें  एक  साथ

 उठाई  जाएं  और  यात्रियों  को  कुछ  आराम  और  सुविधाएं  दी  जाएं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  मानवेन्द्र  सह  :  सभापति  मैं  वायुयान॑  )  1985

 का  समर्थन  करता  हूं  एवं  माननीय  मंत्री  जी  से  इतना  आग्रह  जरूर  कश्ना  चाहता  हूं  कि  इस
 विधेयक  के  साथ-साथ  इसमें  जो  रूल्स  बनाए  गए  उनको  भी  सभा-पटल  पर  रखना  अत्यावश्यक

 23  1985  को  एअर  इन्डिया  के  बोइन्ग  747  विमान  की  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण
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 दुघेटना  हुई  जिसमें  लगभग  329  यात्रियों  की  मृत्यु  हुई  ।  इसके  साथ-ताथ  जापान  में  कुछ  अन्तराल
 के  बाद  ऐयर  लाइन्स  के  विमान  बोइंग  747  की  भी  दुर्घटना  जिसमें  लगभग  520  व्यक्ति  मृत्यु
 को  प्राप्त  इततके  साथ-साथ  मान्यवर  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  का  ध्यान  लंदन  की  एक

 न्यूज  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता

 [  धनुवाद  ]

 सप्ताह  की  इन्टरनेशनलਂ  पत्रिका  के  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  इस  वर्ष  का

 पूर्वाधं  घातक  हवाई  दुर्घटनाओं  के  लिए  बहुत  ही  बुरा  था  ।”

 20  वर्षों  के  दौरान  750  प्रति  वर्ष  की  औसत  तुलना  में  जून  के  अन्त  तक  छः  महीनों
 में  913  लोगों  की  वायुयान  दुर्घटनाओं  में  मृत्यु  हुई  जिस  में  एयर  इन्डिया  दुर्घटना  में  मरने  वाले

 329  लोग  भी  शामिल  हैं  ।"

 ]

 इसके  साथ  इंसमें  दी  गई  तालिका  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करते  हुए
 कहना  चाहता  हूं  कि  1977  में  1034  लोगों  की  मृत्यु  हुई  और  2।  एक्सीडेंटज  हुए  ।  ये  घटनाएं

 घटती-बढ़ती  लेकिन  रीसेंटली  तालिका  में  जो  डाटा  उनके  अनुसार  1984  में  134  व्यक्तियों

 की  मृत्यु  हुई  और  केवल  12  एक्सीडेंट्स  मगर  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  1985  में  वह  लिखता  है
 कि  913  डेथ्स  हुईं  और  21  एक्सीड़ेट्स  हुए  इस  तालिका  का  हवाला  देते  हुए  माल्यवर  मैं

 आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  भारतवर्ष  में  ही  नहीं
 बल्कि  विश्व  में  आतंकवाद  बढ़  रहा  यहां  केवल  सवाल  भारतवर्ष  का  ही  नहीं  ये  दुर्घटनाएं

 चाहे  विमान  के  हाइज  किंग  के  कारण  हुई  चाहे  प्लेस्स  को  ब्लास्ट  किया  गया  ये  दुर्घटनाएਂ
 :

 इस  के  में  काफी  बढ़ी  ये  बातें  इन्कवायरीज  पर  आधारित  हैं  आपके  सामने  ज्वलन्त

 उदाहरण  है  और  ये  बारदातें  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  हैं  ।
 ह

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  और  सदन  के  समक्ष  कुछ  सुझाव
 पटल  पर  रखना  चाहता  हमारे  भारतवर्ष  के  इन्डियन  एयर  लाइन्स  और  एयर  इन्डिया  में  सुरक्षा
 की  व्यवस्था  को  सख्त  किया  गया  जैसा  कि  यहां  पर  बताया  गया  किन्तु  इसको  और  सख्त

 करना  चाहिए  |  यहां  पर  ज॑सा  कि  कुछ  मानतीय  सदस्यों  ने  कहा  है  हसमें  कम्युनिकेशन  और  राडार

 को  भी  अधिक  से  अधिक  लेटेस्ट  टैक्‍्नीक  प्रदान  करनी  चाहिए  जिससे  कि  वायुयानों  के  उड़ते  समय
 भौर  लैंडिंग  करते  समय  जो  दुघंटनाए  होतो  वे  न  हों  ।

 सभापति  सुरक्षा  की  व्यवस्था  भी  बहुत  कड़ी  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इसके
 सम्बन्ध  में  मैं  अभी  आपको  एक  ज्वलंत  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  दिल्‍ली  के  एयर  पोर्ट  पालम

 पर  गया  और  मैंने  कहा  कि  मैं  एम०पी०  तो  उसने  सैल्यूट  मारा  ओर  मुझे  निकल  जाने  दिया

 इस  सम्बन्ध  में  महोदय  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  चाहे  मैं  हुं  चाहे  कोई  ओर  बी०भाई०पी०  स्रि्फ

 वबी०आई०पी०  कह  देत  मात्र  से  निकलने  नहीं  दिया  जाना  बल्कि  उनकी  भआइड़ेंटिटी
 बकायदा  चैक  की  जानी  चाहिए  इस  प्रकार  से  कह  देने  मात्र  से  कि  मैं  एम०पी०  मुशे  बहां

 &
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 मानवेश  सिह  |

 हिन्द  की  और  निकल  जाने  यह  सिस्टम  मैं  ठीक  नहीं  समझ्षता  जो  भी  वहां  सुरक्षा
 अधिकारी  उसको  चाहिए  कि  वे  बकायादा  हमारी  आइडेटिटी  को  वैरीफाई  और  अच्छी

 तरह  से  वैरीफाई  करने  के  बाद  ही  निकलने  दें  ।

 4.00  स०प०

 इसी  प्रकार  अन्य  छोटे-छोटे  एयरपोर्ट स  मैं  टूरिज्म  और  सिविल  एवीएशन  को  कझेटी  में

 उसमें  काफी  चर्चा  सुरक्षा  के  लिय  हुई  ।  बम्बई  और  हैदराबाद  में  निरीक्षण  के  लिय्रे  हमारे

 आदरणीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उप्ते  भेजा  जिसने  छोटे  एयरपोट्स  उनमें  सुरक्षा  को  बहुत
 कमी  यह  देखने  में  आया  है  ।  दिल्ली  तो  इन्टरनेशनल  एयर  पोर्ट  यहां  सुरक्षा  की  व्यवस्था

 काफी
 गा

 मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  चाहे  कोई  भी  वी०आई०पी०  हमारे  भारतदर्थ  के  और

 विश्व  के  इन्टरनेशनल  यात्री  लाखों  की  संख्या  में  इन  भागों  पर  आवागमन  करते  उत्का  साभाम

 अवश्य  चैक  होना  भाहे  हम  संसद-सदस्य  हों  या  कोई  भी  बी०आई०पी०  हो  ऐसा  न  हो
 कि  किसी  के  सामान  में  कोई  चीज  रख  दी  जाये  और  कोई  दुघंटना  हो  जिससे  तमाम  वात्री

 दुर्घटनाग्रस्त  हों  ।  भारत  सरकार  का  अत्तर्राष्ट्रीय  राजनीति  में  इसका  बड़ा  भारी  प्रभाव  पड़ता

 यह  सुझाव  मैं  जोरदार  तरीके  से  रखना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  वायुयात  के  चालकों  और  एयर-होस्टेसेज़  के  लिये  रिफंशर  कोर्सेज  को  व्यधस्था  की  गई
 इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  रिफ्रेशर  कोर्सेज  की  इन  सुरक्षा  अधिकारियों  के  लिये  भी  होकी

 जरूरी  है  जिससे  लेटेस्ट  तकनीक  की  इनको  जानकारी  हो  जिससे  बह  हर  परिष्थित  में  किसी  भी

 खतरे  से  निपटने  के  लिए  सक्षम  हों  ।
 ह

 4.02  म्र०१०

 सोम  नाथ  रथ  पोठासीन

 जहां  तक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  कई
 धार  इन्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  के  बायुयानों  में  जाने  का  मौका  मिला  है  ।  इन्डियन
 एयरलाइन्स  के  जहाजों  में  सफाई  की  बहुत  कमी  उससे  हमारे  भारतीय  नामदिक  और  को०
 आई०पी०  सभी  ट्रैवल  करते  उन  वायुयानों  में  गदहियां  फटी  हुई  होती  कई  बार  वायुकाव
 दैरी  से  चलने  के  कारण  उसमें  बच्चों  के  पेशाब  और  स्टूल  की  यन्दकी  बने
 रहती  इससे  बदबू  का  वातावरण  हमेशा  उसमें  व्याप्त  रहता  कुसियों  के  कुझन
 हालत में  रहते  हैं  ।

 हि

 गाता

 पा  कस

 286



 14  1907
 वायुयान  अध्यादेश  के  निरमुमोदन  के  बारे  मैं
 सांविधिक  संकल्प  और  बायुयात  विधेयक

 | ||
 खाने  के  बारे  में  भी  सुधार  की  बहुत  आवश्यकता  जहां  तक  खाने  का  एयरपोर्ट  का

 कैटरिंग  का  प्रश्न  वहां  पर  यात्रियों  से  बहुत  अधिक  पैसा  वसूल  किया  जाता  इस  तरह  भी
 मैं  ध्यान  आकर्षित  कराना

 इसके  साथ-साथ  सामान  ले  जाने  की  ट्रालियों  की  हालत  बड़ी  खराब  उसके  पहिये
 जाम  रहते  मंत्री  महोदय  भी  एयरपोट  पर  जाते  उनको  इसकी  जानकारी  हमारे
 माननीय  सदस्यों  को  भी  इसकी  जानकारी  होगी  कि  कई  बार  हन  ट्रालियों  से  कपड़े  फट  जाते

 उनके  पहिये  जाम  होने  से  बहुत  सी  लेडोज  को  सामान  ले  जाने  में  बड़ी  परेशानी  होती  है  ।  वहां
 के  कम्ंंचारी  मनमाने  दाम  लेकर  ट्रालियां  ठीक  न  घजाकर  नागरिकों  को  बहुत  परेशान  करतै  हैं
 भौर  पैसे  ऐंठने  का  प्रयास  करते  रहते  हैं  ।

 ट्रिज्म  और  सिविल  एविएशन  की  कमेटी  में  होने  के  कारण  मैं  बम्बई  और  दिल्ली

 एयरपोर्ट  पर  अधिकतर  जाता  रहता  एयरपोर्ट्स  पर  इंक्वायरी  आफिस  का  बड़ा  बेढ़ंगा  रूप

 देखने  में  आया  है  |  वहां  से  किसी  को  कोई  इन्फार्मेशन  नहीं  मिलेगी  ।  विदेशी  यात्रियों  ने  बताया

 कि  इन्क्वायरी  आफिस  यह  बताने  को  तैयार  नहीं  होता  कि  हमारी  गवर्न॑मैंट  के  कौन  से  होटल  हैं
 भर  कौन-से  अच्छे  होटल  में  यात्री  को  जाना  वहां  जाने  के  लिए  टैक्सी  का  क्‍या  रूट

 है  ।  जो  बीच  के  दलाल  हैं  वे  उनको  मिस-गाइड  करते  हैं  और  उनको  अपनी  टैक्सियों  में  ले जाकर

 चांदमी  चौक  के  आस-पास  के  गन्दे  होटलों  में  पहुंचा  देते  हैं  जहां  उनसे  अनाप-शनाप  पैसा  वसूला
 जाता  है  ।  मैं  मांग  कहूंगा  कि  आपके  इन्कवायरी  आफिस  को  बहुत  सतर्क  रहना  चाहिए  ताकि

 पांत्रियों  को  इस  प्रकार  को  परेशानी  न  उठानी  पड़े  ।  यह  भी  शिकायत  मिली  है  कि  आपकी

 इंक्यायरी  आपिस  के  कर्मचारी  तथा  एयर  पोर्ट  के  जो  अधिकारी  व  कमंचारी  हैं  उनका

 एक  पूरा  गैंग  काम  कर  रहा  इसकी  ओर  भी  आपको  ध्यान  देना

 जहां  तक  कस्टम  का  सवाल  है  उसके  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी  शिकायत  है  कि

 वे  मनमानै  तौर  पर  जब  मर्जी  आती  है  तो  किसी  के  सामान  को  कस्टम  से  छोड़  देते  हैं  क्योंकि

 उनके  दाम  बंधे  रहते  हैं  और  दूसरे  लोगों  से  मनमामा  कस्टम  वसूल  किया  जाता  जो  नागरिक

 विदेशों  में  जाकर  कार्य  कर  रहे  मैंने  देखा  उनको  बुरी  तरह  से  परेशान  किया  जांता  है  ।

 उनको  न  तो  रूल्स  मालूम  हैं  और  न  बाई-लाज  मालूम  मेरा  सुझाव  है  कि  इंगवायरी  आफिस

 में  रूस  और  बाई-लाज  रहने  चाहिएं  जिसके  द्वारा  लोगों  को  इस  बात  का  पता  लग  सके  कि

 सा  सामान  वे  ले  जा  सकते  कितना  सामान  ला  सकते  हैं  और  किस  सामान  पर  कितनी-कितनी

 हघूंटी  लगेगी  ।  प्रत्यक्ष  रूप  में  इसकी  लिस्ट  वहां  पर  लगाई  जानी

 मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  और  दिलाना  चाहूंगा  ।  मेरे  पास  वहां  की  लेबर

 ब्षम  के  लोध  आए  विल्ली  एयर  पोर्ट  में  दो  घूनियन्स  हैं  जिनमें  आपस  में  बड़ा  भारी  विवाद

 खड़ा  है  ।  दोनों  वर्मियन्स  आएस  में  लड़ती  रहती  हैं  जिसकी  वजह  से  बहां  का  कार्य  बहुत
 सफर

 कर

 रहा  मैं  माननीय  मंत्री  जो  से  आमप्रह  करूंगा  कि  जैसा  उन्होंने  पिछली  बार  कहा  वे  वहां

 क्र



 धायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  मैं  $  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 मानवेस  सिंह |

 पर  सीक्रेट  बैलट  करा  कर  जिसका  भी  बहुमत  हो  उस  यूनियन  को  रिकर्नाइज  करें  अन्यथा  यही

 स्थिति  चलते  रहने  पर  यहां  की  स्थिति  खराब  होती  जाएगी  ।

 अन्त  में  मैं  एक  भौर  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  जो  भी  विदेशी  नागरिक  विभिन्‍न  एयरवेज

 एयर  इण्डिया  अयवा  इंडियन  एयर  लाइन्स  से  भारत  में  आते  हैं  उनका  मेडिकल  होना  अति

 श्यक  क्योंकि  कई  ऐसी  बीमारियां  हैं  जिनका  इलाज  यहां  पर  मुश्किल  है  ।  विदेशी  नागरिकों  को

 विशेष  रूप  से  इस  बात  के  लिए  मेडिकल  चेक  अप  करना  चाहिए  कि  कहीं  वे  अल्कोहलिक  या  ड्रग

 एडिबट  तो  नहीं  हैं  क्योंकि  उनमें  इस  तरह  का  जो  रोग  होता  है  वह  हमारे  भारतीब  नागरिकों  के

 ,  लिए  बड़ा  हानिकारक  साबित  हो  सकता  मैं  माननीय  मंत्री  से  विशेष  रूप  से  आग्रह  करूंगा

 कि  इस  प्रकार  का  मेडिकल  चेक  अप  करा  कर  जो  भी  ऐसे  विदेशी  नागरिक  पाए  जाएं  उनको

 भारत  की  सरहद  के  अन्दर  नहीं  घुसने  देना  चाहिए  जब  तक  कि  वे  ट्रीटमेंट  से  पूरी  तरह  ठीक

 न  हो  जाएं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  तथा  माननीय  प्रधान  मंत्री

 व  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  और  आग्रह  करता  हूं  कि  आज  सारे  विश्व  में  जो  टेरोरिस्टस  का

 भय  मचा  हुआ  है  उसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  से  सख्त  कार्यवाही
 फी  उनके  केसेज़्ञ  को  बाहर  की  पदालतों  में  नहीं  सुना  जाना  यहां  की  अदालतों  में

 ही  उनके  खिलाफ  कठोर  कदम  उठाए.जाने  चाहिए  ।

 [  प्रमुवार  ]

 शी  चिन्ता  सोहस  :  महोदय  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक के  प्रस्तुत
 होने  से  यह  पता  चलता  है  कि  वर्तमान  सरकार  को  लोकतन्‍्त्र  पर  कितना  विश्वास  है  और  यह  एके
 अत्यन्त  अलोकतान्त्रिक  कृत्य  वास्तव  में  मुझे  सन्देह  है  कि  क्‍या  मन्त्री  जी  ने  वास्तव  में  1934
 का  अधिनियम  ध्यानपूर्वक  पढ़ा  उन्होंने  धारा  14  का  संशोधन  किया  है  ।  यदि  उन्होंने  पूरी
 तरह  से  अधिनियम  पढ़ा  होता  तो  उन्होंने  और  धाराओं  का  भी  संशोधन  किया  होता  ।  वास्तंव  में
 धारा  3  और  7  भी  बराबर  महत्व  के  धारा  3  में  कहा  गया  है  :

 के  आयात  और  उत्पादन  की  सुविधा  के  लिए  ।”

 धारा  3  का  भी  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 तुरन्त  निर्णय  तथा  मौके  पर  पूछ-ताछ  करने  के  लिए  धारा  7  का  भी  संशोधन  होना
 चाहिए  ।  ह

 मंत्री  ने  धारा  7  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहा  जहां  तक  घारा  14  का  सम्बन्ध  हैपूष  ...
 प्रकाशन  के  लिए  तीन  महीने  से

 कम  समय  की  अवधि  की  व्यवस्था  ठीक  संशोधन  से  केवल  ey
 प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  के  पास  संसदीय  लोकतन्‍्त्र  का  कोई  महत्व  नहीं
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 14  1907  वायुयान  अध्यादेश  के  निरनुमभोदन  के  बारे  में
 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 ——  —  न  —  नअनजनियज+  अन्‍अनन-+

 इंडियन  पेटन्टस  एण्ड  डिजाइन्स  अधिनियम  की  धारा  42  केवल  उस  वायुयान  पर

 लागू  होती  है  जो  भारत  में  पंजीकृत  हुए  हैं  ।  मुशे  नहीं  मालूम  कि  बया  यह  उन  पर  भी  लागू  होगा
 जो  विदेश  में  पंजीकृत  किए  गए  हैं  ।  उस  सीमा  तक  इस  धारा  का  संशोधन  किया  जाना  है  ।

 वाययान  1937  की  किसी  भी  धारा  में  रक्षा  वायुयान  विशेषकर  नौसेना

 यान  तथा  वायुसेना  बायुयान  की  शामिल  नहीं  किया  गया

 मैं  सरकार  को  कुछ  सुझाव  देना  यदि  सरकार  कोई  वायुयान  अथवा  हेलीकॉप्टर
 खरीदना  चाहती  हैं,तो  यह  काम  एक  व्यक्ति  द्वारा  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ;  इस  कार्य  के  लिए  ]
 एक  समिति  होनी  और  उस  विशेष  समिति  में  लोकतान्त्रिक  निर्णय  लेकर  इसका  संचालन

 होना  चाहिए  आजकल  ऐसा  नहीं  होता  हम  सुनते  हैं  कि  वायुयान  सम्बन्धी  मामलों  में  बहुत

 कुछ  हो  रहा  इसे  तुरन्त  कम  किया  जाना  चाहिए  ।

 मेरे  सोटिस  में  यह  बात  लाई  गई  है  और  समाचार  पत्रों  में  भी  यह  बात  आई  है  कि  कुछ

 विमान  चालक  मदिरा  पी  कर  विमान  चलाते  हैं  ।  वास्तव  में  समाचार  पत्र  से  मुझे  ज्ञात  हुआ  है

 कि  कनिष्क  वायुदुर्घटना  इसलिए  हुई  क्योंकि  विमात  चालक  ने  खूब  शराब  थी  हुई  थी  ।  मैं  माननीय

 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  की  गहराई  से  जांच  करें  और  इस  ध्वंस  की  जांच

 करने  वाले  आगय्रोग  को  कुछ  हिंदायतें  दें  ।

 हेलीकॉपटर  निगम  के  गठन  की  अत्यन्त  आवश्यकता  इस  से  तेल  के  मामले  में  और

 अन्तरनगरीय  परिवहन  के  मामले  में  भी  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 इन  कुछ  सुझावों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 थ्रो  हरीश  राबत  :  सभापति  मैं  अपने  आपको  दुविधा  पें  पा  रहा  हूं  कि

 इस  बिल  का  समर्थन  किया  जाए  या  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  यह  निवेदन  किया  जाए  कि  इस  बिल  में

 थोड़ा  आप  तरमीम  करें  ।  इस  तरमीम  के  बारे  में  हमारे  ओर  मित्रों  ने  भी  निवेदन  किया

 निश्चित  तौर  पर  इस  बिल  के  माध्यम  से  यह  हमको  आभास  हो  रहा  है  कि  जो  अधिकार  हुमारा

 जो  अधिकार  आम  व्यक्ति  का  उसको  हम  कुछ  हाथों  तक  सीमित  कर  रहे  यदि  हमारे

 सामने  कोई  इमरजेंसी  जिस  प्रकार  की  स्थिति  पैदा  उप्तमें  किसी  को  भी  ऐतराज  नहीं

 यदि  सरकार  कुछ  अधिकारों  को  कर्टेल  करती  ।  लेकिन  एक्ट  में  आम  परिवतेन  के  जरिए  यदि

 हमेशा  के  लिए  उन  अधिकारों  को  सीमित  कर  दिया  जाएगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  कोई  भी

 व्यक्ति  स्वागत  करने  में  अपने
 क्षीपको

 पशोपेश  में  पाएगा  ।

 परिषहन  सन्‍्त्रो  बंसी  :  लगता  ढागा  जी  ने  आपको  ब्रीफ  कर  दिया
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 वायूयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  5  1985

 सांविधिक  संकल्प  और  वायूयान  विधेयक
 CRO  आ  ऋआ  आस  जननी  बअनविनगिनन>-+++-मनकननम«-पमन+-+-नप नानक  मन  भ  नाक  «कफ  पा  कफ  जी  सा

 श्री  हरीश  रावत  :  मैं  समर्थन  कर  रहा  लेकिन  मुझे  डागा  जी  का  असर  लगा  है  ।

 लेकिन  माननीय  मंत्री  जी  यह  असर  इस  पक्ष  के  और  उस  पक्ष  दोनों  तरफ  के  सदस्यों  को  हुमा

 है  ।  ऐसा  लगता  डागा  जी  कोई  संशोधन  रखते  हैं  तो  वह  हमारे  दिल  को  भी  क्षपील  कर  सकते

 हैं

 विस  मन्त्री  श्री  प्रताप  :  पहली  बार  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  इस  बिल  के  विषय  में  और  अधिक  न  कह  माननीय  मनन्‍्त्री

 जी  से  कहना  चाहता  जब  मात्र  रेलवे  मंत्रालय  आपके  पास  तो  रेलवे  के  कामकाज  में  आपके

 द्वारा  बहुत  सुधार  लाया  गया  ।  गाड़ियों  में  पत्चुयेलिटी  एफिशियेंसी  आई  ।  अब  हमें  उम्मीद

 है  कि  आप  एयर  सर्विसेज  पें  निश्चित  तौर  पर  सुधार  लायेंगे  ।  इस  समय  हालत  यह  है  कि  यदि

 ट्रेन  के  लिए  पांच  मिनट  तो  ट्रेन  छूट  जाएगी  और  यदि  किसी  की  स्टेशन  पर  रिसीव  करने  के

 लिए  जाना  है  और  हम  पांच  मिनट  लेट  हो  जाते  तो  वह  व्यक्ति  स्टेशन  पर  टहलते  हुए  मिलते
 रेलवे  में  इतने  सुधार  के  लिए  हमें  गर्व  है  और  इसके  लिए  हम  आपको  बधाई  भी  देते  मगर

 आप  एयर  पोर्ट  पर  यदि  वहां  ।0  मिनट  या  15  मिनट  भी  लेट  पहुंचे  तो  मन  में  भरोसा

 रहता  है  कि  प्लेन  छूटा  नहीं  मिल  ही  जायेगा  ।  वहां  जाने  के  बाद  पता  चलता  है  कि  प्लेन
 40  मिनट  या  50  मिनट  देर  से  जाने  वाला  कुछ  सेक्टर  में  तो  यह  बहुत  ही  देर  कर  के  जाता

 है  ।  प्लेन  के  बारे  में  पहले  दो-तीन  बार  अनाउन्स  होता  रहता  है  और  अन्त  में  यह  बता  दिया  जाता

 है  कि  अब  तो  प्लेन  जायेगा  ही  नहीं  ।  इससे  निराश  होकर  वहां  से  लौटना  पड़ता  इसमें  सुधार
 करने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।

 कुछ  सैक्शंस  में  सुबह  का  नाश्ता  बहुत  ही  खराब  मिलता  जब  कोई  आदमी  सुबह  प्लेन
 से  जाता  है  तो  यह  उम्पीद  करके  जाता  है  कि  वहां  कुछ  नाश्ता  मिलेगा  ।  लेकिन  नाएते  में  क्‍या
 देते  एक  समोसा  दे  देते  हैं  और  वह  समोसा  न  जाने  कहां  के  और  किस  प्रकार  के  तेल  से  बना

 रहता  विशेष  तौर  से  जो  कलकत्ता  वाला  सैक्सन  है  वहां  ।  हो  सकता  है  उसमें
 पश्चिम  बंगाल  के  हमारे  माक्संवादी  मित्रों  का भी  योगदान  हो  कि  हमको  गलत  नाश्ता  मिलें  ।

 आप  कहीं  से  प्लेन  से  समय  पर  एयर  पोर्ट  पर  पहुंच  जाइये  परन्तु  आपका  जो  सामान

 बाता  है  उसके  लिए  आपको  30-30  और  40-40  मिनट  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  है  और

 कहीं  तो  जब  ड्यूटी  चेंज  होती  है  तो  सामान  आने  में  एक-एक  और  डेढ़-डेंढ़  घंटा  इन्तजार  करना

 पड़ता  है  ।  यह  दिल्‍ली  एयर  पोर्ट  पर  होता  इसमें  भी  सुधार  करने  की  जरूरत  है  ।

 यद्यपि  यह  इस  बिल  के  अन्तर्गत  नहीं  आ  रहा  लेकिन  मैं  अपने  मन  को  रोक  नहीं  पा
 रहा  हूं  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  वहां  ,  बरेली  एक  महत्वपूर्ण  केन्द्र  वहां
 पहले  से  ही  एयर  पोर्ट  बना  हुआ  उसको  बोइंग  सबिस  से  जोड़ने  की  कृपा  करें  ।  जितनी  जल्दी
 आप  इसको  जोड़  देंगे  उतनी  ही  हमें  खशी  होगी  ।
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 पन्तनगर  को  आपने  वायुदृत  से  जोड़ा  लेकिन  रेगुलर  सबिस  नहीं  मेरा  आपसे

 है  कि  पन्तनगर  से  दिल्ली  के  लिए  और  लखनऊ  के  लिए  भो  रेगुलर  वायुदृत  की  सबिस

 चूंकि  वायुदूत  का  जिक्र  आया  है  तो  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  की  तरफ  से  एक  शिकायत

 आपके  पास  पहुंचाना  उत्तरप्रदेश  सबसे  अधिक  जनसंख्या  वाला  प्रदेश  है  लेकिन  वहां  सब

 से  कम  वायुद्त  के  स्टेशन  आप  यदि  उत्तर  प्रदेश  को  अधिक  से  अधिक  वायुद्ृत  की  सविस  से

 जोड़ें  तो  इससे  भविष्य  में  आपको  भी  फायदा  होगा  ।  वहां  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  में  यह  आदत

 पैदा  होगी  कि  वे  एयर  सविस  का  यूज  करें  और  कालान्‍्तर  में  आपको  एक  अच्छा-खासा  ट्रैफिक
 मिलेगा  ।  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश

 के  अधिकांश  बड़ें-बड़  जिनकी  एक  लाख  से  ज्यादा  आबादी  है  और  जिनमें  पोटटेशयल

 उनको  एयर  सबिस  से  जोड़ने  की  कृपा

 मैं  यहां  पर  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  आपने  उत्तर-पूर्व  के  बहुत  सारे  पवंतीय  क्षेत्रों

 को  वायुदृत  से  जोड़ा  है  जिसके  लिए  आप  दघधाई  के  पात्र  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  की  तरह  उत्तर  प्रदेश

 में  भी  पर्॑तीय  क्षेत्र  है  और  हम  लगातार  निवेदन  करते  हुए  थक  गये  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  कोचर
 जो  कि  चमोली  जिले  में  में  एक  बहुत  बढ़िया  एयर  स्ट्रिप  बन  सकता  है  उसको  और

 गढ़  को  भी  वायुदृत  से  जोड़ें  ।  हम  तो  यहां  तक  भी  तैयार  हैं  कि  आपको  कच्ची  हवाई  पट्टी  बना  कर  दे
 सकते  हैं  यद्दि  आप  उनको  वायुद्रृत  सेवा  से  जोड़  दें  ।  हम  प्रदेश  सरकार  को  बाध्य  कर  सकते  हैं  कि

 हमें  जो एन०  आर०  ई०  पी०  का  पैसा  मिलता  हम  उससे  वहां  पर  हवाई  पट्टी  बना  सकते  हैं  ।

 अगर  आबकी  दृष्टि  हो  जायेगी  तो  हमारा  वह  इलांका  भी  वायुदृत  से  जुड़

 हेलिकोप्टर  कारपोरेशन  आप  बनाने  जा  रहे  हैं  जो  एक  स्वागत  योग्य  कदम  मगर  मुझको
 यह  जानकर  तकलीफ  हुई  कि  यह  कारपोरेशन  केवल  ओ०  एन०  जी०  सी०  और  कुछ  हृद  तक  नार्थ

 ईस्ट  प्रान्त  को  केटर  इसमें  किसी  भी  रूप  में  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  को
 शामिल  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  के  6  पव॑तीय  जिले  हैं  जिनके

 डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वाटटंस  को  कालान्‍्तर  में  हेलिकोप्टर  सविस  से  जोड़ा  जाना

 लखनऊ  प्रदेश  की  राजधानी  लखनऊ  में  इतना  ट्रैफिक  है  चारों  तरफ  से  और  माननीय
 बिक्त  मन्त्री  भी  इस  बांत  से  सहमत  होंगे  कि  कानपुर  और  उन्‍नाव  आदि  शहरों  में  बहुत  से  लोग

 ऐसे  हैं  जो  विदेशी  मुद्रा  कमाकर  लाने  वाले  लाल  हैं  और  इस  समय  उनको  दिल्‍ली  आना  पड़ता  है  और

 वहां  सामान  उतारते  फिर  उसके  बाद  एयर  लाइन्स  की  शरण  में  आते  अगर  मेहरबानी

 करके  लखनऊ  के  हवाई  अड्डे  को  इण्टरनेशनल  एयरपोर्ट  के  रूप  में  डेवलप  करके  वीकली  गल्फ

 एयरलाइन्स  से  इसको  ओड़

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  असमंजस  में  ही  सही  माननीय  मंत्री  जी  और  उनके  मन्त्रालय  की
 बोध्यता  पर  भरोसा  करते  हुए  इस  बिल  का  समन  करता
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 लोक  सभा-पटल  पर  तथा  4  1985  को  राज्य  सभा-पटल  पर  रखे  गये  अतः  नियमों
 को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  इन  नियमों  की  समीक्षा  कर

 सकती  है  ।  ऐसा  करने  में  कोई  बुरी  बात  नहीं  सरकार  बिल्कुल  भी  पूर्ब-प्रकाशन  से

 मुक्षित  नहीं  दे  रही  केवल  कुछ  नियम  रूप  में  ही  ऐसा  कर  रही  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  दुर्घटना  के  शिकार  हुए  लोगों  के  उत्तराधिकारियों  को  मुआवजे  देने

 आदि  से  सम्बन्धित  अन्य  बातों  के  बारे  में  कहा  है  ।  हम  यह  शीघ्रता  से  निपटाने  की  कोशिश  कर

 रहे  हैं  ।  एयर-टैक्सी  सेवा  तथा  कलकत्ता  उड़ान  के  समयों  के  बारे  में  भी  प्रश्न  उठाये  गये  हैं  ।  श्री

 ब्यास  जी  ने  पूछा  है  कि  टोरेंटों  में  विमान  की  जांच  न  किये  जाने  की  जिम्मेदारी  किस  पर  हैं  और

 गलती  करने  वाले  के  विरुद्ध  कारंवाई  की  जानी  चाहिए  |  जांच  आयोग  इन  सब  बातों  पर  विचार

 कर  रहा  हम  अभी  यह  नहीं  कह  सकते  कि  कौन  दोषी  है  अथवा  कौन  दोषी  नहीं  है  ।  इस  बात

 का  निर्णय  जांच  आयोग  को  करना  है  ।  स्वश्री  हरीश  रावत  तथा  मानवेन्द्र  सिंह  ने  मध्याह्न
 भोजन  तथा  रात्रिभोज  की  व्यवस्था  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।  इन  प्तब  बातों  को  सुधारने  का  मैं

 प्रयत्न  कहूंगा  ।  उडान  समयों  के  बारे  में  हमने  मंत्रालय  में  एक  प्रणाली  शुरू  की  है  जिसमें  जो  भी

 विमान  देर  से  जाता  है  प्रतिदिन  हम  उसका  चार्ट  बनाते  हम  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करते

 हैं  कि विमान  कितना  विलम्ब  से  उड़ते  हैं  ?  कारण  क्‍या  हैं  ?  यह  समय  पर  क्यों  नहीं  उड़ा  ?  हमने

 इन  सब  बातों  पर  रेलवे  विभाग  की  तरह  नियंत्रण  करना  आरम्भ  किया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इन

 सब  बातों  में  ठोस  सुधार  होंगे  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  पालम  हवाई  अड्डे  से  नाथे  तथा  साऊथ  एवस्यू  तक  को

 परिवहन  व्यवस्था  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 क्रो  बंसो  लाल  :  मैं  इस  मामले  को  भी  देखूंगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  जंगा  रेड्डी  को  नहीं  लिया  जा  रहा  ।  मैं  उनके  द्वारा  प्रस्तावित

 सांविधिक  संकल्प  को  सभा  के  मत  के  लिए  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 “  कि  यह  सभा  16  1985  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रस्यापित  वायुयात
 1985  (1985  का  अध्यादेश  संख्या  7)  का  निरनुमोदन  करती

 है  ।!

 प्रस्ताव  झस्वोकहृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बंसी  लाल  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  पर  विचार  करने  के

 प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।  प्रश्न  यह

 वायुयान  1934  में  और  संशोधन  करते  वाले  विधेयक  पर  विध्ार

 किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ।



 वॉयुयान  अध्यादेश  के  निरनुमोदन  के  बारे  में  $  1988

 सांविधिक  संकल्प  और  वायुयान  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  करेगी  ।

 खण्ड  के  भ्रधिनियम  22  का  संशोधन

 भी  मूल  चन्द  डागा  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 1.  पृष्ठ

 खण्ड  2  के  स्थान  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “2,  बायुयान  1934  धारा  14  के  पश्चात  निम्नलिखित

 परन्तुक  जोड़ा  अर्थात्‌  :--

 परन्तु  केन्द्रीय  लोकहित  लिखित  आदेश  किसी  मामले  में

 पूर्व  प्रकाशन  की  शर्त  में  ढील/छूट  दे  सकती  है  ।””

 धारा  14  के  सम्बन्ध  में  जो  मैंने  कहा  है  वह  यह  है  कि  न  केवल  एक  समिति  ने

 बल्कि  संसदीय  समितियों  ने कई  बार  एक  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  नियमों  के  प्रारूप  को

 शित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  आम  जनता  अथवा  जो  लोग  उन  नियमों  से  प्रभावित  होते  हैं  ये

 अपनी  आपत्तियां  उठा  सके  तथा  उन  आपत्तियों  को  या  तो  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की

 जानकारी  में  लाया  जा  सके  या  वे  सदस्यों  को  संशोधनों  का  सुझात्र  दे  सके  |  मेरा  संशोधन  यह  है

 या  वे  सदस्यों  को  कि  अधिनियम  की  धारा  ।4  को  ऐसे  ही  रहने  दिया  जाये  और  बहुत  से  सदस्यों  ने

 मेरे  द्वारा  वित  संशोधन  का  समर्थन  किया  मैंने  जो  सुझाव  दिया  है  वह  है  :

 केन्द्रीय  लोकहित  लिखित  आदेश  किसी  मामले  में  पूब
 प्रकाशन  की  शर्ते  में  ढील/छुट  दे  सकती

 अगर  आप  चाहते  हैं  कि  कुछ  असाधारण  मामलों  में  आप  लिखित  रूप  में  कारण  बताकर

 ऐसा  कर  सकते  हैं  परन्तु  इसके  लिए  प्रारूप  के  प्रकाशन  से  अभिमृक्ति  की  क्या  आवश्यकता

 धारायें  7  और  8  हैं  जिनके  अन्तर्गत  आप  अधिसूचना  के  जरिये  नियम  जारी  कर  सकते  हैं

 ओर  जब॑  दुघंटना  का  प्रश्न  हो  तो  जांच  कर  सकते  हैं  ।  इसी  तरह  से  मैंने  एक  साधारण  से

 धन  का  सुझाव  दिया  है  जिसका  बहुत  से  सदस्यों  ने  समर्थन  किया  है  ।

 करो  बंसी  लाल  :  मुझे  यह  स्वीकार  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  डागा  जी  क्‍या  आप  अपने  संशोधन  के  लिए  आग्रह  कर  रहे  हैं  .?

 की  पूल  अन्द  डागा  :  मैं  आग्रह  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  सभा  श्री  मूल  चन्द  डागा  द्वारा  रखे  गये  संशोधन  को  वापिस  लेने

 की  अनुमति  देती  है  ?

 कई  माननीय  सदस्य  :  हां
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 संशोधन  संख्या  ),  सभा  की  ध्रसमति  से  बापस  लिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खर्ड  3  विधेषक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  |,  ध्षिनियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़े  बिये  गये  ।

 झी  बंसो  लाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारिद्व  किया  जाये  ।”

 स्‍्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.31  Hoo

 करण  झ्रोशोगिक  कम्पनी  विधेयक

 (--

 ]

 सभापति  सहोदय  :  सभा  अब  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  विधेयक  पर

 आगे  विचार  करेगी  ।

 झी  सी०  साथव  रेडडी  :  मंत्री  महोदय  के  सुझाव  पर  कि  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  कही  गयी  कुछ  बातों  पर  सरकार  विचार  करके  स्वीकार  करने  जा  रही  है  इस  विधेयक

 पर  विचार  स्थगित  कर  दिया  गया  था  |  विचार  शुरू  करने  से  पहले  हम  चाहेंगे  कि

 विधेयक  के  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  रुख  है  ।

 बिस  सम्त्रो  बिश्बनाथ  प्रताप  :  हम  दो  संशोधन  लाये  एक  श्र  मिक

 सहकारी  समितियों  से  संबंधित  अगर  बिक्री  या  पटटे  पर  देने  का  विचार  चल  रहा  तो  बोर्ड

 इस  बिकल्प  पर  भी  विचार  कर  सकेगा  ।  दूसरा  संशोधन  है  कि  अगर  कहीं  मुप्रबन्ध  है  अथवा

 कम्पनी  के  हितों  के  विपरीत  धन  को  कहीं  और  लगाया  जाता  है  तो  बोर्ड  बित्त  सहायता  देने  वाले

 ०७३



 रुर्ण  औद्योगिक  कम्पनी  5  दिश्वम्बर  ,1985
 न  «मन  पखितानभउििंजनल्च

 विश्वनाथ  प्रताप  सिंह ]}

 संस्थान  को  10  वर्ष  तक  उसे  वित्तीय  सहायता  से  वंचित  करने  का  निर्देश  दे  सकता  है  ।  हम  ये

 संशोधन  लाये  ।

 डा०  दत्ता  सामन्त  दक्षिण  :  सभापति  औद्योगिक  रुग्णता  की

 समस्‍या  बहुत  ही  गंभीर  हो  गयी  है  और  इस  समय  बहुत  सारे  एकक  रुग्ण  अब  यह  रुग्णता

 महाराष्ट्र  जोन--और  पश्चिम  बंगाल  में  कलकत्ता  में  फैल  रही  है  ।

 रिजव  बैंक  के  अनुसार  लगभग  एक  लाख  एकक  बन्द  हैं  और  उनमें  बेंकों  की  3500  करोड़

 रुपये  की  कुल  पूंजी  लगी  हुई  1982  में  यह  राशि  3100  करोड़  रुपए  गत  10  वर्षों  में

 यह  दुगनी  हो  गयी  बैंकों  के  कुल  वित्त  का  लगभग  8  प्रतिशत  रुग्ण  मिजों  में  लगा  हुआ  है  और

 यह  कभी  वापिस  नहीं  आयेगा  ।  इसके  अतिरिक्त  वित्त  निगम  के  लगभग  1000  करोड़  रुपये  हैं  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  डागा  जी  ने  कहा  है  कि  इस  देश  के  लगभग  5000  करोड़  रुपए  इन

 सब  रुग्ण  एककों  में  लगे  हुए  हैं  और  मुझे  यह  कहने  पर  बाध्य  होना  पड़  रहा  है  कि  इस  सरकार  ने

 गत  10-20  वर्षों  से  सत्ता  में  रहते  हुए  भी  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 मैं  एक  बहुत  ही  दिलचस्प  बात  का  उल्लेख  करना  चाहुंगा  ।  रुग्णता  का  मुख्य  कारण  श्रमिक

 महीं  है  ।  रिजर्व  बैंक  के  के  लिए  श्रमिक  केवल  2  प्रतिशत  तक  ही  जिम्मेदार  हैं
 और  60-70  प्रतिशत  यह  रुग्णता  कुप्रबन्ध  के  कारण  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  पर  मुझ
 से  सहमत  होंगे  ।  दूसरी  तरफ  अनावश्यक  ही  मेरे  जैसे  लोगों  की  हड़ताल  आदि  के  लिए  आलोचना

 की  जाती  प्रबन्धकर्ता  निर्भीक  होकर  धोखाधड़ी  कर  रहे  उसकी  गहराई  में  जाने  का  तो
 समय  नहीं  है  ।  बम्बई  टेक्सटाइल  मिल्स  मुकेश  मिलों  को  एक  होटल  बनाने  के  लिए  जला  रही
 वे  श्रमिकों  को  उनकी  भविष्य  निधि  का  पैसा  न  देकर  उनका  पैसा  डकार  रही  उन  सबकी

 पंजीकृत  क्रय-विक्रय  एजेंसियां  मैं  आपको  कई  सो  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जहां  पर  बहुत  मात्रा

 में  धनराशि  को  अन्य  जगहों  पर  लगाया  गया  कल  के  अनुपुरक  बजट  में  केन्द्रीय  सरकार

 फ्रैंच  मिल  के  लिए  12  करोड़  रुपए  दे  रही  आप  रामगोपाल  को  जानते  वह  कहां  है  ?

 अ्रव  उसने  महाराष्ट्र  में  ।0  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  नया  फरनेस  एकक  शुरू  किया

 मेरी  वहां  पर  मजदूर  यूनियन  वह  केवल  दस  रुपये  श्रमिकों  को  दे  रहा  ये  सभी  लोग

 तथा  विशेष  परिवार  सरकार  की  कमजोरी  को  जानते  हैं  वे  कानून  की  कमजोरी  को  समझते  हैं  ।
 वे  जानते  हैं  कि  कहां  कैसे  काम  निकालना  ये  लोग  देश  का  करोड़ों  रुपया  डकार  रहे  हैं  और
 उद्योगों  को  रुणण  बना  रहे  अब  कार्यवाही  करने  का  समय  आ  गया  सरकार  स्वतंत्र
 अंव्यवस्था  की  नीति  अपनाने  जा  रही  है  ।  अब  सरकार  सातवीं  योजना  बना  रही  है  तथा
 सदी  की  बात  कर  रही  है  ।  मुझे  डर  है  कि  अगर  इन  लोगों  को  कानून  की  जकड़  में  नहीं  लाया  गया  *

 तो  देश  में  आधिक  संकट  आ  जाएगा  ।  इस  प्रकार  का  साधारण  जिसमें  उच्च
 स्थायालय  के  न्यायाधोश  की  अध्यक्षता  एक  सचिव  तथा  अन्यों  के  साथ  कुछ  विशेष  निर्देश  देने
 के  लिए  ऐक॑  बोर्ड  गठित  करने  का  प्रावधान  किया  गया  सहायक  नहीं  होगा  ।  रुण्ण  एकक
 कौन  चलायेगा  ?  इसीलिए  माननीय  मंत्री  महोदय  अब  रुणण  उद्योगों  के  लिए  अस्पताल  खोल

 हैं
 ।  ये  उद्योग  माननीय  वित्त  मंत्री

 के
 अस्पताल  में  जायेंगे  और  |नियोक्‍्ता  सब  जगह  करोड़ों
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 रुपये  से  लाभान्वित  जितने  अधिक  एककों  का  समापन  उतने  ही  वे  अधिक  अमीर

 बनेंगे

 इस  विधेयक  के  अनुसार  सरकार  एक  बोडे  बनाने  जा  रही  है  और  इसके  अध्यक्ष  तथा

 अन्य  सदस्य  ऐसे  लोग  होंगे  जो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  हैं  अथवा  रहे  हैं  या  बनने  के  लिए
 पात्र  बोर्ड  के  पास  कुछ  शक्तियां  प्राप्त  अगर  50  प्रतिशत  से  शेयर  पूंजी  नीचे  जाती  है

 तो  एकक  को  रुग्ण  घोषित  कर  दिया  जाएगा  और  तब  बोर्ड  उसकी  जांच  करेगा  ।  बोर्ड  वह  एकक
 चलाने  उन्हीं  लोगों  को  देगा  ।  अगर  नहीं  देता  है  तो  परिचालन  प्राधिकरण  आयेगा  |  इसके  बाद

 वे  और  अधिक  समय  के  लिए  टिक  जायेंगे  और  इसमें  दो  माह  और  लग  उस  योजना  को

 परिचालन  प्राधिकरण  द्वारा  क्रिप्रान्वित  किया  जाएगा  ।  अगर  वह  एकक  तब  भी  नहीं  चल  पाता  है

 तो  उसका  परिसमापन  क्रिया  माननीय  मन्‍्त्री  महोदस  परिसमापन  नहीं  चाहते  ।  मैं  भी

 परिसमापन  नहीं  चाहता  |  यह  खराब  चीज  परन्तु  अब  तक  पुन-निर्माण  बैंक  तथा  शिखर

 वित्तीय  संस्थानों  ने  क्या  किया  है  ?  सभी  एकक  परिसमापन  चाहते  हैं  ।  मैं  फिर  स्पष्ट  तौर  पर  इस  सभा

 में  कहना  चाहता  हुं  कि  श्रमिक  इसके  लिए  जिम्मेदार  नहीं  कई  लोग  रुग्णता  के  लिए  मुझे  दोष

 देते  हैं  क्योंकि  मैं  श्रमिकों  से  संबंधित

 जैसा  कि  मैंने  रिजवं  बैंक  के  सर्वेक्षण  के  मजदूरीं  के  कारण  केवल  दो  प्रतिशत

 इका  हयां  ही  रुग्ण  हैं  और  60-70  प्रतिशत  इकाइयां  नियोजकों  के  कारण  रुग्ण

 कितने  मजदूर  सम्बंड्ध  500-600  बड़ी  कपड़ा  मिलें  हैं  जिनमें  10  लाख  लोग  काम  में  लगे

 एक  हजार  मध्यम  स्तर  के  उद्योग  हैं  जिनमें  लगभग  5  लाख  लोग  लगे  और  70  से  80  हजार

 इकाइयां  हैं  जिनमें  प्रत्येक  में  100  मजदूर  का  करते  इस  प्रकार  लगभग  25  लाख  मजदूर  सम्बद्ध

 मालनीय  सदस्य  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  ने  कहा  कि  कई  मजदूरों  ने  आत्महत्या  कर  ली  मुझे

 मजदूर  सम्मेलन  में  सम्मिलित  होने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  माननीय  श्रम  मंत्री  यहां  नहीं  हैं  ।  इन

 मजदूरों  के  भविष्य  निधि  के  63  करोड़  रुपये  का
 मामला  और  350  से  400  करोड़  रुपये  की  ग्रच्युटी

 या  सेवानिवृत्ति  लाभ  का  मामला  जो  वेतन  नहीं  दिए  गए  हैं  उनके  आंकड़े  मेरे  पाश्त  नहीं  लेकिन

 इन  मजदूरों  का  क्या  दोष  है  ?  एक  बोर्ड  अब  बनाया  जा  रहा  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  विधेयक  में

 कह  रहे  हैं  कि  सभी  को  त्याग  करने  के  लिये  आगे  आना  लेकिन  मजदूर  क्यों  त्याग  करें  ?  मैं

 30  बर्व  तक  कार्य  करता  और  कोई  अन्य  मुनाफा  कमाता  है  और  वह  मुझे  मेरी  भविष्य  निधि  नहीं

 चुकाता  है  और  मुझे  मेरा  हक  नहीं  लेकिन  उस  बात  के  लिये  मैं  क्यों  नुकसान  उठाऊं  ?  हमें

 त्याग  करना  है  |  हमें  अपना  वेतन  कम  कर  देना  मैं  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गये  ऐसे

 सुझावों  का  विरोध  करता  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  ऐसे  कदमों  से  बात  नहीं  मेरी  समझ्  में

 नहीं  आता  कि  आप  इकाइयों  के  बीमार  होने  के  बाद  ही  क्‍यों  जागते  जब  नियोजक  द्वारा  यह  कहा

 जांता  है  कि  इकाई  बीमार  हो  गई  है  तभी  आप  काम  करना  प्रारम्भ  करते  तब  वह  एजेन्सी  क्‍या  है

 जिसे  आप  बनाना  चाहते  उच्चतम  न्‍्यायाज्लय  और  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  उद्योग  को  नहीं

 आपकी  कार्य  करने  वानी  एजेन्सी  कोन  सी  इस  कानून  के  वित्तीय

 ब्रैंक  कार्य  करने  वाली  एजेंसियां  पुनिर्माण  बैंक  और  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास  इन
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 दत्ता  सामंत  ]

 इकाइयों  को  चलाने  का  कोई  अनुभव  नहीं  आपके  पु्नानर्माण  बैंक  ने  धम्बई  की  कोहिनूर  मिल  के

 सम्पन्ध  में  निर्देश  दिये  और  उन्होंने  वाइमैन  थार्डन  बम्बई  के  लिये  भी  निर्देश  दिये  वे  किसी  ऐश्े

 को  भेजते  हैं  जिसंका  इकाई  में  कोई  हिस्सा  या  कोई  रुचि  नहीं  मालिक  चला  जाता  है  और  एक  गया

 निहित  स्वार्थ  प्रवेश  करता  कोहिनूर  कारखाने  की  देनदारी  52  करोड़  रुपये  थी  और  बैंक  द्वारा  भेजे
 गये  व्यक्ति  ने  10  करोड़  रुपये  और  डकार  लिये  और  सरकार  को  उसे  हटाना  बाइमैंन  गार्डने

 मामले  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  ने  एक  व्यक्त  को  भेजा  और  वह  भी  पैसा  डकार  इकाई

 बन्द  है  ओर  मेरे  ३000  मजदूर  मर  रहे  अमर  डाइ  केम  के  मामले  पुनर्निर्माण  बैंक  पर  20
 करोड़  रुपये  बकाया  आपने  मुझे  अधिक  समय  नहीं  दिया  है  अन्यथा  मैं  ऐसे  सैकड़ों  उदाहरण  दे

 सकता  मैंने  कुछ  ऐसी  इकाइयों  के  बारे  में  कहा  है  जहां  बैंकों  की  इस  प्रकार  की  एजेन्सियां  सफल

 नहीं  ६ई  मैं  यह  जानने  को  उत्सुक  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  और  क्या  करने  जा  रहे  इन  कार्यरत

 एजेन्मियों  का  अर्थ  वही  बैंक  वाले  आप  उनके  हाथों  में  ब्लेल  रहे  इससे  काम  नहीं

 मुझे  ऐसा  कहते  हुए  बड़ा  दुख  होता  हो  सकता  है  आप  ईमानदारी  से  कर  रहे  हों  और  मैं

 इसकी  प्रशंसा  करता  हूं  । आप  कुछ  कर  रहे  लेकिन  इससे  काम  नहीं  ये  कार्य रत  एजेन्सियां

 असफलता  को  ही  जन्म  देंगी  और  आखिरकार  मजदूर  ही  इसका  निशाना  यदि  आप  100

 पत्र  तो  देखेंगे  कि  50  से  70  घाटा  दिखाते  बाकी  केवल  मामूली  सा  ही  लाभ  दिखाते
 विदेशियों  द्वारा  चलाई  जा  रही  बहुराष्ट्रोय  कम्पनियां  बुरी  हो  सकती  हैं  लेकिन  वे  कम  से  कम  अपना

 लाभ  तो  ईमानदारी  से  दिखाती

 इस  देश  में  यह  क्या  प्रवृत्ति  चल  रही  है  ?  यदि  मेरे  पास  एक  हजार  रुपये  सरकार  ढ़ेंकों  मे

 या  निगमों  से  90  हजार  रुपये  देती  है  अतः  मेरा  उद्योग  शेयरधारियों  के  या  सरकार  के  पैसे  दवा
 चलाया  जाता  इसके  वर्तमान  कानून  के  अन्तगंत  क्‍या  नियन्त्रण  निजी  या  प्नाइंज्रमिक
 नियोजकों  को  किस  तरह  कर्जे  दिये  जाते  सरकार  का  क्या  नियन्त्रण  है  ?  मालिक  किस  तरह  के  कते

 या  खरीदते  हैं  और  क्‍या  परिसम्पत्ति  वे  धिरवी  रखते  वे  सब  खुललम-खुल्ला  धोखाधड़ी  करते

 यदि  आप  मुझे  समय  दें  तो  मैं  आपको  बता  सकता  हूं  कि  कपड़ा  मिलों  के  सेठ  और  अन्य  क्विस  परक्कर

 धोखाधड़ी  करते  हैं  वे  आपकी  सभी  धमकियों  के  आदि  किसी  व्यवित्र  की  झोयर  पूंबी  जब  |0  हफ़ये

 है  तो  उसका  उत्पादन  300  से  400  रुपयों  का  लेकिन  वह  इसे  दिखाता  जब  कब्र  बड़े  होते

 हैं  और  प्रत्येक  चीज  को  दिया  जाता  तो  वह  बोर्ड  के  पास  जाकर  कहता  है  कि  बह  उसकी  कय

 है  जो  अपने  आधिरी  समय  में  है और  इसे  वध-शाला  में  भेज  दिया  जाना  में  इस  घथा

 में  एक  उपयुवत  प्रश्न  उठाने  जा  रहा  किसी  इकाई  के  बीमार  होने  से  पहले  ही  कुछ  हारंब्राई  क्री

 जानी  इन  इकाइयों  के  काम  करने  पर  सरकार  की  ओर  से  घोड़ी  पाबन्दी  होगी  चाहिये  ।  ह्िनी

 क्षेत्र  या  न  90%  घन  बैंकों  का  या  शेयरधारियों  का  ही  होता  इसका  श्र  है  यह  सार्वजनिक

 घन  जबकि  आप  भविष्य  में  बृहत्‌  ओद्योगीकरण  के  बारे  में  सोच  रहे  यह  सरकार  का  नेछषिक  एवं

 आवश्यक  कतंव्य  हो  जाता  है  कि  वह  यह  देखे  कि  घन  का  इस्तेमाल  उचित  प्रकार  से  किया  जा  रहा  है

 या  मैंने  ऐसे  कई  मामले  देखे  हैं  जहां  वे  हूुर  चौज  को  बकाया  सन्तुलन  में  दिखा  देले  और
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 कर  नहीं  चुकाते  |  यह  राष्ट्र  क ेसाथ  कंसो  धोश्षाघड़ी  मजदूरों  की  बात  रुणणता  की  बात

 लेकिन  क्या  यहु  सरकार  की  कतंथ्य  नहीं  है  कि  वह  देखें  कि  वे  कई  वर्षो  से  करोड़ों  रुपये  का  किक

 तरई  इंस्तेमोल  कर  रहे  क्या  यह  राष्ट्रहित  में  नहीं  है  कि  यह  जाय  कि  क्या  वे  करों  का  भुगतान
 ठीक  ढँग॑  से  कर  रहे  कया  वे  अपने  उपभोक्ताओं  एवं  ग्राहकों  से  उचित  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ?  हम  चुप

 नहीं  रह  सकते  ।  कुछ  भी  यदि  आप  निजी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  दे  रहे  आपके  इरादे  कितने  ही  नेक

 फिरें  भौ  इसका  कोई  परिणाम  नहीं  निकलेगा  ।  मैं  आपके  साथ  इन  बातों  पर  चर्चा  कर  रुकता  अतः

 मैं  कह  आग्रहें  करता  हुं  कि इन  इकाइयों  के  बीमार  पड़ने  से  पहले  हमें  बोर्ड  को  कुछ  शक्तियां  दे  देनी

 मैं  यहां  इसी  बात  का  प्रस्ताव  करना  चाहता  हूं  ।

 कपड़ा  उद्योग  इस  देश  के  सबसे  बड़े  बीमार  उद्योगों  में  स ेएक  हर  महीने  में  उन्हें  आएको

 इस तंम्बरन्ध  में  कुछे  विवरण  देने  चाहिए  कि  कहां  से  ये  चीजें  खरीदी  जाती  वतंमान  भाव  कया
 क्या  उम्हें  कौए  खरीद  करने  वाली  एजेन्सी  की  स्थापना  नहीं  करनी  चाहिये  जिसको  उन्हें  अपना  रद्दी
 माल  बेचना  और  क्‍या  वे  गिरवी  रख  रहे  हैं  या  तब  कम  से  कम  कुछ  नैतिक  पाबन्दो  तो

 और  यदि  आप  पाते  हैं  कि  निर्देशक  कुछ  कपट  कर  रहे  हैं  तो  कम  से  कम  बोर्ड  तो  हस्तक्षेप  कर

 सकता  आप  या  मैं  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  क्योंकि  बोर्ड  हस्तक्षेप  कर  सकता  है  अतः  आपको

 कोई  पाबन्दी  लगाने  की  जरूरत  नहीं  है  ?  शेयर  पूंजी  या  परिसम्पत्ति  के  पूरी  तरह  समाप्त  दो  जाने  तक

 इन्तजा र  मत  इकाई  के  बीमार  हो  जाने  से  पूर्व  हो  बोर्ड  को  इसकी  ठीक  प्रकार  से  जांच  करनी

 चाहिये  ।  वें  यह  नहीं  कह  रहा  कि  आपको  ऐसा  सारे  देश  में  करना  चाहिये  ।  महा  र।ष्ट्र  में  उद्योग  बीमार

 रहें  आप  पहले  महाराष्ट्र  की  जांच  मैं  अधिक!र  दें  रहा  हूं  एक  अधिसूचना  द्वारा

 सरकार  को  यह  कहता  चाहिए  कि  सभी  कपड़ा  उद्योग  एक  निर्धारित  प्रपत्र  में  अपना  हिसाब  प्रस्तुत
 उद्योग़  के  बीमार  पड़ने  से  पूर्व  यदि  बोर्ड  को  पता  लगता  है  कि  उद्योग  में  कुछ  गलत  हो  तो

 उन  अनुच्छेंदों  के  तहत  जिनके  अन्तगेत  यह  कार्य  करता  इसमें  सुधार  किया  जाना  यदि  यह
 अधिनिक्म  के  अनुसार  काये  नहीं  क  रता  तो  आपको  निर्देशक  को  हटा  देना  चाहिए  ।  यदि  यह  फिर  भी

 ठीक  नहीं  चल  रहा  है  तो  आपको  इसे  किसी  सक्षम  इकाई  या  बड़ी  इकाई  को  दे  देना  चाहिए  ।  मैंने

 पहले  ही  वह  संशोधन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  और  मैं  माननीय  मंत्री  जी  स ेदिल  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे

 मेरे  सुझावों  पर  सहानुभूतिपूरवक  विचार

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  संशोधन  क्या  है  ?  आप  उन्हें  समझाते  क्‍यों  नहीं  ?

 डा०  दशा  सामस्त  :  केन्द्र  सरकार  को  यह  शक्ति  है  कि  वह  एक  अधिपयूचना  द्वारा  इस  बात  के

 लिए  आग्रह  करे  कि  कोई  उद्योग  अपना  हिसाब  परिसम्पत्ति  की  खरीद  और  बिक्री  तथा  ऐसी  ही  अन्य

 बातें हर  छठे  माह  बोर्ड  के  सम्मृख  रखे  |  इस  प्रकार  कपड़ा  उद्योग  पर  कुछ  पाबन्दी  लग  जाएगी  ।  बम्बई

 में  ऑधिकांशं  उद्योग  बीमार  हैं  क्योंकि  पुराने  उद्योग  और  भी  पुर।ने  होते  जा  रहे  इसलिए  उन्हें  बहुत
 सी  मुश्किलें  हो  रही  हैं  और  वे  बिजली  का  बिल  और  ऐसी  हो  चीजों  का  भुगतान  नहीं  कर  पा  रहे

 आप  कह  सकते  हैं  कि  बम्बई  में  और  सारे  देश  में  उद्योगों  को  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़  रंहां  इसीलिए  मैं  अपने  संशोधन  में  थोड़ा  बहुत  परिवर्तन  के  साथ  युधार  कर  रहा  हूं
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 दत्ता  सामंत  |

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  लेकिन  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि.इन  निहित  स्वार्थों

 पर  रोक  लगायी  जानी  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  क्या  हो  रहा  है  ?  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के

 अध्यक्ष  और  अधिकारियों  की  नियुक्ति  सरकार  द्वारा  होती  माननीय  मन्त्री  जी  ने  पहले  ही  छः

 अध्यक्षों  को उनकी  कपटपूर्ण  गतिविधियों  के  लिये  हटा  दिया  पिछले  छः  माह  में  कपटपूर्ण  सौदों  में

 उनके  लिप्त  होने  क ेकारण  लगभग  10  से  15  प्रशासकों  को  निकाला  जा  चुका  यदि  हमारा

 भव  यह  है  फिर  इन  इकाइयों  को  कौन  चलाएगा  जो  कि  पहले  ही  घाटे  में  चल  रही  हैं  ।  यह  किशन

 तरह  चलेगा  ?  यही  मेरा  मुद्दा

 मेरी  राग  यह  है  कि  जब  बोर्ड  का  गठन  होता  है  और  यह  जांच  करता  उनके

 भाग्य  उच्च  अनुच्छेदों  क ेअनुसार  बहुत  अच्छा  काम  कर  सकता  यदि  प्रोजैक्ट

 या  अधिकारी  या  मुख्यतः  निदेशकों  न ेकोई  कपटपूर्ण  कार्य  किया  है  तो  बोर्ड  के  पास  यह.शकित  है
 कि  वह  एक  जांच  अदालत  की  नियुक्त  करे  जो  कि  सुनवाई  आदि  इस  से  यदि  बोर्ड  को  पता  लगता

 है  कि  कुछ  गलत  हुआ  है  तो  यह  जो  चाहे  कर  सकता  है  यह  मेरा  नया  सुझाव  है  जो  कि  मैंने  पहले  ही
 संशोधन  में  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  यदि  पिछले  निदेशक  ने  परिसम्पत्ति  के  खरीदने  और  बेचने  में  धन

 को  कहीं  और  इस्तेमाल  करके  कपट  किया  तब  बोर्ड  ऐसा  कर  सकता  एक  माननीय  मन्‍्सत्री  ने

 कार  किया  था  कि  यह  कामगा  यों  की  सहकारिता  को  दिया  जा  सकता  नहीं  तो  कम  से  कम  10  वर्षों

 तक  इनको  ऋण  नहों  दिया  लेकिन  उन्होंने  जांच  के  बाद  यह  सुझाव  दिया  कि  इसे  उसकी

 पत्नी  को  या  उसके  पिता  को  या  पुत्र  को  दिया  जाना  चाहिए  ।  कम  से  कम  10  वर्ष  तक  वे  ऋण  लेंगे  ।

 बे  चालाक  लोग  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  यदि  कोई  कपटपूर्ण  दृष्टिकोण  है  तो  पैसा  इस  बोर्ड  से  या

 उनके  फारखानों  से  या  उनकी  परिसम्पत्ति  से  वसूल  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  यह  भी  एक  संशोधन  है

 जो  मैंने  प्रस्तुत  किया  +म  से  +म  इस  प्रकार  का  सख्त  रुछ  इन  लोगों  पर  कुछ  दबाब  डालेगा

 भौर  मैं  अभी  भी  जोर  देकर  कहता  हूं  कि किसी  नियोजक  या  मिल  मालिक  के  साथ  मेरी  कोई  व्यक्तिगत

 परेशानी  या  शिकायत  नहीं  है  लेकिन  यही  वे  आ्थिक  परिस्थितियां  हैं  जिनका  हमें  सामना  करना

 पड़ता  उन्होंन  36000  कराड़  रुपये  के  काले धन  का  उल्लेख  किया  यह  एक  बड़ा  कारण

 यदि  यह  पत्ता  लग  जाए  कि  कपटपूर्ण  दृष्टिकोण  बहुत  अधिक  है  और  इस  व्यक्ति  ने  बाकि  धन  राशि  का

 बहुत  अधिक  गलत  इस्तेमाल  किया  मैं  साराभाई  समूह  को  जानता  हूं  जिन्होंने  वास्तव  में  50%
 बिक्री  दिखाई  है  और  जो  घाटे  में  तो इसको  एक  गम्भीर  दण्डनीय  अपराध  माना  जाना  मैं

 वित्तमंत्री  जी  को  थोड़ा  श्षेय  ओरके  का  रखानों  का  निदेशक  था  जिसने  जालसाजी  की  कभी  चिन्ता

 नहीं  की  उसने  करोछ़ों  रुपयों  की  जालसाजी  की  रिलायन्स  से  उसने  आरम्भ  किया  मुझे  नहीं

 मालूम  कि  क्‍या  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  उनकी  इकाई  ठाणें  में  है  जहां  80  करोड़

 रुपये  के  बराबर  का  उत्पाद  शुल्क  नहीं  चुकाया  गया  ।
 क्र

 क्या  ये  सभी  लोग  इमानदार  मैं  आपको  नाम-बताता  हूं  कलरचेम  भादि  ।  वे

 हमारे  साथ  खेल  रहे  गरीब  लोगों  के  बारे  में  हम  यहां  बहुत  चर्चा  कर  रहे  शेकिन  ये  सभी  निहित
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 स्वार्थी  करोड़ों  रुपये
 का  काला  धन  बना  रहे  अतः  मेरी  दृढ़  राय  है  कि  कड़े  उपायों  की  आवश्यकता

 अन्यथा  वे  कहेंगे  इस  यूनिट  को  लें  मैं  पहले  से  ही  बहुत  अधिक  सहुन  कर  चुका  हूं  मैंने  10  0  एकक

 शुरू  किए  इस  प्रकार  आप  इस  यूनिट  को  इसकी  पुनरंचना  करें  और  इस  पर  पैसा

 आप  ओर  वित्त  जी  व्यवस्था  तब  कमंचारियों  को  भविष्य  निधि  नहीं  मिलेगी  ।  उस  व्यक्षित

 ने  तो  अपना  काम  कर  दिया  है  ।

 मैंने  मंत्री  जी  स ेअनुरोध  किया  है  कि  उसे  इस  तरह  से  न  उस  व्यक्तित  को  न्यायालय  के

 सामने  उपस्थित  होना  चाहिए  !  मैंने  धुझाव  दिया  है  कि  कोई  जुर्माता  नहीं  होना  चाहिए  |  कम  से  कम

 एक  से  सात  वर्ष  के  लिए  उसे  जेल  होनी  चाहिए  ।  यदि  बोर्ड  उसे  अपराधी  पाता  है  इससे  कम  सजा

 नहीं  दी  जानी  चाहिए  जब  तक  सरकार  कड़े  उपाय  नहीं  लेगी  तब  तक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।

 मन्त्री  ने  बम्बई  में  कुछ  थोड़ा  सा  कार्य  किया  है  परिणामस्वरूप  ऊंचे  स्थानों  पर  लोग

 डरे  हुए  सदन  में  बहुत  से  मुद्दे  उठे  हैं  आपके  अनुसार  छोटे  और  बड़े  83,000  यूनिट  और  मेरे  अनु
 सार  ऐसे  एक  लाख  इस  प्रकार  के  यूनिट  बन्द  पड़े  यहू  अधिनियम  उन  पर  लागू  नहीं  होता  मैं

 अनुरोध  करता  हुं  कि  बोर्ड  को  पूछताछ  शुरू  करगी  चाहिए  कि  इन  लोगों  ने  क्या  किया  आपको

 भविष्य  में  इन  लोगों  को  ऋण  नहीं  देना  चाहिए  ।  अन्यथा  वे  ताफ  बच  जायेगे  ।  वे  परवाह  नहीं  करेंगे

 इन  सभी  विषयों  पर  बहुत  गम्भीरता  ने  विचार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  इन  सभी  समस्याओं  का

 उचित  रूप  से  सामना  किया  जा  सके  |

 इस  प्रकार  के  छोटे  कानूनों  को  यहां  और  वहां  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  के  पास  लाने  से

 सहायता  नहीं  मिलगी  ।  वे  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?  वे  अच्छे  लोग  मुझे  उनके  विरुद्ध  कुछ  नहीं  कहना

 उन्हें  न्यायिक  अनुभव  मैं  उनको  पूरी  इज्जत  देता  लेकिन  इन  यूनिटों  के  मामले  में
 वे  कोई

 को  रंबाई  नहीं  कर  पायेंगे  या  उसको  नहीं  चला

 माननोय  मन्त्री  को  आशंका  है  कि  मुकादमे  बाजी  बढ़  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  बहु

 चाहते  हैं  तो  हम  संविधान  में  परिवर्तत  कर  सकते  हम  उनके  साथ  हैं  ।

 कई  लोगों  ने  कहा  है  कि  मिल  मालिकों  और  नियोजकों  का  यह  कपटपूर्ण  रबेया  है  इस  स्थिति

 के  लिए  जिम्मेदार  प्रत्येक  न ेउनकी  आलोचना  की  यह  केवल  मेरा  ही  विचार  नहीं  यह
 सरकार  का  कतंव्य  है  कि  इन  लोगों  के  विहद  कुछ  कड़ी  का  रंवाई

 इन  शब्दों  के  साथ  मुझे  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  करता  हूं  ।

 क्री  विजय  एन०  पाटिल  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  सुखद  कदम

 साथ  ही  मैं  महयूम  करता  हूं  कि  यह  पर्याप्त  नहीं  उद्योग  में  रुणणता  के  रोग  को  दूर  करने  का

 यह  उपाय  कारण  बहुत  हैं  परन्तु  मैं  केवल  महत्वपूर्ण  मामलों  को  लूंगा  ।

 दल  गें  मेरे  दोस्त  डा०  वत्ता  सामम्त  ने  कुछ  आंकड़े  दिए  हैं  और  कहा  है  कि  2९;  तक

 के  लिए  मजदूर  जिम्मेदार  यदि  आप  विस्तार  में  जाते  हैं  तो  आए  विभिन्न  राज्यों  में  रुग्णता  का
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 विजय  एन०

 प्रतिशत  देखेंगे  पश्चिम  बंगाल  पहले  भाता  है  क्योंकि  मजदूर  संघ  गतिविधियां  वहां  मजबूत  ॥

 )  दुर्भाग्यवश  महाराष्ट्र  की  भी  स्थिति  देखनी  है  क्योंकि  बभ्बई  महाराष्ट्र  में  है  और  डा०
 दत्ता

 सामन्‍्त  बम्बई  में  एक  बार  फिर  मजदूर  की  बात  आ  जाती

 श्री  नारायण  चौबे  :  कानपुर  और  जमशेदपुर  की  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  संघर्षशील  ट्रेड  यूनियन  केवल  अपने  अधिकार  तथा  लड़ाईं  के  बारे

 में  सोचती  है  इस  प्रकार  उद्योग  रुग्ण  होते  हैं  ।

 इसके  बाद  प्रबन्ध  व्यवस्था  आती  है  अर्थात  कम्पनी  के  मालिक  |  यहां  हम  पाते  हैं  कि  सरकार

 द्वारा  दिए  जाने  वाले  विभिन्‍न  आधथिक  कोटा  पद्धति  और  उपलब्ध  विभिन्‍न

 सुविधाओं  के  कारण  बहुत  से  लोग  उद्योगों  को  शुरू  करने  के  लिए  आगे  आते  उनकी  यह  इच्छा  होती

 है  कि  आथिक  सहायता  को  हड़प  लने  के  बाद  या  उन्हें  परिसमापन  के  अन्तर्गत  रखकर  उन्हें  बाद  में  बन्द

 कर  देते  हैं  ।

 मैं  इसको  इस  तरह  से  प्रस्तुत  करता  हूं  कि  कुछ  विषशाधिकार  प्राप्त  लोग  बैंक  कं  चारियों  की

 तरह  सुरक्षित  सरकारी  कर्मचारी  की  सहभागी  के  साथ  सरकारी  कच्चा  सामान  हो  सकता

 सरकारी  सम्पत्ति  बैंकों  में  लोगों  की जमा  रकम  हो  सकती  है  या  यह  सरकारी  सम्पत्ति  को  हथियाते

 हैं  तथा  योजना  बनाते  हैं  ।  ये  विशेषाधिकार  प्राप्त  लोग  पहले  एक  जगह  हथियाते  हैं  और  दूसरी
 बार  दूसरे  राज्य  में  जाते  वे  उत्तर  प्रदेश  में  उद्योग  शुरू  कर  सकते  बैंक  अधिकारियों  की  सहमति
 से  उन्हें  रुण  घोधित  करते  उसका  परिसमापन  करते  हैं  तथा  इसके  बाद  वे  हिमाचल  प्रदेश  को  जीरेगा
 इस  तरह  इस  प्रकार  के  लोगों  को  जो  इधर  उधर  पहुंचते  रहते  हैं  नियंत्रित  करना  पह
 उपाय  इस  प्रकार  के  टिड्डी  दल  को  उसके  बरे  प्रभाव  को  नियन्त्रित  करने  में  सहायता  नहीं  देता  है  ।

 यदि  इन  लोगों  का  पता  लगाया  जाता  है  और  उन्हें  नये  लाइसेंस  नहीं  दिए  जाते  हैं  तो  केवल  तभी  कुछ
 नियंत्रित  होगा  ।  जो  देश  अन्तर्राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकाप्ष  में  |  स्थान  पर  आता  था  इसका  औद्योगिक

 विकास  स्थान  पर  हो  गया  है  ।

 मेरे  दोस्त  डा०  दत्ता  सामन्त  ने  पहले  से  ही  दुग्ण  रुण्ण  कम्पनियों  में  लगी  हुई  राशि  को

 उल्लेख  किया  रुग्णता  के  कारण  सरकार  तथा  अन्य  शेयर  होल्डर  और  बेंकों  के  15  प्रतिशतें  निर्वेश

 की  राशि  रुको  पड़ी  है  |  हालांकि  पुरानी  प्रौद्योगिक  है  या  ईकाइयां  बहुत  पुरामी  हो  गई  हैं  परब्तु  मेरे

 विचार  से  वे  इतनी  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं  क्योंकि  यदि  आप  उद्योगों  की  सूचो  देखें  तथा  इन  ट्योगों

 को  देखें  जो  रुग्ण  हैं  तो आप  पाएंगे  कि  यह  मुख्य  कारण  है  ।

 जब  श्रम  शवित  उस  पर  लगी  हुई  हो  ओर  उद्योग  रुग्ण  होते  हैं  तो सरकार  को  इन  मजदूरों  के

 रोजगार  को  बनाए  रखने  के  लिए  दबाव  डालना  चाहिए  सरकार  को  चाहे  यह  राज्य  सरकार  हो  याँ

 केर्लीय  रण  ईकाइयों  को  अपने  अधिकार  में  ले  लेता  भारतीय  अन्य  विकस्पों  के  सब  भरने

 क्यों  महीं  भाते  हैं  ?  एक  प्रस्ताव  था  कि  मजदूरों  की  भविष्य  निधि  जो  रुपयों  में  जना  होती
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 यदि  इसमें  से  आप  |  प्रतिशत  को  उस  उद्योग  में  लगायें  जो  रुू्ण  होनी  शूरू  हो  गई  तो  यह  एक
 मभकलमन्दी  का  निर्णय  होगा  ।  लेकिन  उस  विचार  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  इकाइयों  को  लेने
 के  स्थान  पर  मजदूरों  को  दुवारा  से  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  हम  क्यों  नहीं  सोचते  हमें  उन्हें  कहीं  और
 लाभकर  रोजगार  देने  के  लिए  उन्हें  लाभकर  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  कुछ  निवेश  करना  चाहिए  ।

 आपने
 विधेयक  में  उल्लेख  किया  है  कि  कम्पनी  को  रुग्ण  इकाइयों  के  साथ  संभावित  इन  रुग्ण

 उद्ोयों  में  समामेलित  करने  के  लिए  कहा  जाएगा  उन्हें  उम्री  कम्पनी  के  दूसरे  अच्छे  ईकाइ  में  रुग्ण

 ईकाई  के  इन  मजदूरों  को  खपाने  के  लिए  दबाव  क्‍यों  न  डाला  जाएं  ।

 पभापने  प्रबन्धकों  को  बदलने  के  बारे  में  उल्लेक्  किया  है  लेकिन  ये  लोग  इतते  चालाक  हैं  यदि

 लएप  उन्हें  ध्रबंधकों  को  बदलने  के  लिए  कहे  तो  उस  कम्पनी  के  विभिन्‍न  ईक,३  के  बड़े  वे  प्रदन्ध

 जिड़ेशक  के  रुप  में  अपने  साले  को  बदल  या  वहां  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  दामाद  को  बिठा  वहां

 छक्ष  प्रर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 जब  उस  पर  पूरी  तरह  से  पैसों  का  निवेश  नहीं  किया  जात  है  तो  वे  देखेंगे  कि  इस  तक  या
 उस  तक  पर  भी  निवेश  नहीं  किया  गया  मैं  चार्टंड  एकाउंटेंट  की  संस्था  को  दोष  नहीं  देना  चाहता  हूं
 लेकिन  हम  पाते  हैं  कि  उद्योग  में  इस  तरह  की  बिरादरो  होती  है  यदि  एक  परिवार  में  पांच  भाई  या  एक

 परिवार  में  चार  भाई  हैं  तो  वे  इस  दंग  से  योजना  बनाते  हैं  जैसे  सिर्फ  तिब्बत  में  लद्घाख  में  भी  हमने

 देल्ला  है  कि  एक  भाई  लामा  डाक्टर  बनता  है  तथा  दूसरा  भाई  परिवार  के  मुख्य  की  जिम्मेदारी  लेता  है  ।

 अतः  यहां  भी  चार  भादयों  में  से  एक  राजनितिजश्ञ  बनता  एक  वकील  बनता  है  या  बार्टर्ड

 एकाउंटेंट  बनता  है  और  एक  ट्रेड  यूनियन  नेता  बनता

 $.10  म०  घ०

 श्री  नारायण  चौबे  :  और  वह  कांग्रेस  में  शामिल  होता

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  वह  ऐसे  दल  में  शामिल  होता  है  जो  सत्ता  में  होती  है  चाहे  वह  पश्चिम

 बंगाल  में  सी०  पी०  आई०  हो  या  1978  में  यहां  पर  जनता  पार्टी  हमें  गभीरता  से  इस  बीमारी

 सै  जूझना  है  ।

 ग्रह  ब्िघेवक  सुख इ  है  ।  लेकिन  एक  बार  फि  सरकार  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  उद्योगों  के  आरे  में

 हपन्री  नीतियों  को  देखवा  उदाहरश  के  लिए  रसायन  सम्बन्धी  उद्योग  लें  ।  हमने  देखा  है  कि  रखायन

 ख्राग्रन्धी  उद्योत  इतने  छोटे  होते  हैं  कि  वे  यूरोपियन  देशों  में  रसायन  सम्बन्धी  उच्चोग  की  तुबवना  में  केवल

 झयोशिक  संग्रंत्र  नी  तरह  होते  छोटा  आकार  होने  के  कारण  उन्हें  लाभ  नहीं  मिलता  है  दे  बहुत

 जल्‍दी  रु  हो  जाती  हैं  इसेबट्रानिक  उद्योग  इसका  अभी  तक  यहां  विकास  नहीं  हुआ  है  बहुत  से

 कोस  हजेक्ट्र निक  उद्योग  को  शुरू  करने  की  सोच  रहे  हैं  ताकि  कम  समय  में  लाप्म  प्राप्त  हो  सके  ।  लेकित

 हस्करी  के  द्वारा  विदेशी  बिजली  का  सामान  आने  के  कारण  यह  उद्योग  भी  समृद्ध  नहीं  हुई  है  विजली

 है  बुत  मे  उद्योग  हैं  उदाहरण  के  लिए  हम  पाते  हैं  कि  कृषि  पंप  बनाने  के  बहुत  से  उद्योव  हैं  भोर  वहां
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 विजय  एन०

 बहुत  प्रतियोगिता  जैसा  आप  मिनी-स्ट्वील  संयंत्र  में  अन्न  कर  रहे  हैं  उसी  तरह  लाइसेंस  देने  में  रोक

 लगानी
 ह

 5.01  म्र०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 यदि  हम  उसे  नहीं  करते  हैं  तो  केन्द्रीय  आथिक  तथा  अन्य  सुविधाओं  के  कारण  इन  उद्योगों  काਂ

 समूह  विभिन्‍न  स्थानों  पर  ऊपर  आटो  मोबाइल  उद्योग  में  हम  पाले  हैं  कि  वहां  पुर्जों  का
 कीकरण  नहीं  बड़ें  आटोमोबाइल  निर्मित  ईकाइयों  द्वारा  सहायक  ईकाइयों  को  उचित  रूप  से

 विकसित  नहीं  किया  गया  कृषि  सम्बन्धित  आधारित  ईकाइयों  में  भी  हम  पाते  हैं  कि  कभी-कभी

 बाजार  में  भरमार  हो  जाती  है  और  कभी-कभी  कमी  होती  चीनी  उद्योग  कृषि  सम्बन्धी  आधारित

 उद्योगों  में  से एक  प्रकृति  क ेकारण  हम  पाते  हैं  कि  कुछ  मौसम  में  वे  उद्योग  को  पूरी  क्षमता  से  नहीं
 चला  सकते  ये  रुग्णता  के  विभिन्‍न  कारण  हमें  विभिन्‍न  स्तर  पर  इस  रुण्णता  से  जूझना  पड़ेगा  ।

 हम  उद्योग  के  क्षेत्र  में  एक  अन्य  घटना  पाते  ऐसे  अव्यवसाथी  उद्यमी  हैं  जो  रातों-रात

 अमीर  बनना  चाहते  जब  किसी  रसायन  के  बाट़े  में  कोटा  बंधा  होता  है  या  इस्पात  के  कोटे  की

 व्यवस्था  उपलब्ध  नहीं  होती  है  तब  वे  उद्योग  शुरू  करते  इन  अव्यवसायी  उद्यमियों  में  हम  पाते  हैं
 कि  कुछ  सरकारी  कर्मचारी  अपने  बच्चों  या  अन्य  रिश्तेदारों  को एक  किस्म  के  उद्योग  को  शुरू  करने

 के  लिए  उत्साहित  करते  हैं  जिसके  लिए  वे  खरीद  के  आदेश  दे  सकते  कुछ  समय  बाद  जब  वह
 सरकारी  कर्मचारी  सेवानिवृत्त  होता  है  तो  वह  उद्योग  रुगण  हो  जाता  इसी  तरह  छोटे  उद्योगों  की

 संख्या  बढ़ती  जा  रही  वे  सभी  सुविधायें  लेते  हैं  ।  वे उचित  रूप  से  प्रशिक्षित  नहीं  होते  वे  उद्योग

 का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकते  और  सरकारी  कमंचारी  की  सेवानिवृत्ति  के  बाद  उन्हें  बाजार  उपलब्ध

 नहीं  होता  |  तब  वे  रुग्ण  उद्योगों  की  संख्या  बढ़ाते

 आपने  उल्लेख  किया  है  कि  बैंकों  को  भी  उद्योग  को  पुनरुज्जीवित  करने  उसके  प्रबन्ध  को  अपने

 हाथ  में  लेने  की  जिम्मेदारी  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  ।  मेरे  दोस्तों  ने  बैंकों  के  प्रबंध  के  अनुभव  और

 उद्योग  को  रुग्ण  करने  में  उनके  हाथ  के  बारे  में  यहां  बताया  है  हमें  पता  है  कि कई  अधिकारी  हालांकि
 वे  देखते  हैं  कि  निश्चित  रूप  से  उद्योग  शत  प्रतिशत  रुग्ण  हो  रहा  है  फिर  भी  कोई  धांघली  करके

 ऋण  के  रूप  में  बड़ी  रकम  दे  देते  मैंने  इस  तरह  का  एक  उदाहरण  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पाया

 .  खानदेय  कपड़ा  मिल  को  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  ने  ऋण  दिया  उस  अधिकारी  को  केवल  बहां  से

 स्थानांनतरण  किया  था  और  पूरे  मामले  में  कोई  जांच  नहीं  की  गई  जब  हमने  एन०आई०पी०

 के  अन्तर्गत  किसी  को  25,000  रुपए  का  ऋण  देना  चाहा  ओर  जब  वह  सिफारिश  की  जाती  है  तब  बैंक

 अधिका रो  को  इसे  देखना  चाहिये  कि  चीजें  उचित  रूप  से  खरीदी  गई  स्थल  पर  चोजें  लाई  मई  और

 कवल  तभी  25,000  रुपए  दिए  इसके  विपरीत  यदि  25  लाख  रुपए  किसी  अन्य  क  दिए  हैं

 तो  इन  बातों  पर  विधार  नहीं  किया  जाता  और  जो  कुछ|वह  अनुमानित  स्फीति  की  व्यवस्था  करता
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 उसे  प्रत्येक  चीज  दी  जाती  अतः  वहू  अपनी  जेब  से  एक  पैसा  भी  खर्च  नहीं  करता  ।  मेरे  दोस्त  डा०
 दत्ता  सामंत  ने  उल्लेख  है  कि  प्रत्रन्धक  से  केवल  10%  का  सहयोग  होता  है  कभी-कभी  वह  भी

 वहां  नहीं  होता  है  ।  हमने  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंयही  देखा  है  ।  अतः  वे  उस  उद्योग  के  बारे  में  परवाह  नहीं  करते

 हैं  ओर  कुछ  समय  के  बाद  ड्रसे  थी  रे-धी रे  रुग्ण  होने  देते  हैं  ।

 ह
 अन्त  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि लोगों  को  नए  लाइसेंस  देते  समय  उनसे  शपथ-पत्र  लिया  जाना

 चाहिए  कि  वह  ऐसी  किसी  कम्पनी  में  निदेशक  या  ऐसे  किसी  उद्योग  में  भागीदार  नहीं  था  देश  के  किसी  ,

 भाग  में  पिछले  तीन  या  चार  वर्षों  के  दौरान  रुग्ण  टए  हों  और  तभी  उसको  अच्य  क्षेत्रों  या  अन्य  प्रदेश  में

 लाइसेंस  देना  च।हिए  |

 ये  रुणण  करने  वाले  लोग  इसी  प्रकार  आयोजना  करते  रहेंगे  और  सरकारी  राशि  का

 हुरुपयोग  करते  रहेंगे  और  यह  रुग्णता  की  प्रवृत्ति  जोकि  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  में  कंसर  की  तरह  फैली
 '

 हुई  बढ़ती  रहेगी  और  इस  पर  नियम्त्रण  करना  हमारे  लिए  मुश्किल  हो  इन  शब्दों  क ेसाथ

 मैं  अध्यक्षपीठ  को  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  और  मैं  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  !

 थी  आला  साहेब  विखे  पाटिल  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  और
 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  हमारे  वित्त  मन्‍्त्री  जी  जो  नए  संशोधन  लाए  वे  ठीक  हैं  और

 भी  उसमें  कुछ  करना  जरूरी  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  न ेऔर  वित्त  मन्त्री  जी  ने  काले  धन  को  खत्म

 करने  के  लिए  जो  अभियान  चलाया  उसके  लिए  उनको  धन्यवाद  देता  चाहता  इस  अभियान  को
 -  और  भो  तेज  करना  जरूरी  है  क्योंकि  जिनके  दिल  में  डर  होना  जरूरी  वह  उतना  नहीं  चाहते

 res  डर  गए  हैं  लेकिन  छुपकर  बैठे  मिलों  के  रु्ण  होने  की  जो  बीमारी  है  वह  बहुत

 धुरानी  इसका  मुख्य  कारण  काला  धन  अन्डर  हैंड  डीलिग  बहुत  ज्यादा  होता  जो  उत्पादन

 होता  है  उसको  पूरा  कागज  पर  नहीं  दिखाते  सिर्फ  70  या  60  परसेंट  यूटिलाइजेशन  दिखाते  हैं
 भौर  बाकी  जो  पैदावार  है  उसको  काले  घन  में  बेच  देते  हैं  क्योंकि  उसके  लिए  एक्साइज  ड्यूटी  और

 सेल्स  टैक्स  आदि  का  हिसाब-किताब  नहीं  देना  पड़ता  ।  मैं  एक  उदाहरण  देना  कोयला  खदान

 जब्र  नेशनेलाइज्ड  नहीं  हुई  थी  तो  उस  समय  का  उत्पादन  और  यूटिलाइजेशन  देख

 लाइज्ड  होने  बाद  एक  साल  में  इतना  उत्पादन  कैसे  कुछ  खास  नहीं  किया  उत्पादन  वही

 लेकिन  जो  कागज  पर  नहीं  दिखाते  वह  कागज  पर  दिखाया  और  उत्पादन  अच्छा  उससे  काले

 धन  की  पैवाव्रार  कम  हो  गई  ।  जो  निजी  मिले  हैं  या  टैक्सटाइल  मिल  हैं  या  कोई  भी  मिल  उसमें

 काला  धन  पेद्म  होता  है  ।  जो  पब्लिक  सैक्टर  इण्डस्ट्रीज  उसमें  आफिसस  इधर-उधर  कुछ  करते  होंगे

 उममें  सुधा  रह्ोना  जरूरी  लेकिन  काले  धन  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।  पब्लिक  सैक्टर  का  मैं  हमेशा

 समर्थन  करता आ  रहा  हूं  और  करना  भी  जरूरी  है  क्‍योंकि  वहां  पर  काला  धन  पैदा  करने  की  गुंजाइश

 है  रुणण  मिलों  में  आप  कंट्रोलिंग  अथारिटी  लगाते  एक  सुझाव  देना  चाहता  स्वीडन  एक

 सोशलिह्ठ  कन्ट्री  है और  फ्री  कैपिटलिस्ट  ढांचा  है  ।  वहां  उन्होंने  एक  ऐसा  फन्‍ड  पैदा  कर  दिया  है  जिससे

 .
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 कोई  भी  मिल  सिक  हो  तो  उस  फण्ड  के  अन्दर  चलाते  हैं  और  टेक-ओवर  करते  हैं  और  फिर  काषस  कर

 देते  सोशल  सिक्योरिटी  भी  वहां  उन्होंने  वर्क्स  के  लिए  पैदा  की  इसकी  वजह  से  मालिक  कोई

 भी  मिल  सिक  होने  नहीं  देते  उनको  पता  है  कि  सरकार  ने  सोशल  सिक्योरिटी  के  लिए  एक  ऐसा

 फण्ड  बना  दिया  है  जिससे  वह  मिल  चला  देते  हैं  और  वापस  नहीं  मिलती  इसलिए  हमारे  देश  में  भी

 ऐसा  करना  जरूरी  आपरेटिंग  पार्ट  मैं  बाद  में  एक  ऐसा  फण्ड  बना  उसके  कारण  सरकार

 और  पब्लिक  एसचेकर  पर  ज्यादा  बोझ्न  न  मालिक  को  भी  यह  ठीक  लगाना  चाहिए  कि  जिस

 इंडस्ट्री  या  अंडरटेकिग  को  गवर्नमेंट  टेक-ओवर  उसके  पास  पैसा  पैसा  होने  के  कारण  उसके

 पास  सोशल  सिक्योरिटी  भी  आ  आप  कपास  का  ही  उदाहरण  ले  कपास  मिल  वाले

 वर्कंस  को  अच्छा  पैसा  नहीं  देते  हैं  और  न  ही  किसानों  को  कपास  का  उचित  दाम  मिलता  टैक्सटाइल
 कार्पोरेशन  हो  या  हमारी  कोई  दूसरी  उसके  पास  कपास  खरीदने  की  व्यवस्था  होनी
 आज  यह  इंडस्ट्री  घाटे  में  क्यों  जा  रही  है  क्योंकि  उसको  बेचने  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  है  और  मिल  वाले

 ठीक  पैसा  नहीं  देते  ।  इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  इसका  कारण  एक  ही  है  कि  ये  लोग

 कपःस  का  सही  उत्पादन  कागजों  पर  नहीं  दिखाते  हैं  और  इस  कारण  कैपेसिटी  यूटिलाइजेशन  कम  हो

 जाता  आप  किसी  भी  इंडस्ट्री  की  रिपोर्ट  उठाकर  देख  मेरे  ख्याल  से  बिजली  का  या  इकष््टा

 को  छोड़कर  बाकी  सब  जगह  सही  नहीं  दिश्वाते  लेकिन  और  किसी  जगह  नहीं  दिखाते  ।  क्योंकि

 लाइसेंसिंग  कंपेसिटी  से  थोड़े  दिन  एक्सचेंज  चलाते  हैं  और  इस  कारण  कैपेसिटी  यूटिलाइमेशन  ज्यादा

 चल  रहा  उसको  12  महीने  की  बजांए  8  या  10  महीने  चलाने  का  ही  यह  परिणाम

 दूसरी  बात  आतो  मेन्टेनेत  की  ।  आप  बम्बई  या  कलकत्ता  को  किसी  भी  इंडस्ट्री  को  देख

 लीजिए  ।  वे  सभी  पुरानी  इंडस्ट्रीज  हो  गई  हैं  लेकिन  मालिक  उन्हें  मौडर्नाइज  नहीं  करते  अब  कि

 सिएशन  निकाल  देते  वहू  पैसा  कहां  चला  रिकाड़  में  झ्रृठ  दिखा  दिया  जाता  है  कि  हमने
 मशीनरी  लगाई  मेन्टेनेंस  के  लेकिन  असल  में  वह  नहीं  लगाते  हमारे  देश  में  चीनी का
 उत्पादन  करगे  वाली  कई  भिलें  रुग्ण  हो  गई  हैं  जबकि  उनसे  1200  मीट्रिक  टम  से  कम  चोनी  का
 उत्पादन  होता  आपने  उनको  26  रुपया  प्रति  क्विंटल  लेवी  शुगर  के  ऊपर  मौडर्नाइजेशन  के  लिए

 मैंने  इस  बारे  में  हाउस  में  एक  सवाल  भी  पूछा  था  जिसके  उत्तर  में  आपने  बताया  कि  चीनी  चिलों
 को  आयने  20  रु०  प्रति  क्विंटल  ज्यादा  इसलिए  दिया  है  ताकि  वे  मौडर्नाइजेशन  कर  सकें  जब  कि

 उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  है  और  इस  साल  के  लिए  भी  आपने  वही  नीति  तय  की  आप  जिस  काम के
 लिए  पैसा  देते  यदि  व्‌  पैसा  उस  काम  पर  खर्च  न  किया  जाए  तो  भी  आपकी  तरफ  से  उस  पर  किसी

 तरह  का  चेक  कोई  शिक्षा  आप  उसकी  जवाबदेही  की  भी  जरूरत  नहीं  यह  क्षत
 ठीक  है  कि  देश  के  लिए  चीनी  की  जरूरत  है  और  हमारी  सैन्ट्रल  फाइनैन्श्यल  इंस्टीट्यूशन्स  उनकी  मदद
 भी  करती  हैं  लेकिन  मेरी  आपस्ते  दरख्वास्त  है  कि जिनको  भी  कोई  इन्सेंटिव  आदि  सरकार  की  भौश  ते
 दिया  जिस  काम  के  लिए  उन्होंने  उसका  इस्तेमाल  नहीं  यदि  मालिक  लोग  उसका
 यूटिलाइजेशन  आफ  मनी  करते  हैं  तो  उनको  कड़ी  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  बिना  सजा  के  कोई  काम  ठीक
 से  चलने  वाला  नहीं  आप  स्वयं  देख  यहां  कई  सदस्यों  ने  इस  बास  को  उठाया  कदि'कीई
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 मिल  रुग्ण  हो  जाती  आपने  डिक्लेअर  कर  दिया  लेकिन  उसके  लिए  प्रिवैन्टिव  मैय्स  भी  उठाने  जरूरी
 इसलिए  जो  आपने  प्रावधान  किया  जज  तो  ठीक  लेकिन  कुछ  दूसरे  प्रोफेशनल्स  उस  काम  के

 लिये  जक़री  जज  ज्यादा  जानकारी  नहीं  रखते  उनके  सामने  तो  जो  कागज  उससे  ही
 उनकत  काम  हमारे  बैंकों  का  इतना  एक्‍्सपेशन  हुआ  लेकिन  जितनी  हमारी  अपेक्षा  हई  उतने
 प्रोफेशनल  अभी  बने  नहीं  कुछ  फ्राड  है  यह  मैं  मानता  हूँ  लेकिन  सारा  काम  आई०ए०एस०  के  ऊपर

 छोड़ने से  ही  काम  बनने  वाला  नहीं  ओपरेटिंग  पार्ट  की  तरफ  ध्यान  देने  क्री  भी  जरूरत  यदि

 इमारी  व्यवस्था  ठीक  नहीं  होगी  तो  हमारा  मकसद  पूरा  नहीं  हो  पाएगा  और  हमारा  बिल  लाना  बेकार

 फिर  सिक  नैस  के  कुछ  और  भी  कारण  कुछ  उद्योगपति  इतने  होशियार  हो  गये  हैं  कि  उन्होंने

 बहुत  से  अलग-अलग  ट्रस्ट  बना  दिए  बिड़ला  के  बारे  में आप  सब  कुछ  जानते  कहने  की
 मैं  जरूरत  नहीं  समझता  ।  कई  लोग  अपना  खुद  का  खाना-पीना  भी  ट्रस्ट  के  गैस्ट  हाउस  का
 खर्चा  भी  ट्रस्ट  के  जिम्मे  और  दूसरे  सारे  खर्च  भी  ट्रस्ट  से  होते  क्योंकि  उनको  पता  होता  है  कि  ट्रस्ट
 की  प्रौपर्टी  छिनने  के  चान्सेज  कम  होते  इसलिए  ऐसे  ट्र॒स्टों  पर  भी  पाब  न्दी|लगाए  जाने  की

 श्यक्तता  जो  उद्योगपति  इंडस्ट्री  का  पैसा  ट्रस्ट  के  कार्यों  में  लगाते  या  कोई  चैरिटेबल  ट्रस्ट  बना

 देते  जिसके  कारण  इंडस्ट्री  घाटे  में  चलो  जाती  सरकार  उनके  बारे  में  भी  कुछ  सोचे  और  उसके

 लिए  कड़ी  सजा  का  प्रावधान  किया  देश  भर  में  जितने  भी  बोगस  ट्रस्ट  बने  हुए  हैं  और

 यल  कास  पर  चसते  हैं  और  ट्रस्ट  के  माध्यम  से  इन्वैस्टमैंट  करते  ऐसे  ट्रस्टों  के  बारे  में  चाहिए
 कि  वे  कितने  चेरिटेबल  हैं  ओर  कितने  कामशियल  जब  तक  आप  देखेंगे  नहीं  ये ऐसे  ही  काम  करते

 रहेंगे  क्योंकि  ये  लोग  बड़े  होशियार  किसी  ने  फैमिली  ट्रस्ट  बना  रखा  किसी  ने  कुछ  ओर  ।  इससे

 आपको  पता  नहीं  चलता  कि  कोस  कहा  लिक्वीडेशन  में  चला  गया  इसलिए  मैं  मांग  करूंगा  कि  ऐसे

 टस्ट्स  की  चेकिंग  होनी  उनका  औडिट  होना  चाहिए  और  उन  पर  पाबन्दी  लगाने  की  कार्यवाही

 होनी  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  मैं  आपने  जो  ऋण  दिया  उसके  बारे  में  कहना  चाहता  आपने  एक  अनस्टाड्ड

 बबश्चन  का  जवाब  दिया  उप्तमें  बताया  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  जो  लाजं  इंडस्ट्रीज  हैं  ०00  तक

 जिनको  एक  करोड़  से  ज्यादा  ऋण  दिया  है  और  मीडियम  इंडस्ट्रीज  मिल  के  ढाई  हजार  करोड़  हमारा

 रुपया  इनमें  हुआ  है  ओर  स्माल  स्क्रेल  इंडस्ट्रीज  के  अन्तगंत  8400  यूनिद्स  हैं  जिनको  700  साढ़े

 700  क रोड़  रुपया  आपने  दिया  है  और  वह  फंसा  हुआ  लेकिन  स्माल  स्केल  तो  सही  स्माल  स्केल

 इंडस्ट्रीज  किन्तु  जो  एंसीलियरी  यूनिट  वाले  होते  ये  तो  एक  ही  फैमिली
 के  मैम्बर  होते  इनमें

 जो  ढाई  हजार  करोड़  रुपया  फंसा  ये  सब  बड़े  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  जो  छोटे  वे
 तो

 ठीक  हैं
 i  बड़ों

 कृ

 ऊपर  कोई  कानूनी  कार्यवाही  तो  ठीक  है  नहीं  तो  वे  सिंक  इंडस्ट्री  बनाते  उनके
 ऊपर

 कोई  रोक

 नहीं  इसलिए  मैं  मांग  करूंगा  और  मैंने  इस  बारे  में  एक  अमेंडमेंट  भी  दिया  है  कि  डायरेक्टर  आफ

 बोर्ड  ने  डिफाल्ट  किया  है  या  सिक  इंडस्ट्री  बनाई  उसको  कभी  भी  किसी  इण्डस्ट्री  का  डायरेक्टर  नहीं

 बनाना  चाहिए  और  जिस  कम्पनी  की  वह  डायरेक्ट  रशिप  एंजाय  करता  है  उस  कम्पनी  का  भी
 गव

 |
 मेंट

 ख्रौडिट  होना  चाहिए  ।  जंपे  हमारी  कोआपरेदिव  में  कड़ी  ओडिट  होती  है  वेसी  ही  ओडिट  इनमें  होनी
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 अब  इतनी  मिल्स  सिक  होने  के  बावजूद  भी  उनका  जो  पंचतारा  होटल  का  कल्चर  वह
 बदलता  नहीं  चाहे  हुमारें  मजदूर  भूखे  ही मर  लेकिन  उनके  लिए  कुछ  नहीं  होता  अब  जब

 इतने  घाटे  में  ये  इण्डस्ट्रीज  हो  जाती  गुजरात  महाराष्ट्र  में  टैक्लटाइल  की  जो  मिलें  हैं  जिनको  वे
 चलाने  में  थक  गए  हैं  तथा  गवर्नमेंट  ने  जिनको  नैशनलाइज  किया  तो  फिर  वे  हाईकोर्ट  में  और  सुप्री
 कोर्ट  में  क्यों  जाना  चाहते  जब  इनका  काम  धंधा  नहीं  चलता  है  और  इण्डस्ट्री  धाटे  में  ह ैऔर  उनके

 लिए  चलाना  ठीक  नहीं  तो  फिर  वे  क्‍यों  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाना  चाहते  हैं  क्योंकि  उनका  एक  गैंग  है
 और  उनकी  मंशा  यह  है  कि  चाहे  इण्डस्ट्री  चले  या  घाटे  में  हो  डूब  जाए  और  चाहे  व्कंस  पर  कुछ
 भी  उन्हें  कोई  मतलब  नहीं  इसके  ऊपर  भी  मैं  चाहूंगा  और  विनती  करूंगा  और  आपंका  ध्यान

 दिलाना  चाहूंगा  कि  अपने  ढाई  हजार  करोड़  रुपया  जो  बड़ी  इण्डस्ट्रीज  को  दिए  हैं  ओर  आपने  बीच  में

 एक  पालिसी  तग्र  की  जिसमें  आपने  लिबरेलाइजेशन  इन  इण्डस्ट्रियल  लाइसेंसिंग  पालिपीਂ  बनाई  और

 आपने  सोफ्ट  लोन  का  प्रावधान
 क्रिया

 आपको  मालूम  है  सायजेबल  इकनीमिक  प्लांट  के  विस्तार  तहत

 कितने  लोगों  ने  इस  प्रावीजन  का  फायदा  कितने  लोगों  ने  वह  सोफ्ट  लोन  लिया  किसी ने  नहीं

 क्योंकि  उनको  पता  है  कि  अगर  सिक  इण्डस्ट्री  हो  जाएगी  तो  सरकार  ले  लेबर  के  लिए

 कुछ  नहीं  किया  जाता  है  ।

 सभापति  इस  हिन्दुस्तान  में  मिल  मालिक  को  पक्का  पता  है  कि  यूनियन  मांग

 सरकार  सोचेगी  और  जनता  के  दबाव  में  आकर  सरकार  रुए्ण  मिल  को  लेगी  या  उसे  ऋण

 इसलिए  हमें  कोई  डर  नहीं  इसलिए  महोदय  मैं  सुझाव  देना  चाहता  हुं  कि  जिस  ग्रुप  की  मिल  सिक

 उसको  वही  ग्रप  पैसा  दे सरकार  न  दे  अगर  ऐसा  होगा  तो  मिल  मालिक  फिर  यह  नहीं  कह

 कि  उसका  कोई  ताललुक  नहीं  इसलिए  कानून  में  सुधार  करके  ऐसा  प्रावीजन  किया  जाए  जिससे

 उम्र  ग्रुप  से  जिस  ग्रुप  की
 निल  घिक  हो  पैसा  वसूल  किया  जा  सके  । और  उप्त  मिल  को  वही  ग्रुप  फीड

 ऐसा  कानून  में  सुधार  हो  ।

 सभापत्ति  अब  एक  बड़ी  अजीब  बात  देखने  में  आई  है  कंपनीज  डिवेलपमेंट  एक्ट  में  ।

 उसके  अनसार  एक  आदमी  20  कंपनीज  का  डायरेक्टर  रह  सकता  मेरा  निवेदन  है  कि  वहू  न

 तो  मैंटली  और  न  फिजीकली  20  कंपनीज  का  काम  कर  सकता  न  वह  फिजीकली  और  न

 मेंटली  बीस  कंपनीज  को  अटेंड  कर  सकता  इसलिए  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  इसमें  कुछ  सुधार

 20  की  जगह  .  0  कर  दं।जिये  या  7  कर  दी  तब  तो  फुछ  बात  बनती  भी  है  ।  वह  तो  बस  सिगनेचर

 कर  देता  इशसे  कुछ  नहीं  होगा  और  कम्पनी  सिक  तो  इस  प्रावीजन  से  बनेंगी  ही  ।  दूसरी  बात  यह्‌

 है  कि  कल्याणी  किलेस्किर  को  डायरेबटर  बना  देंता  ओर  किलोस्क र  कल्याणी  को  मफ्तलाल  कल्याणी

 को  और  कल्याणी  मुफ्तलाल  को  दे  इसलिए  महोदय  ये  तो  एक  दी  फेमिली  की  यू  निट  बन  जाती

 हैं  और  बीस  कम्पनीज  का  जब  एक  डायरेक्टर  होगा  तो  मिलें  तो  रुग्ण  होंगी  ही  ।  इसलिए  इस  प्रावीजन

 को  भाप  संशोधित  कर  करिए  ओर  ऐसी  व्यवस्था  करिए  जिससे  मिलें  रुग्ण  न  हों  ।

 उपाध्यक्ष  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  तीन  चीनी  मिलें  बन्द  मैं
 उनके  बारे  में  कहना  चाहता

 308  »
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 हूँ  कि  वहां  पर  मजदूर  अच्छा  काम  कर  रहे  लेकिन  मालिक  ने  3  साल  तक  किसान  को  पैसा  नहीं
 इसलिए  गन्ना  किसान  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  अब  इसमें  मजदूर  का  क्या  कसूर  कोई  कसूर

 नहों  मालिक  चलाने  के  लिए  तैयार  नहीं  सरकार  बिल्कुल  सोचने  के  लिए  तंयार  नहीं  अगर
 उनकी  मजदूर  कोआपरेटिव  भी  बना  तो  भी  वह  मिलें  चल  नहीं  सकती  क्योंकि  अब  किसानों  को

 उसमें  विश्वास  नहीं  रहा  है  इसलिए  वे  गस्ता  नहीं  देंगी  ।  इसलिए  चाहिए  तो  यह  था  कि  मजदूर  को
 काम  की  गारंटी  लेकिन  अगर  वहां  से  उनको  हिलाना  तो  हिला  लेकिन  अगर  गन्ना  मिलों
 और  कपास  मिलों  की  रुग्णता  को  आप  कम  करना  चाहते  तो  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  किसान  की  और

 मजदूर  की  दोनों  की  जाइन्ट  कोआपरेटित्र  बना  दें  और  जब  दोनों  की  जाइंट  कोआपरेटिव  तो

 एग्रो  बेस  इंडस्ट्री  में  उससे  मेरा  ख्याल  हैक  यह  प्रश्न  हल  हो  जा/गा  भौर  इससे  किसानों  को  और  मजदूरों
 को  भी  फायदा  होगा  और  जैसा  आप  चाहते  हम  चाहते  हैं  बैसा  इसमें  कुछ  न  कुछ  बन

 मैं  इतना  सुझाव  देते  आपके  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपना  स्थान  ग्रहण

 [  प्रदुबाद

 भरी  असुदेव  झाचाम  :  इस  विधेयक  का  रुणण  और  अध  रुग्ण  कंपनियों

 का  समय  रहते  पता  लगाना  ताकि  उनके  पुनरुज्जीवन  या  पुनर्वास  के  लिए  जल्दी  कदम  उठाएं  जा

 मजदूर  संघों  और  मजदूरों  का  यह  विचार  है  कि  वर्तमान  प्रबन्ध  रुग्ण  उद्योगों  से

 टने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  जब  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  में  सभी  दलों  के  सदस्यों  का  एक

 निधि-मण्डल  केन्द्र  मन्त्रियों  स ेमिला  था  तो  उसने  मांग  की  थी  कि  काफी  मात्रा  भें  रुणण  उद्योगों  से

 निपटने  के  लिए  कुछ  प्रभावी  कदम  उठाए  जाएं  ।  काफी  संख्या  में  मध्यम  और  बड़े  उद्योग  रुग्ण

 क्यों  बनते  जा  रहे  हैं  ?  इसका  क्या  का  रण  है  ?  इनकी  संख्या  एक  लाख  से  ऊपर  पहुंच  गई  क्या

 कार  की  नई  आर्थिक  नीति  या  औद्योगिक  नीति  और  सरकार  की  उदार  आयात  नीति  के  कारण  ऐसा

 मही  हैं  ?  नई  औद्योगिक  नीति  के  कई  मध्यम  और  छोटे  रुग्ण  हो  गए  हैं  मौर  उनमें  से

 कुछ  बन्द  भी  हो  गये

 यह  विधेयक  केवल  बड़े  और  मध्यम  उद्योगों  पर  लागू  होता  अतः  यहू  विधेयक  केवल

 थोड़े  से  उद्योगों  पर  ही  लागू  हंगा  और  वह  भी  निजी  कम्पनियों  पर  ही  लागू  हूं।गा  ।  सरका
 री

 रुग्ण

 सरकारी  कम्पनियों  को  इस  प्रस्तावित  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  विधेयक  की  परिधि  से  बाहर

 रखा  गया  है  ।

 इस  विधेयक  का  एक  उद्देश्य  समय  पर  रुग्ण  उद्योगों  का  पता  लगाना  लेकिन  रुग्णता  की

 सूथ्षना  देने  की  जिम्मेदारी  निदेशक  मण्डल  की  रुग्णता  संबंधी  रिपोर्ट  पर  छोड़  दी  गई  यह  हमारा  -

 अनुभव  है  कि  दित्तीय  वर्ष  के  समाप्त  होने  के  छः  माह  बाद  लेखों  की  लेखा  परीक्षा  की  जाती  भतः

 12  माह  का  समय  तो  वह  है  जिसमें  कम्पनी  रुग्ण  इसके  माह  बाद  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  को
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 बसुदेव  प्राचायं  ]

 क्ज्क्क्कक्फक

 अन्तिम  रूप  देने  में  लगा  और  इसके  बाद  60  दिन  यानि  दो  माह  का  समय  रिपोर्ट  देने  के  लिए  इस

 विधेयक  में  दिया  गया  है  -  याति  जिस  दिन  से  कम्पनी  ने  रुण  होना  आरम्भ  किया  उससे  20  माह  बाद

 रिपोर्ट  बी  ०एस  ०आई०आर०को  देने  का  प्रावधान  यह  समय  यह  रिपोर्ट  देना  नहीं  रुग्णता

 का  अथम  लक्षण  प्रतिकूल  परिसमापन  समस्याएं  और  मजदूरों  की  छटनीं  आरम्भ  होने  से  पहले

 सामने  आने  लगते  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  मजदूर  होते  लेकिन  इस  विधेयक  में  मजदूर  संघों  को

 प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधियों  को  बोडे  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 विधेयक  का  यह  एक  मुख्य  दोष  है  क्‍योंकि  जब  यह  विधेयक  अधिनियम  बन  जायेगा  तब  रुग्ण  उद्योगों

 से  निपटेगा  लाखों  मजदूरों  को  इस  विधेयक  से  चिता  लेकिन  राज्य  सरकार  की  ओर  से  कोई  श्ञापन

 नहीं  दिया  उस  हालत  में  जब  रुग्ण  कंपनी  को  पुनरुज्जीवन  नहीं  दिया  जा  सकता  और  जिसे  उच्च
 न्यायालय  से  परिसमापन  के  आदेश  दिये  गये  उस  दशा  में  राज्य  सरकार  को  सलाह  आवश्यक  नहीं

 ले  किन  न  तो  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को  हो  शामिल  किया  गया  है  और  न  ही
 किसी  कम्पनी  के  दिवालिया  घोषित  वि-ये  जाने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  अनुमति  की  ही  इस  विधेयक

 में  कोई  व्यवस्था  है  ।

 परिसमापन  की  अत्नस्था  श्रमिकों  के  हितों  की  कंसे  रक्षा  होगी  ?  विधेयक  में  इसकी  भी

 व्यवस्था  नहीं  उनको  देय  भविष्य  उपदान  आदि  की  अदायगी  का  भी  उपबन्ध

 इस  विधेयक  में  नहीं  किया  गया  परिसमातन  के  बाद  देनदारियों  की  अदायगी  कैसे  की  इसका

 भी  उल्लेख  विधेयक  में  नहीं

 इस  विधेयक  से  उद्देश्य  की  प्राप्ति  नहीं  होगी  क्योंकि  बोर्डे  को  कम्पनियों  को  बन्द  करने
 के  लिए  काफी  शक्तियां  प्रदान  की  गई  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  गई  है  और  बित्त

 मंत्री  सठत  सजा  देने  के  लिए  जिसकी  मांग  दोनों  सभाओं  ने  की  जो  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  वह
 पर्याप्त  नहीं  इसमें  व्यवस्था  की  गई  है  कि  वित्तीय  संस्थान  ओर  बक  इन  प्रबंधकों  को  और  वर्ष  तक

 सहायता  नहीं  के  वर्ष  की  सीमा  क्‍यों  रखो  गई  है  ?  हमेशा  के  लिए  ऐसा  क्‍यों  नहीं  किया  गया

 है  ?  यह  समय-सोमा  क्‍यों  रखी  गई  है  ?  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  जल्दबाजी  में
 लाया  गया  मैं  वित्त  मंत्री  स ेअनुरोध  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  कराने  में  जल्दीं  न
 बरतें  क्योंकि  इसमें  कई  दोष  और  असंगतियां  हैं  ।  अतः  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  पुनविचार  ओर  समीक्षा  के

 लिए  इस  विधेयक  को  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंपा  इन  शब्दों  के  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि कम  से  कम  इन  सभी  कमियों  को  दूर  किया  जाए  और  उन  सभी  संशोधनों  को  स्वीकार

 किया  जाए  जिनका  हमने  सुझाव  दिया  है  ।

 कली  बापुलोल  मालवीय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जो  रुण्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 विशेष  सभी  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  है  उसका  मैं  समंदर  करता  मैं  मध्य ह्तुत
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 प्रदेश  का  रहने  वाला  हुं  और  देवात्ष  मध्य  प्रदेश  का  एक  ओद्योगिक  सेन्टर  है  हस  नाते  मैंने  वहां  जो

 अनुभव  किया  है  वह  यह  है  कि  1962  या  उससे  पूर्व  केलक्लीय  शासन  की  ओर  से  हर  प्रदेश  के  कुछ
 तहसीलों  व  ब्लाकों  में  पिछड़े  औद्योगिक  क्षेत्र  घोषित  किए  गए  और  उनमें  शासन  की  ओर  से  काफी
 सहूलियतें  दी  ऐसा  भी  होता  है  कि  कहीं  15  परसेन्ट  सब्सिडी  दी  गई  है  और  कहीं  पर  25

 सैन्ट  सब्सिडी  दी  जाती  इसके  साथ-साथ  इनक  आक्ट्रॉय  ड्यूटी  इस्पादि  भी  माफ
 कर  दिए  जाते  लेकिन  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  देश  में  तीन  प्रकार  की  इन्डस्ट्री  ज  एक---वे  जिन्होंने

 सब्सिडी  सश्कार  से  सारा  लाभ  मशीन  भी  लेकिन  मशीनें  नहीं  चलसी

 बाहर  से  सामान  लाकर  इन्डस्ट्री  चला  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  इन्हस्ट्री  को  थोड़े  ही  रुणण  माना
 जाना  चाहिये  ।  ऐसे  लोगों  की  जांच  होनी  चाहिये  और  जांच  के  बाद  यदि  सत्य  पाया  जाए  तो  जो  भी

 सहायता  हमने  दी  वह  वापिस  लेनी  चाहिये  और  उनके  खिलाफ  कानूनी  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिये  ।  दो---वे  इन्डस्ट्री  जो  एक  स्थान  पर  कारखाना  चला  रही  केपिटल  सब्सिडी  15

 शत  वगैरह  सब  कुछ  प्राप्त  कर  लिया  है  और  यदि  दूसरे  स्थान  पर  25  प्रतिशत  सब्सिडी  मिलती  तो

 बह  कारखाना  धीरे-धीरे  यहां  से  खत्म  कर  देते  हैं  और  जहां  25  प्रतिशत  सब्सिडी  मिलती  वहां  पर
 धीरे-घीरे  का  रखाना  उठाकर  ले  जाते  वे  इतने  चतुर  होते  हैं  कि  दूसरी  जगह  पर  दूसरे  के  ताभ  से

 कारखाना  डाल  देते  हैं  और  पहले  वाला  कारखाना  बन्द  कर  देते  वे  इन्हस्ट्री  जो  भच्छी

 प्रकार  चलती  अच्छा  प्रोडक्शन  होता  नियमित  रूप  से  चलती  लेकिन  माल  की  सप्लाई  के  लिए

 मार्ट  नहीं  होता  जब  माल  की  सप्लाई  के  लिए  मार्कट  नहीं  होता  तो  वह  इन्डस्ट्री  ठप्प-सी  हो

 जांतो  है  ।  मैं  यह  समझता  शासन  की  ओर  से  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जांच  के  जो  हन्डस्ट्री

 गक्‍्छा  काम  करती  अच्छा  उत्पादन  देती  अगर  उनके  माल  की  सप्लाई  नहीं  होती  तो  शासन

 की  ओर  से  माल  को  उठाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  यह  एक  अच्छी  बात  है  कि  एक्सपर्ट  कमेटी  में

 आप  एक्सपर्ट  लोगों  को  ले  रहे  एक्सपर्ट  लोग  ही  कमेटी  में  अनएक्सपर्ट  लोगों  को  रखने  की

 आऔपचारिकता  नहीं  होनी  चाहिए  |  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।

 मैंने  अखबारों  में  पढ़ा  अमरीका  में  एक  फैक्ट्री  बहुत  अच्छा  साबन  बनाती  लेकिन  उसको

 मार्केट  नहीं  मिला  ।  उन्होंने  एक्सपर्ट  लोगों  को  बुलाकर  तीन-तीन  बार  जांच  तो  उन्होंने  बताया

 कि  इसका  लेबल  अच्छा  नहीं  है  फिर  उन्होंने  लेबल  के  एक्सपर्ट  लोगों  को  बुला  और  उन्होंने  आकर्षिक

 लेबल  बनाया  |  जब  वह  साबुन  मार्कट  में  गया  तो  उसको  अच्छा  मार्केट  मेरे  कहने  का  मतलब  यह

 है  कि  शासन  की  तरफ  से  ऐसी  व्यवस्था  होनी  ऐसे  जो  रुग्ण  फारखाने  उनकी  जांच  एक्सपर्ट

 खोगों  द्वारा  कराई  जानी  ताकि  पता  लग  सके  कि  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  इस  प्रकार  की  जांच

 थाहे  हमारे  ही  देश  के  एक्सपर्ट  लोगों
 से  कराएं  या  विदेशों  से  बुलाकर  लेकिन  इस  ओर  शासन

 का  ध्यान  होना

 जहां  तक  कॉटन  मिन्न  का  प्रश्न  मिलें  फेल  हो  रही  कारण  यह  कि  आजकल

 लीन  और  टेरीकाट  का  जमाना  आ  गया  आज  छोटे-से-छोटा  आदमी  भी  टेरीकाट  टैरालीन  पहनने
 लक  दूसरी  तरफ  ट्रेड  मूनियनें  आपस  में  लड़  रहीं  वे  लड़ाई  बड़ती  हैं  बोनस  के  वे  लड़ाई
 लड़ती  हैं  मजदूरों  के  वेतन  के  वे  लड़ाई  लड़ती  हैं  कि  मजदूरों  को  नहीं  हटाया  जाये--शेकिन  '
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 बापूलाल  मालवीय  ]

 किसी  ट्रेड  यूनियन  ने  यह  नहीं  देखा  है  कि  ये  टेक्सटाइल  मिल  वयों  खत्म  हो  रही  कोई  सुझाव  नहीं

 दिया  मुझे  मालूम  मिल  ने  गवर्नमेन्ट  से  पैसा  फेल  हो  गई  साल  फिर  फेल  हो

 हम  जितनी  भी  इनको  मदद  देते  रहेंगे  इन  मिलों  को  हम  अच्छी  तरह  से  नहीं  चला  पाएंगे  ।  काटन

 मिह्स  जो  है  ये  तो  फेल  हो  गई  इनका  आधुनिकीकरण  करना  बहुत  जरूरी  ह ैऔर  यह  कोशिश  करना

 है  कि  इन  मिलों  से  हम  जो  कपष्टा  बनाएं  उसकी  क्वालिटी  बहुत  अच्छी  टेरीकोट  से  भी  अच्छी  हो

 ताकि  वह  काटन  कपड़ा  चल  इसलिए  मेरा  विश्वास  है  कि  इन  काटन  मिल्स  में  आधुनिकता

 लानी  अगर  कांटन  मिल्स  में  मजदूरों  को  भी  भागीदार  बना  दें  तब  भी  ये  सफल  नहीं  हो

 आप  जानते  हैं  कि  जो  किसान  कपान  बोता  है  जब  उसको  उसकी  उपज  का  पूरा  पैसा  नहीं

 मिलता  है  तो  वह  दूसरी  चीज  बोने  लगता  आज  किसान  को  कपास  का  पूरा  पैसा  नहीं  मिलता  है

 और  कपास  से  मिल  को  कोई  फायदा  नहीं  इसलिए  काटन  मिल  के  बारे  में  कोई  नई  टेबनीक

 अपनायी  जानी  चाहिये  |  या  तो  इनका  आधुनिकीकरण  किया  जाये  या  इनमें  अच्छी  क्वालिटी  का  कपड़ा

 बनाया  जाये  |  यह  मेरा  निवेदन

 हमारे  देश  में  बहुत  अच्छे  टेक्नीशियंस  एक्सपट्‌्  स  हैं  जिनको  कि  काफी  ज्ञान  ऐसे  लोगों

 को  हम  सलाहकार  समिति  में  ले  सकते  ऐसे  लोगों  को  ही सलाहकार  समिति  में  लिया  ऐसे  ही

 लोग  अच्छी  राय  दे  सकते  हैं  अगर  ऐसे  लोगों  को  हम  सदस्य  बनायेंगे  तो  हमको  बहुत  अच्छा  मा्गेदर्शन

 मिल  यह  मेरा  विश्वास

 जहां  तक  मैं  समझता  हूं  ये  कारखाने  वाले  बहुत  चतुर  हैं  ।  जब  मवनं  मेंट  एक  रास्ता  बंद  करती  है
 तो  कारखाने  वाले  दूसरा  रास्ता  निकाल  लेते  गवर्नमेंट  चाहे  कितनी  होशियारी  ये  कारखाने

 वाले  उसकी  पकड़  में  नहीं  आते  ।  इसलिए  शासन  को  कोई  ऐसा  रास्ता  अपनाना  चाहिये  जिससे  कि  ये
 है

 खतुर  कारखाने  वाले  अपने  का  रखाने  को  ईमानदारी  से  चलाते  ये  कारखाने  वाले  आपसे  जो  मदद  लें

 उसका  ये  पूरा  उपयोग  इसका  ख्याल

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इसका  समर्थन  करता

 भरी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  सिक  ६ण्डस्ट्रियल
 कंपनीज  बिल  198  >  का  समर्थन  करता  हूं  पिछले  काफी  अर्से  से  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 बराबर  कहता  आ  रहा  हूं  कि  सिक  यूनिट्स  के  संबंध  में  कोई-त-कोई  अच्छी  व्यवस्था  की  जाये  कि  सिक

 यूनिद्स  को  रिवाइव  कियाजा  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि
 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  इस  प्रकार  का

 यह  बिल  लाए

 मुझे  व्यक्तिगत  अनुभव  है  एक  मेवाड़  टेक्सटाईल  मिल के  बारे  में  जिसके  बारे  में  मैं  घार-पांच  साल

 से  लगातार  कहता  आ  रहा  हूं  कि  उस  इंडस्ट्री  का मालिक  उसको  सिक  बनाता  जा  रहा  है  और  सरकार
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 उसकी  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  आपका  जो  टेक्सटाईल  डिपार्टमेंट  है  उसने  इसका  कोई  ध्यान

 नहीं  रखा  ।  इस  मिल  का  मालिक  इस  मिल  से  असेद्स  ट्रांसफर  करता  रहा  और  उस  यूनिट  को  सिकर

 मेरे  यहां  कहने  के  बावजूद  उसके  खिलाफ  कोई  एक्शन  नहीं  लिया  वहू  80  लाख
 रपये  आोविडेंट  फण्ड  का  श्वा  गया  और  ई०  एस०  आई०  का  लाखों  रुपये  मजदूरों  का काटकर  अपनी  जेब

 रक्ष  गया  ।  ऐसा  करके  उस  आदमी  ने  उस  यूनिट  को  सिक  बनाया  ।  उसकी  जांच  करके  उस  आदमी
 को  सजा  मिलती  चाहिये  इस  प्रकार  का  कार्य  करने  वाले  को  जेल  में  रखा  जासा  चाहिए  लेकिन
 उसके  खिलाफ  आज  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।

 '
 यह  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  हमारे  कहने  से  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  उस  इंडस्ट्री  के

 लिए  श्रोन  दिलाने  की  व्यवस्था  की  ।  मगर  उस  व्यवस्था  को  करने  में  भी  दो  साल  लग  दो  साल

 इंस्टीच्यूशंत  और  राजस्थान  सरकार  के  बीच  में  चककर  काटते-काटते  लग  तब  जाकर

 बह  व्यवस्था  बेठी  तो  दो  साल  तक  कोई  भी  इंडस्ट्री  सिक  हो  जाती  अगर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था

 नहीं  होगी  तो  वहां  के  मजदूर  क्या  ढाई  हजार  मजदूर  वहां  काम  करते  हैं  और  दो  साल  से  बेकार

 कहां  खाने  के  लिए  बाल-बच्चों  को  कहां  ले  इसके  लिए  कोई-न-कोई  प्रावधान  रखा

 जाना  चाहिये  जिससे  ऐसे  मजदूरों  को समय  पर  सहायता  दी  जा  आपने  अपने  स्टेटमेंट  आफ

 आग्जेक्ट्स  में  बताया  है  कि  फाइनेंशल  इंस्टीट्यूशन  द्वा  जल्दी-से-जत्दी  सिक  यूनिट्स  की  सहायता  करने

 के  लिए  बताया  यह  स्वागत  योग्य  प्रावधान  इससे  जो  यूनिट्स  वायबल  हो  सकते  जिनको

 हक  किया  जा  सकता  उनके  लिए  यह  प्रावधान  बहुत  अच्छी  चीज  है|  इसके  संबंध  में  निश्चित  तरीके

 से  आने  वाले  समय  में  सिक  यूनिट्स  को  फाइनेंशल  इंस्टीट्यूशन  से  मिलने  वाली  सहायता  जल्दी  से  जल्दी

 मिल  सकेगी  और  इस  तरीके  से  दो-दो  सान्न  तक  यूनिट  को  बन्द  नहीं  रहना  पड़ेगा  और  उस  इंडस्ट्री  को

 वांय्बल  बनाकर  मजदूरों  को  रोजगार  दिया  जा  इस  व्यवस्था  को  आपने  इसमें  शामिल  किया

 यहं  बहुत  स्वागत  योग्य  कदम  मैं  माननीय  विक्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन

 काइलेंशल  हंस्टीट्यूशंस  को  भी  गाइड  इनको  आदेश  दीजिये  ताकि  ऐसे  यूनिट  जो  वायबल  हो
 घंकते  उनको  जल्दी  से  जल्दी  सहायता  दें  जिससे  वह  यूनिट  रिवाइव  होकर  उत्पादन  शुरू  कर  सके

 भौर  मजबूरों  को  रोजी-रोटी  उपलब्ध  हो  सके  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नितांत  आवश्यक  इसके

 लिए  जो  प्रावधान  किया  गया  है  वह  बहुत  स्वागत  योग्य  इस  प्रकार  के  प्रावधान  की  हम  दिल  से

 ब्रशंसा  करंते  हैं  जो  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  यूनिट  सिक  हो  गए  हैं  और  वापिस  रिवाइव  नहीं  हो  उनके

 संबन्ध  में  मिश्चित  तरीके  से  प्रावधान  किया  गया  उनको  लिक्वेडिशन  में  लाने  के  उनसे  जितने

 एसेट्स  प्राप्त  हो  सकते  उम  एसेंट्स  को  प्राप्त  करके  और  दूसरी  इंडस्ट्री  मे ंलगाया  जा  सकता  है  और

 बंहू  यूमिट  रिवाइव  नहीं  हो  सकता  तो  इसके  एसेट्स  को  बेचकर  इसका  पैसा  प्राप्त  करके  दूसरी

 धानिंट  मैं  लंगांया  जा  संकता  इसके  लिए  आपने  व्यवस्था  की  है  जो  स्वागत  योग्य  इस  बारे  में  मैं

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  इंडस्ट्री  को आप  लिक्वाडिट  जा  इंडस्ट्री  रिवाइव  नहीं  हो

 उसके  मजदूर  का  क्या  उसके  मजदूर  को  किस  प्रकार  से  कंपन्शेट  उसके  मजदूर

 को  किस  तरीके  से  अल्टनेटिव  जाब  किस  तरीके  से  एंप्लायमेंट  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई
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 गिरधारो  लाल  व्यास  ]

 व्यवस्था  जरूर  कानून  के  अन्दर  होनी  चाहिये  ।  ऐसी  इंडस्ट्री  जो लिक्वाडिशन  में  उसके  जो

 दूर  बेकार  उनको  कहीं  न  कहीं  एंप्लायमेंट  मिलना  और  उसको  रोजी-रोटी  मिलनी

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  नितांत  आवश्यकता  मैं  समझता  हूं  कि  हस  प्रकार  का  प्रावधान  कानून
 में  आपने  नहीं  किया  इसलिए  इस  प्रकार  का  प्रावधान  निश्चित  तरीके  से  हौना  चाहिये  ताकि  यह
 उ्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  हो  सके  ।

 इसी  तरीके  से  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  हूँ  बोड्ड  के  बारे  में  ।  जो  आपने  बोर्ड  बनाया  है
 और  हाई  कोर्ट  के  जज  को  इसमें  रखा  उसके  बाद  आपने  अपील  की  भी  गुंजाइश  रख  दी  आप  जब

 इस  बात  को  मानते  हैं  और  आपके  रिजव  फाइनानशल  इंस्टीट्यूशंस  ने  इस  बात  को  मान  लिया

 है  कि  ये  यूनिट  सिक  होने  जा  रहा  है  तो  उसके  बाद  अपील  करने  की  गुंजाइश  नहीं  होनी  लेकिन

 प्रावधान  किया  गया  है  कि  अपील  कर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  से  लिस  बात  को  आप  हटाना

 चाहते  हैं  कि  देरी  जल्दी  से  जल्दी  यूनिट  रिवाइव  हो  सके  तो  उसको  रिवाइव  किया  उसको

 फाइनांशल  एड  दी  मगर  इस  प्रकार  का  प्रावधान  होता  है  तो  निश्चित  तरीके  से  देर  होगी  और

 जैसा  अनुभव  अभी  दत्ता  सामंत  जी  ने  भी  कहा  कि  बाम्बे  की  जिन  इंडस्ट्रीज  को  नेशनलाइज  करने

 की  बात  वे  हाई  कोर्ट  में  पहुंच  गईं  और  उन्होंने  उस  व्यवस्था  को  रोकने  की  कोशिश  की  ।  इसमें
 अगर  इस  प्रकार  का  प्रावधान  रखा  जाता  है  तो  इसमें  समय  लगेगा  ।  समय  ज्यादा  लगने  से  निश्चित  रुप

 से  उस  व्यवस्था  को  धक्का  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  आपका  पैसा  इन्वाल्थ

 यह  बात  साबित  है  कि  गवर्नमेंट  का  पैसा  ज्यादा  से  ज्यादा  इन्वाल्व  80-90  परसेंट  पैसा  सरकार
 का  होता  उसके  बाद  इंडस्ट्री  को  क्या  अधिकार  है  कि  व  सरकार  ने  जो  निर्णय  लिया  फाइनाशंस

 इंस्टीट्यूशंस  ने  जो  निर्णय  लिया  है  कि  मैनेजमेंट  को  बदल  दिया  टेक-ओवर  कर  दिया

 नेशनलाइज  कर  दिया  इसकी  अपील  की  व्यवस्था  नहीं  होनी  उसके  खिलाफ  वहां  पर
 अपील  में  जाएं  या  कोई  अपीलिएट  अथारिटी  आप  मुकरंर  करें  जिसके  अन्दर  वे  उस  व्यवस्था
 को  डील  करेंगे  तो  उम्रसे  इस  प्रकार  की  इण्डस्ट्रीज  को  बहुत  बड़ा  नुकसान  होगा  ।  आपने  ऐसे  लोगों  को
 जिना  वजह  ऐसा  मौका  दे  दिया  जिसकी  वजह  से  आप  जो  बढ़िया  कानून  लाए  उस  कानून  को  धक्का
 लगेगा  और  गरीब  मजदूरों  को  नुकसान  होगा  क्योंकि  वे  बेकार  इस  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखने
 की  आवश्यकता  जब  सिक  होने  की  जानकारी  मिले  तो  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  न  कोई  कार्यवाही  हो
 जानी  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।  जो  बोर्ड  आप  बनायेंगे  जिसमें  हाई  कोर्ट  का जज  और  अन्य
 मैम्बर  उन  मेम्बस  को  यह  मालूम  हो  जाना  चाहिए  कि  यह  इन्डस्ट्री  सिक  होने  जा  रही  है  तो
 किप्त  वजह  से  सिक  हो  रही  मैनेजमेंट  ने  उसके  असेट्स  को  ट्रांसफर  किया  है  जिसकी  वजह  से  सिक
 हो  रही  है  या  मिसमैनेजमेंट  की  वजह  से  घ्िक  हो  रही  अगर  तुरन्त  कदम  उठाए  जाएं  तो  निश्चित
 तरीके  से  वह  इन्डस्ट्री  सिक  नहीं  होगी  ओर  उस  इन्डस्ट्री  को  बचा  इससे  वहां  के  मजदूरों  को
 राहत  मिलेगी  ।  इस  तरह  का  प्रावधान  होना  चाहिए  ।
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 /  औद्योगिक  कम्पनीਂ  से  अथं  ऐसी  औद्योगिक  कम्पनी  कम्पनी  के  रूप
 में  सात  वर्ष  स ेअधिक  समय  से  पंजीकृत  से  है  जिसको  किसी  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त
 में  सारी  वास्तविक  पूंजी  के  बराबर  या  इससे  अधिक  घाटा  हुआ  हो  और  उस  वित्त  वर्ष  और
 उस  वित्त  वर्ष  के  एकदम  पिछले  वित्तीय  वर्ष  में  नकद  घाटा  हुआ  हो  ।”

 ]

 पत्नमास  परसेंट  लास  हो  जाने  के  बाद  और  असेट्स  को  समाप्त  करने  के  बाद  इस  प्रकार  का

 एक्शन  लिया  उसके  बाद  वह  इन्डस्ट्री  कभी  भी  रिवाइव  नहीं  हो  इसरनिए  इसके
 सम्बन्ध  में  तुरन्त  जानकारी  मिलनी  चाहिए  क्योंकि  आपके  डाहरेक्टर्स  और  फाइनेंशियल  इंस्टीच्यूशन  के
 लोग  उसमें  रहते  उनको  समय-समय  पर  यह  जानकारी  मिलती  रहती  है  कि  यह  इन्डस्ट्री  किस
 प्रकार  से  चल  रही  सिक  होने  जा  रही  है  या  प्राफिट  कमाने  वाली  इस  बात  की  जानकारी  आपके

 उन  अधिकारियों  को  रहती  है  तो  निश्चित  तरीके  स ेउनको  समय  पर  एक्शन  लेना  इस  प्रकार

 हे  दो  साल  तक  कंजीक्युटिव  लास  होने  के बाद  आप  कोई  एक्शन  लेंगे  तो  उसके  बाद  उस  इन्डस्ट्री  के

 रिवाइव  होने  की  बहुत  कम  गुंजाइश  रहती  है  जिसकी  वजह  से  वह  इन्डस्ट्री  बिल्कुल  समाप्त  हो
 जायेगी  ।  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  इन्डस्ट्री  को  सिक्र  करते  हैं  और  जंक्षा  कई
 माननीय  सदस्यों  मे  कहा  कि  जिन  प्राईवेट  इन्डस्ट्रीज  में  बोर्ड  आफ  डाहइरेक्टर्स  होते  उन  डाइरेक्टर्स  के

 तमाम  रिश्तेदार  वहां  पर  होते  हैं  ।  वे  लोग  मिलजुल  कर  इन्डस्ट्री  को  सिक  बनाते  इस  सम्बन्ध  में

 भी  जानकारी  करनी  चाहिए  कि  कौन  से  लोगों  ने  फ्राडुलेंट  एक्ट  किया  है  जिसकी  बजह  से  गड़बड़ी  हुई
 इंक्वायरी  करने  के  बाद  अगर  यह  मालम  हो  जाए  कि  इन  लोगों  ने  फ्राइलेंट  एक्ट  के  जरिए  इस

 इन्डस्ट्री  को सिक  करने  की  कोशिश  को  है  तो  उनको  निश्चित  तरीके  से  सजा  मिलनी  इस

 तरह  का  प्रावधान  इस  कानून  में  होता  चाहिए  जिससे  लोगों  को  इबरत  मिले  और  उनके  दिलों-दिमाग

 में  भय  पैदा  हो  कि  वे  लोग  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  नहीं  करेंगे  जिसकी  वजह  से  उन्हें  सजा

 भुगतनी  पड़े  ।  इस  कानून  को  निश्चित  तरोके  से  व्यवस्थित  करने  की  आवश्यकता  इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  अगर  आप  कर  देंगे  तो  उससे  बहुत  बड़ा  लाभ  मिलेगा  |  इस  व्यवस्था  के  जरिए  आप  ऐसी  प्विक

 इन्डस्ट्रीज  को  रिवाइव  कर  सकेंगे  ।  मैं  आपसे  बैंकों  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  बेक्स  को

 नेशनेलाइजेशन  करने  के  दाद  बहुत  बड़ी  तादाद  में  लोगों  को  पैप्षा  ढियः  इन  पूंजीपतियों  को  बहुत

 ज्यादा  पैसा  मिला  करोड़ों  रुपया  इनको  मिला  है  और  बराबर  मिलता  रहता  मेवाड़  टैक्सटाइल

 मिल  को  सिक  करने  के  बाद  सम्पत  मल  लोढ़ा  को  गुजरात  के  बैंकों  ने लोन  के  रूप  में  नयी  इन्डस्ट्री  खड़ी

 करने  के  लिए  दो  करोड़  रुपया  जब  कोई  आदमी  एक  स्थान  पर  किसी  इंडस्ट्री  को  सिक  करके

 उसे  असंद्स  ट्रांसफर  कर  देता  है  ओर  इंडस्ट्री  को  सिक  बना  है  तो  उस  आदमी  को  हिन्दुस्तान  भर

 मैं  कहीं  पर  भी  किसी  बेंक  से  पैसा  नहों  मिलना  चाहिए  और  इस  व्यवस्गा  को  ठीक  प्रकार  से  देखने  को

 बहुत  भावश्यकता

 इसी  तरह  से  मैं  बैंकों  के  बारे  में  भी  कुछ  निवेदव  करता  बाहुता  वित्त  मन्‍्त्री  जी
 आपके

 $15.
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 बैंक  आजकल  जिस  तरीके  से  पैसा  दे  रहे  और  जिस  तरीके  से  बीस  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  के

 स्ट्रीज  के  अन्दर  या  स्त्र-रोजगार  योजना  फे  तहत  सबसिडी  दो  जा  रही  जब  पैसे  का  दुरुपयांग  भी

 बेकों  के  लोग  कर  रहे  बंकों  से  गरीब्र  लोगों  को कम  फायदा  मिल  रहा  है  आर  बड़े-बड़े  लोग

 धज  फायदा  उठा  रहे  आपके  बैंकों  के  अधिकारी  भ्रष्ट  तरीके  से  काम  सारी  व्यवस्था  को

 गड़बड़  करने  की  कोशिश  कर  रहे  इसलिए  इन  बैंकों  क ेऊपर  सख्त  निगरानी  रखने  का  जरूरत

 हमने  बैंकों  को  इस  उद्देश्य  से  नेशनेलाइज  किया  था  ताकि  भरीब  लोगों  को  खास  तौर  से  फायदा  पहुंचे

 परन्तु  ये  बड़े-बड़े  लोगों  को  फायदा  पहुंचाने  की  कोशिश  कर  रहे  बैंकों  क ेअधिकारी  अपना  गरीबी

 मिटाने  में  लगे  हैं  न  कि  गरीब  जनता  को  मदद  करना  चाहते  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  व्यवस्था  को

 भी  माकूल  बनाइये  ओर  जितने  भी  कार्यक्रम  हमारी  पार्टी  के  हमारे  प्रधान  मन्त्री  राजीव  गांधी  जी

 ने  दिए  उन  सबको  ठीक  प्रकार  से  इम्पलीमेंट  करने  के  थदि  आपके  बैक  ठीक  प्रकार  से  सहयोग
 देंगे  तभी  देश  से  गरीबी  मिट  सकेगी  और  फिर  किसी  भी  इन्डस्ट्री  में  सिकनेस  आने  का  गुंजाइश  नहीं

 रहेगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  सिक  इन्डस्ट्रियल  कम्पनीज
 बिल  विचार  हेतु  प्रस्तुत  उसके  सम्बन्ध  में  बहुत  स्रे  लोगों  ने  चर्चा  में  भाग  लेते

 हुए  अपने  विचार  व्यक्त  कर  दिए  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  कोई  भी  इन्डस्ट्री  मजदूरों  के  कारण

 सिक  होती  है  लेकिन  रिजर्व  बैंक  ऑफ  इण्डिया  का  ओर  से  पीछे  एक  सर्वे  किया  गया  उसमें  से  कुछ
 उद्धरण  मैं  आपके  सामने  पढ़कर  चाहता  उनका  उद्ृश्य  यह  था  कि  इन्डस्ट्रीज  सिक  क्‍यों

 होती  इसके  पीछे  क्या  कारण  हैं  और  इसीलिए  उन्होंने  378  इन्डस्ट्रीज  का  सर्वे  किया  तो  उन्हें  5

 करण  पता  चले  :  ---

 |

 अन्य  उद्योगों  में  पूंजी  का अपवतंत  करने  के  कारण  न
 52%

 गलत  प्रारम्भिक  आयोजना  और  अन्य  कमियों  के  कारण

 रुग्ण  होने  वाले  एककों  की  संख्या  *  ०
 14%

 श्रमिक  समस्या  की  वजह  से  रुग्ण  होने  बाले  एकक  न
 2%

 .  बाजार  में  मंदी  की  वजह  से  रुणण  होने  वाले  एकक  न  23  ५९

 अन्य  कारण  जंसे  बिजली  में  कच्चे  माल  की

 कमी  आदि  te
 9%

 ]
 ह

 इसमें  सबसे  ज्यादा  बड़ा  कारण  यही  था  कि  उस  इन्हस्ट्री  की  पूंजो  दूसरी  जगह  ट्रांसफर  करने
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 से  वह  इन्हस्ट्री  सिक  हो  ऐसी  इन्डस्ट्रीज  का  परसेन्टेज  52  इस  रिपोर्ट  हे  ग्रह  ब्रिल्कुल
 स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हमें  अपनी  इन्डस्ट्रियल  पौलिसी  में  कुछ  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  हर
 किसी  पब्लिक  सैक्टर  लिमिटेड  कम्पनी  में  गवर्नमेंट  का  भी  एक  शेयर  होता  है  और  उसमें  गवरनंमेंट  का
 डायरेक्टर  होता  उद्योगपति  क्या  करते  हैं  कि  गवर्नमेंट  के  डायरेक्टर  को  मौज-मस्तो  कराते
 गैस्ट

 हा  उसेज  में  बिठाते  हैं  और  इस  कारण  वह  गवर्नमेंट  की  पूंजी  के  बारे  में  सोचता  नहीं  गबरनंमेंट
 की  पूंजी  हर  अण्डरंटेकिंग  में  लगी  होती  बैंक  की  भी  होती  है  और  बैंक  की  तरफ  से  भी  एक
 जेन्टेटिव  वहां  होता  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  इन  लोगों  को  इन्डस्ट्री  के  सिक  होने  तक  पता

 ही  नहीं  चलता  कि  इन्डस्ट्री  सिक  होने  वाली  मैं  समझता  हूं  उनको  पूरा  पता  होता  जैसे  किसी
 को  बुखार  हो  जाता  है  तो  उसे  स्वयं  जानकारी  हो  जाती  हाथ  कपड़  कर  देखने  से  पता  चल  जाता  है
 और  हम  कह  सकते  हैं  कि  डाक्टर  की  जरूरत  है  या  दवाई  की  है  या  नहीं  ।  मगर  सरकार  के
 रिप्रेजैम्टेटिग्ज  को  क्‍यों  पता  नहीं  चल  पाता  कि  इन्डस्ट्री  सिक  होने  जा  रही  इसके  अलावा  जिस

 फाइनैश्यल  इन्सटीट्यूशन  ने  उसको  पैप्ता  दिया  होता  उसका  भी  एक  डायरेक्टर  उसमें  होता
 मगर  गवर्नप्रेंट

 का  डायरेक्टर  कभी-कभी  आता  है  और  आता  भी  है  तो  उसके  बारे  में  सोचने  की  फिक्र

 ही  नहीं  केवल  उस  मैनेजिंग  डायरेक्टर  या  बड़े-बड़े  पूं  जीपति  जो  लगाते  हैं  वे  उसी  प्रकार  करते

 अभी  आपको  बताता  हुं---हमारे  यहां  ए०  पी०  रायन्स  लिमिटेड  आंध्र  प्रदेश  में  कम्पनी  है  ओर

 उसमें  सरकार  के  51  परसेंट  शेयर  उसमें  थापर  साहब  एक  मैमैजिंग  डायरेक्टर  अब  वे  हरियाणा
 में  गए  थापर  ग्रुप  के  ही  हैं  भौर  एक  हांडा  साहब  हैं  उत्तर  प्रदेश  उन्होंने  हरियाणा  म  फैक्ट्री

 लगाई  उसमें  काफी  पैसा  कमाया  वे  वहां  पर  मैनेजिंग  डायरेक्टर  थे  प्रोडक्शन  तक  वे  ही
 उसकी  इन्क्वायरी  उस  इन्क्वायरी  रिपोर्ट  में  यहू  पता  चला  कि  उन्होंने  दस  करोड़  रुपये  का

 योग  इसका  मतलब  यह  है  कि  पैसे  का  दुरुपयोग  होता  अगर  पैसे  का  दुरुपयोग  होता  तो

 इसके  लिए  हमें  काफी  सख्ती  लानी  चाहिए  |  इसका  हमें  इन्डस्ट्री  बन्द  होने  से  पहले  पता  भो  भल  जाता

 है  क्‍योंकि  फिर  इन्डस्ट्रीज  एम्पलाइज  के  प्रोविडेंट  फंड  और  इंश्योरेंस  का  जो  पैसा  होता  इसको

 तीन-चार  महीने  पहले  से  देना  बन्द  कर  देती  उस  वक्‍त  हमको  पता  चल  जाता  है  कि  फैबट्री  बन्द  होने

 वाली  उस  वक्‍त  हम  सील  कर  सकते  ये  तो  प्राइवेट  फैक्ट्री  वाले  करते  मगर  उसको  मैं

 गवर्नेमेंट  की  कम्पनी  की  बाल  करता  हूं  एन०  टी०  पी०  सी०  हमारे  आंध्र  प्रदेश  मेरे  ही

 चुनाव  क्षेत्र  में  है  जो  निजाम  हैदराबाद  ने  खोली  वह  सिक  होने  वाली  है  चार  महीमे  के  अन्यर

 उसको  वे  क्‍्लोज  करने  वाले  हैं  और  नेशनल  टैबसटाइल  कार्पोरेशन  ने  उसकी  रिपोर्ट  मांगी  शीन

 एक्सपर्ट  अपाइन्ट  किये  इसका  साफ  मतलब  है  कि  दुरुपयांग  होता  बारंगल  में  कपास  पैदा  होता
 लेकिन  वहां  का  कपास  लेने  से  वह  इन्कार  करता  है  क्‍योंकि  उसे  पता  है  कि  कितना  कमीशन  है

 कितना  घाटा  वह  मार्केट  से  खरीदता  वहां  पर  जो  चार  हजार  मिल  वक्कंसं  उनका  भविष्य

 अधर  में  लटका  हुआ  उसकी  जांच  कराने  के  लिए  मैंने  कम  से  कम  एक  साल  पहले  से  राजीव  गांधी

 भर  एन०  टी०  सी०  पी०  के  चेयरमंन  को  दस  पत्र  लिखे  लेकिन  उसको  कोई  देखने  वाला  नहीं

 इससे  उसका  दुरुपयोग  होता  है  और  उसमें  जितना  प्रोडक्शन  होना  चाहिए  उतना  प्रोडक्शन  नहीं  होता

 है  और  उसके  का  रण  जैसा  हमारे  राजीव  जो  ने  बताया  कि  उपभोक्ता  का  हम  और  शोषण  करने  से

 वह  शोषण  नहीं  झकता  बल्कि  और  ज्यादा  कंजूमर  का  शोषण-होता  उनका  मतलब  यह  नहीं  है  कि

 सिथेटिक्स  की  जो  फ्रेब्रिक  है  उस  पर  एक्साइज  ड्यूटी  बन्द  करके  130  करोड़  रुपया  सालाना

 हे



 रण  औद्योगिक  कम्पनी  विधेयक  5  1983

 सी०  जंगा  रेड्डी  ]

 टाइल  मिल्स  को  सिक  करने  के  लिए  हम  देते  हमारे  पास  कपास  होता  कपास  पैदा  करने  वाला

 मजदूर  इस  भारत  देश  में  वे  उत्त  कपड़े  को  ले  सकते  मगर  उनके  पास  उस  कपड़े  को  खरीदने

 के  लिए  पैसा  नहीं  लेकिन  आपने  जो  सिधेटिक  एक्सपोट  किया  उसके  कारण  मिल  सिक

 होती  उसके  कारण  जितनी  भी  काटनव  मिलें  वारंगल  में  वे  सिक  होती  यही  कारण

 है  कि  आप  यहां  पर  उसको  खरीदने  की  व्यवस्था  नहीं  वहां  का  कपड़ा  अमरीका  जाता

 अमरीका  वाले  इंडिया  से  इम्पोर्ट  करते  यहां  के  जो  लोग  हैं  वे  उसको  इस्तेमाल  नहीं

 करते  व ेउसका  उपयोग  नहीं  करते  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  हमारी  जितनी  भी  काटन

 मिल्स  चाहे  वे  एन०  टी०  पी०  सी०  की  चाहे  नेशनल  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  की

 उनमें  अगर  कपड़े  का  उत्पादन  कम  तो-आपकों  इम्पोर्ट  करना  यही  बात  मैं  प्राबवेट

 सैक्टर  की  मिलों  के  बारे  में  कहना  चाहता  इसीलिए  आपको  अपनी  इम्पोर्ट  पालिसी  में  भी  तब्दीली
 लानी  जो  वस्तुएं  हम  यहां  तैयार  कर  सकते  उनको  बाहर  से  मंगाने  की  क्या  जरूरत

 चाहे  हमें  यहां  रे  सस्ता  बाहर  से  तो  भी  हमें  इम्पो्ट  नहीं  करना  हमारे  जो  किसान  हैं
 उनके  बच्चे  अगर  सिंथेटिक्स  के  कपड़े  का  उपयोग-नहीं  करते  जो  वस्तु  हमारे  यहां  उसका

 योग  नहीं  करते  उसको  नहीं  पहनते  तो  मैं  अपने  किसानों  को  कहूंगा  कि  पहले  तुम  अपने  सिथेटिक

 को  जो  तुम्हारे  पास  उसको  जलाकर  जिस  वस्तु  की  उत्पत्ति  तुम  खुद  करते  उसका

 उपयोग  भी  तुम  खुद  उसका  उपयोग  तुम  खुद  क्‍यों  नहीं  करना  चाहते  जिन  वष्तुओं
 जिन  इंडस्ट्रियल  युड्स  उद्योग  में  हम  खुद  तैयार  कर  सकते  तो  उसको  इम्पोर्ट  करने  की

 क्या  जरूरत  इसलिए  मैं  इसके  ऊपर  भी  दो-तीन  सुझाव  आपको  देना  चाहता  हूं  एक  तो  मुख्य
 कारण  यही  है  जो  आपने  अपनी  सिक  मिलों  के  बारे  में  दे  रखा  एक  सुझाव  मैं  यह  देना  चाहता

 हूँ  कि  जो  पैसा  आप  इन  मिलों  को  देते  उसको  रिकबर  करने  का  क्‍या  तरीका  यह  आपने  नहीं
 बताया  मिलों  में  अपने  डायरेक्टर  को  अपाइन्ट  करके  वे  तो  चले  जाते  लेकिन  जो  पैसा  आपने
 दिया  उसको  रिकवर  करने  का  क्या  तरीका  उसके  लिए  आपने  क्‍या  सोचा  है  आपने  इस  एक्ट  में

 नहीं  बताया  दूसरी  बात  सैक्‍्शन  24  में  जो  मैलाफाइड  इंटेंशन  से  फायनेंस  को  रोक  लेता  उसके

 खिलाफ  क्रिमिनल  एक्शन  होना  जिससे  वह  डर  यह  सुझाव  भी  मैं  देना  चाहता  हूं  ।  हम
 जानते  हैं  कि  जितना  भी  हो  रहा  इसी  कारण  हो  रहा  है  ।  जो  बोर्ड  आफ  डायरेक्टर्स  होते  जितना
 प्राविडेंड  फंड  होता  इंश्योरेंस  का  फंड  होता  मिल  सिक  होगे  के  बाद  डायरेक्टर  एपाइन्ट  किया
 जाता  इसलिए  इस  बारे  में  अमैंडमैंड  लाने  की  कोशिश  करनी  वमंस  के  बारे  में  भी
 सोचना  चाहिए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  कल  उत्तर

 ९००  कुथानम-पाए*
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 14  1907  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र
 कल्कि

 6,00  स०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सीमसा-शुल्क  प्रधिमियम  के  प्रणीत  ध्रादि

 बिश  सन्‍्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  श्री  जनाद॑न  पुजारी  की  भर  से  मैं  सीमा
 1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएं  संख्या  348/85  सी ०  शु०  से  354/85

 सी०  शु०  तक  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  जो  5  1985  को  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  इंधन-मितब्ययी  मोटरकारों

 ओर  क्रास  कंट्री  वाहनों  के  वारंटी  फालतृ  पुजों  तथा  ऐसे  संघटकों  के  विनिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  माल
 माल  को  के  आयात  पर  उपसंगी  तथा  अतिरिक्त  सीमा-शुल्क  की  पुनरीक्षित

 दरों  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 6.0]  म०  प०

 तत्पीणात्‌  लोक  सभा  6  1985/15  1907  के

 ग्यारह  बजे  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 भुश्रक  :  विन्ध्यवासिती  न्‍्मू
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